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ह कचा .. नजर सि A 
अनसंधान एव विकास प्रातष्ठान 
अचुसत्यान LA (AMINA 10-21 

२ 


क्‍या बाजारवाद (पूँजीवाद) तथा 
राज्यवाद (साम्यवाद) विचारधाराएँ आधुनिक 
मानव को भीतरी सुख दिला सकती हैं ? क्या 
इस देश के करोड़ों लोग पश्चिमी अवधारणाओं 
के अनुसार ही जीवन जीने को अभिशप्त हैं ? 
क्या भारत को प्रजा के पास इसका कोई 
समाधान नहीं है ? भारत के एक युगऋषि पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय ने इन सवालों, इन खतरों 
को दशकों पहले ही भाँप लिया था और भारतीय 
परंपराओं के खजाने में ही इनके उत्तर भी खोज 
“लिये थे। उन्होंने व्यष्टि बनाम समष्टि के 
पाश्चात्य समीकरण को अमानवीय बताया था 
तथा व्यष्टि एवं समष्टि की एकात्मता से ही 
मानव को पहचान की थी। उन्होंने इस पहचान 
के लिए “एकात्म मानवदर्शन' के रूप में एक 
दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 

पर विडंबना, उनकी यह खोज, उनका 
यह दर्शन आगे न बढ़ सका। प्रयास कुछ अधूरे 
रहे। दोष शायद परिस्थितियों का रहा। लेकिन 
इस शताब्दी के प्रारंभ में कुछ सामाजिक व 
अकादमिक कार्यकर्ताओं ने इस धारा को आगे 
बढ़ाने का संकल्प लिया। इस समूह का अनुभव 
रहा कि गहन अनुसंधान एवं व्यावहारिक 
परियोजनाओं का सूत्रपात करने से ही इसे आगे 
बढ़ाया जा सकता है । उसी विचार व अनुभव में 
से उत्पत्ति हुई ' एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान 
एवं विकास प्रतिष्ठान? की। इसके विभिन्न 
आयामों व पहलुओं पर नियमित परिचर्चाओं व 
प्रकाशनों के माध्यम से जो वातावरण बना, 
उसके परिणाम सामने आने लगे हैं । ' एकात्म 
मानवदर्शन' देश में वैचारिक बहस की 
मुख्यधारा का अहम हिस्सा बन गया है। 
प्रतिष्ठान के सामने अब लक्ष्य है, उसे वैश्विक 
स्तर पर ले जाने का। 


दीनदयाल जाध्याय 


संपर्पाताइमाया || 
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माताजी श्रीमती हीराबार्ड अय्यर 


25] हीराबाई अय्यर का जन्म 24 सितंबर, 1905 को भवानी में हुआ। यह स्थान 
तमिलनाडु में सेलम के निकट है। उन दिनों सेलम तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का 
भाग था। उनका जन्म का नाम पट्टम्माल था। उनके कुछ कुटुंबीजन उन्हें अन्नपूर्णा 
अम्माल भी कहते थे। 
उनके पिताजी म्याँमार में माम्यो में सेना लेखा विभाग में कार्यरत थे । तब म्याँमार भी 
ब्रिटेन के अधीन था और उसका शासन भारत (कोलकाता) से ही होता था। उनके 
पिताजी ने अधिवर्षिता की आयु के पूर्व ही सेवानिवृत्ति ले ली। उस समय प्रथम महायुद्ध 
चल रहा था । वे सपरिवार म्याँमार से भारत रवाना हो गए यात्रा में ही श्रीमती हीराबाई की 
माताजी अस्वस्थ हो गई और कोलकाता पहुँचने पर उनका देहावसान हो गया। उस समय 
श्रीमती हीराबाई की आयु 12 वर्ष के लगभग ही थी। उनके एक बड़े भाई थे, जो उस 
समय 15-16 वर्ष के थे। उनके पिताजी ने यह उचित समझा कि पुत्र का विवाह कर दिया 
जाए। जो पुत्रवधू आई, वह श्रीमती हीराबाई की समवयस्क थी। ननद और भाभी का 
संबंध सखियों जैसा प्रगाढ और स्नेहपूर्ण था। 
उनके पिताजी ने कुछ सोचकर अपनी पुत्री को महाराष्ट्र में हिंगणे स्थित आचार्य 
कर्व विद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश दिलाया। वहाँ पर विद्यालय में उनका नाम 
हीराबाई लिखा गया | तभी से वे इसी नाम से विख्यात हो गई। पुराने नाम “पट्टम्माल ' 
और “अन्नपूर्णा विस्मृत हो गए। नया नाम आधिकारिक हो गया। कुछ समय पश्चात्‌ 
उनका परिवार लाहौर (पंजाब) चला गया। लाहौर से श्रीमती हीराबाई दिल्ली आई। 
दिल्ली में उन्होंने 1924 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय इस 
कॉलेज में एम.बी.बी.एस. की डिग्री नहीं दी जाती थी। एल.एम.पी. का डिप्लोमा दिया 


जाता था लाइसेंशिएट इन मेडिकल प्रैक्टिस । समस्त भारत में अधिकतर मेडिकल कॉलेज 
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एल.एम.पी. की उपाधि दिया करते थे । 

सन्‌ 1925 में श्रीमती हीराबाई के पिताजी को भेंट श्री वी. पद्मनाभ अय्यर से हुई । 
श्री पद्मनाभ में आधुनिक शिक्षा के लिए लगन थी । उनके पिताजी उन्हें मंदिर में पुजारी 
बनाना चाहते थे और समझते थे कि अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक नहीं है। कितु पद्मनाभ धुन 
के पक्के थे। वे हाई स्कूल के बाद किसी को बताए बिना तमिलनाडु से काशी आ गए। 
वहाँ कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए उन्होंने कमच्छा के महाविद्यालय से इंटर की 
परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे को पढ़ाई के लिए अमरीका चले गए। वहाँ से वे शुगर 
केमिस्ट को परीक्षा उत्तीर्ण करके आए। श्रीमती हीराबाई के पिताजी को श्री पद्मनाभ 
अपनी पुत्री के लिए योग्य वर प्रतीत हुए। उन्होंने श्री पद्मनाभ से कहा कि वे उनकी पुत्री 
से मिलें । श्रीमती हीराबाई और श्री पद्मनाभ की भेंट हुई और दोनों परस्पर विवाह बंधन 
में बँधने के लिए सहमत हो गए। शुगर केमिस्ट को तो शुगर कारखाने में ही रहना होता 
था। श्रीमती हीराबाई ने पति के साथ रहने के लिए अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। 

सन्‌ 1926 में उन्होंने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम सारंगनाथ रखा 
गया। दूसरे पुत्र वेदी रामनारायण हुए। परिवार में बेदीजी के नाम से जाने जाते थे | परिवार 
में सबसे पहले इन्हीं का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। लखनऊ में रहते हुए वे 
संघ और समाज दोनों में लोकप्रिय और विख्यात थे। 

इनके पश्चात्‌ श्रीमती हीराबाई ने तीन पुत्रों को (शिवकुमार, पंढरीनाथ और 
पशुपतिनाथ) तथा 1942 में एक पुत्री लक्ष्मी को जन्म दिया। 

.श्री पद्मनाभ चीनी कारखाने में कार्य करने के लिए म्याँमार में थे, तब द्वितीय 
महायुद्ध प्रारंभ हो गया। जापानी सेना जब म्याँमार में प्रवेश कर गई तो वहाँ पर चीनी के 
कारखाने में कार्यरत भारतीय जंगलों में से पैदल यात्रा करते हुए भारत आए। श्रीमती 
हीराबाई और श्री पद्मनाभ चीनी कारखानों के कुछ और अधिकारियों तथा कर्मचारियों 
सहित अनेक कष्टों को झेलते हुए सकुशल भारत आए। 

सन्‌ 1945 में श्री पद्मनाभ महाराष्ट्र में लक्ष्मीवाडी शुगर फैक्टरी में महाप्रबंधक 
और मुख्य रसायनञ्ञ थे। यह कारखाना महाराष्ट्र में शिरडी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित था। उन दिनों उस क्षेत्र में हैजे का प्रकोप होना सामान्य था। श्री पद्मनाभ को भी 
हैजा हो गया और वे एकाएक 27 मई, 1945 को परलोक प्रस्थान कर गए। 

श्री पद्मनाभ उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों में चीनी निर्माण कार्य की 
अवधि में रहा करते थे, इसलिए श्रीमती हीराबाई बच्चों के साथ लखनऊ में रहा करती 
थीं । मृत्यु के समय उनकी मृत्युशय्या के पास उनके द्वितीय पुत्र 17 वर्षीय वेदीजी ही थे। 
श्रीमती हीराबाई की आयु तब 40 वर्ष की थी। 

29 मई, 1945 को उन्हें उनके पुत्र वेदीजी का भेजा तार मिला कि पिताजी गंभीर 
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रूप से बीमार हैं। वे मन ही मन भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए लक्ष्मीवाडी जाने की तैयारी 
करने लगीं, तभी कुछ घंटे बाद दूसरा तार आ गया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस 
विकट परिस्थिति में माताजी ने धैर्य धारण किए रखा, रोना-धोना छोड़कर यात्रा को 
तैयारी की । उन्हें अपने साथ चार बच्चों को ले जाना था। (वेदीजी के साथ 9 वर्ष के शिव 
कुमार पहले से ही फैक्टरी में थे।) सबसे छोटी पुत्री लक्ष्मी तीन वर्ष को थी। 

माताजी ने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया और यह प्रकट नहीं होने दिया कि 
इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। अपार धैर्य और साहस रखते हुए यात्रा प्रारंभ को । द्वितीय 
महायुद्ध चल रहा था। यातायात के साधन सीमित थे। दो दिन और दो रात्रि की यात्रा थी। 
चार बच्चों के साथ सामान लेकर गाड़ियाँ बदल-बदलकर यात्रा करनी थी। मार्ग में बच्चों 
के भोजन और पानी की व्यवस्था करनी थी। ग्रीष्म ऋतु का क्रूरतम रूप समक्ष था। 

कोपरगाँव स्टेशन पर माताजी मध्यरात्रि में पहुंची । वहाँ से लक्ष्मीवाडी शुगर फैक्टरी 
14 मील थी । उस मार्ग पर ताँगे से ही पहुँच सकते थे । बसें दिन में चलती थीं, परंतु उनको 
संख्या बहुत कम थी। पेट्रोल की कमी थी। तब डीजल को बसे प्रारंभ नहीं हुई थीं। उस 
नीरव निर्जन स्थान में उनका एकमात्र सहारा उनका ज्येष्ठ पुत्र था, जो 19 वर्ष का था। 
सौभाग्य से उनका तार समय से फैक्टरी पहुँच गया था। रात्रि में ही रेलवे स्टेशन पर दो 
ताँगे पहुँच गए। 

लखनऊ से चलते समय माताजी के मन में यह भाव आया था कि हो सकता है, मुझे 
शीघ्र बुलाने के लिए दूसरा तार भेजा गया हो। कोपरगाँव स्टेशन में बिजली नहीं थी। 
लालटेन के प्रकाश में जब उनके दो पुत्र उन्हें दिखाई पडे तो उन्होंने यह समझ लिया कि 
उनके पति नहीं रहे | यदि वे अस्वस्थ होते तो एक बेटा तो उनके पास ही रहता। 

मार्ग में माताजी ने वेदीजी से सब जानकारी ली । संयम नहीँ खोया | बडे पुत्रों को 
बताया कि तुम्हारे पिता कितने दृढनिश्चयी और चरित्रवान थे। उन्हीं के समान तुमको 
बनना है। तुम्हारे पिता को क्रोध शीघ्र आ जाता था किंतु तुम्हें क्रोध को नियंत्रित करना 
चाहिए। वे व्यवहारकुशल नहीं थे, तुम लोगों को व्यवहारकुशल होना चाहिए। 

श्री पद्मनाभ ने अपने जीवन में कभी धन संग्रह नहीं किया । काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
उनकी मातृ संस्था थी। उन्होंने अपने बैंक को यह निर्देश दे दिया था कि महीने की 10 
तारीख़ को जो भी रकम उनके खाते में हो, उसे विश्वविद्यालय को अंतरित कर दिया 
जाए। उन दिनों चीनी कारख़ानों में विशेषज्ञों का वेतनमान बहुत अधिक था, इसलिए उन्हे 
भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं थी। 

इस वज्राघात से हीराबाई का पूरा संसार बदल गया किंतु उन्होंने साहस से काम 
लिया । लखनऊ में महिला कॉलेज में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य करने लगीं। उनके 
ज्येष्ठ पुत्र ने ट्यूशन करके उन्हे आर्थिक सहयोग प्रदान किया। दूसरे पुत्र ने भी स्नातक 
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होते ही नौकरी प्रारंभ कर दी। दोनों ने ही आगे चलकर बहुत यश कमाया। 

सन्‌ 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई । 1952 के निर्वाचन में लखनऊ के 
स्थानीय कार्यकर्ताओं ने माताजी से सहायता ली । उस समय लखनऊ में महिला कार्यकत्रीं 
नाममात्र को थीं। 1952 के निर्वाचन के पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जनसंघ की 
स्थापना का लक्ष्य रखा गया | साथ ही स्थान-स्थान पर सभाएँ करके जनसंघ के घोषणा 
पत्र और भावी कार्यक्रमों से जनता को परिचित कराने की योजना बनाई गई । उत्तर प्रदेश 
के लिए श्री राजकुमार एडवोकेट को अध्यक्ष और श्रीमती हीराबाई अय्यर को उपाध्यक्ष 
बनाया गया। नानाजी देशमुख संगठन मंत्री बने। 

नानाजी और माताजी ने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा किया और 
जिला इकाइयाँ स्थापित कीं | उन दिनों जनसंघ के नेता रेल में तृतीय श्रेणी में या बस से 
यात्रा करते थे। कुछ वर्षों बाद तृतीय श्रेणी समाप्त कर दी गई। तब आरक्षण भी नहीं होता 
था। तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखे भी नहीं होते थे। डिब्बों में बैठने की सीटें भी कष्टप्रद 
थीं, आरामदायक नहीं । इन सबकी चिंता किए बिना माताजी लगातार हर सप्ताह प्रवास 
करती रहीं । 

माताजी तमिल, मराठी, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में संभाषण कर लेती थीं । यही 
नहीं, कभी-कभी अवधी भी बोलती थीं, इसलिए सभी वर्गो से तुरंत सामंजस्य स्थापित 
कर लेती थीं। उनमें पठन की रुचि भी थी, किंतु अंग्रेजी और तमिल साहित्य ही पढ़ती 
थीं । ' ऑर्गनाइजर' और ' आनंद विकटन' (तमिल) की नियमित पाठक थीं। 

सन्‌ 1953 में गोहत्या विरोध सत्याग्रह हुआ। इसमें माताजी ने महिलाओं के जत्थे 
का नेतृत्व किया लखनऊ की सविता बहन भी बहुत जुझारू कार्यकरत्री थीं। वे भी उनके 
साथ थीं। इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। पुलिस ने इन्हें 
गिरफ्तार करके लखनऊ से दूर ले जाकर छोड़ दिया। माताजी ने सूझबूझ से कार्यकर्ताओं 
से संपर्क करके उन्हें इस कठिनाई से निकाला। पुनः सत्याग्रह करने पर पुलिस वाले तेज़ 
पानी को धार महिलाओं पर डालते थे । तब माताजी धार के वार 'को अपनी पीठ से रोकती 
थीं, जिससे अन्य महिलाओं की रक्षा हो। अनेक बार दर्शक भी जोश में आकर माताजी 
का साथ देने लगते थे। 

इसी वर्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश पर लगाई गई रोक का विरोध 
करने के लिए बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने का निर्णय किया। इस सत्याग्रह में 
उनके साथ जो लोग थे, उनमें श्री बलराज मधोक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वैद्य 
गुरुदत्त तथा कुछ और लोग भी थे। माताजी को फीरोजपुर के कारागार में लगभग 6 मास 
रखा गया। 


सन्‌ 1954 में अनाज की कमी थी। बाजार और राशन की दुकानों में गेहूँ, चावल 
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आदि नहीं मिलते थे । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी । सभी अन्य दलों ने इस स्थिति 
की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्‍त सत्याग्रह किया माताजी इसमें 
अग्रणी जत्थे में थीं । 

सन्‌ 1952 से ही माताजी ने अपने को जनसंघ की पूर्णकालिक कार्यकत्री बन गई 
थीं। अन्य सामाजिक संस्थाओं में भी माताजी का पर्याप्त योगदान रहता था। स्थानीय 
आर्य समाज में भी वे सहयोग करती थीं। आल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस उस समय उच्च 
वर्ग की महिलाओं की संस्था थी। बेगम वजीर हसन उसकी अध्यक्ष थीं। बेगम साहिबा 
के पुत्र उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। रानी रामकुमार भार्गव भी इस संस्था में थीं । इस संस्था 
की उपाध्यक्ष माताजी हीराबाई अय्यर थीं। लखनऊ में साधारण जन भी माताजी से 
मिलने आते थे। नरही और उसके आसपास के लोग तो अपनी घरेलू समस्याओं पर भी 
उनकी सलाह और सहायता लेने के लिए आया करते थे। माताजी के घर में सबका 
स्वागत था। लखनऊ के कार्यकर्ता, जैसे श्री जे.एच. गोविंदराम, जे. रूपानी, राधेश्याम 
कपूर, कृष्णगोपाल कलंत्री, खन्नाजी, रामनाथ भल्ला, महत्तम राय, बलदेवराज बहल, 
बसंतलाल गुप्ता, ब्रजमोहन सक्सेना, रमेशचंद शर्मा आदि उन्हें अपने परिवार का अंग 
ही मानते थे। 

संघ के स्वयंसेवक की तो सहायता वे उसी प्रकार करती थीं, मानो वे उनके अपने 
ही पुत्र हों एक स्वयंसेवक कुछ वर्ष प्रचारक रहे थे । लौटकर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय 
में पुनः अध्ययन आरंभ किया। उनके पास धन के सीमित साधन थे। जब अंतिम वर्ष 
एम.एस.सी. की परीक्षा आई तो उनके पास परीक्षा की फीस के लिए रुपए नहीं थे। वे 
अपनी माताजी का कोई आभूषण बेचने जा रहे थे। माताजी ने उन्हें रोका और उनकी 
आर्थिक सहायता की। एक अन्य स्वयंसवेक को उन्होंने अपने परिचित एक समृद्ध 
व्यापारी परिवार में ट्यूटर रखवा दिया, जिससे उसका खर्च निकल जाता था। बाँदा के 
जनसंघ के कार्यकर्ता की पुत्री को जब विश्वविद्यालय के छात्रावास में स्थान नहीं मिला 
तो माताजी ने उसे अपने घर में ही रख लिया। इस प्रकार के अनेक उदारहण हैं। 

सन्‌ 1952 के पश्चात्‌ उन्हें सभी लोग माताजी कहते थे। पूज्य गुरुजी और पूज्य 
प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी भी उन्हें माताजी कहते थे। माताजी उनसे भी निस्संकोच आत्मीयता 
से वार्तालाप करती थीं। 

माताजी एक पुरानी कोठी में रहती थीं, जिसका ड्राइंगरूम बड़ा था। उत्तर प्रदेश 
जनसंघ की कार्यकारिणी की बैठकें बहुधा उनके घर पर हो जाती थीं। जो दस-बारह 
व्यक्ति उपस्थित रहते थे, उनका भोजन माताजी घर में ही बना देती थीं । भोजन बहुत सादा 
होता था किंतु सभी लोग आनंदपूर्वक भोजन करते थे। घर में हुई बैठकों में अटलजी, 
'दीनदयालजी, नानाजी, राजासाहब जौनपुर, राजकुमार एडवोकेट आदि उपस्थित रहते थे। 
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सन्‌ 1960 में लखनऊ में बाढ़ आई । जिस मकान में माताजी रहती थीं, वह गिर 
गया। रमेशचंद एडवोकेट उन्हें सपरिवार लालबाग स्थित अपनी कोठी में ले गए। 2-3 
मास वहाँ रहकर माताजी दूसरे मकान में चली गईं। 1966 में माताजी दिल्‍ली आ गईं 
क्योंकि उनके सबसे छोटे पुत्र और पुत्री दिल्ली में रहने आ गए थे। उनसे बड़े तो पहले 
ही लखनऊ छोड़ चुके थे। वहाँ माडल हाउस में रहते हुए वे जनसंघ में सक्रिय रहीं । 
कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ वे अपनी पुत्री लक्ष्मी के पास कनाडा चली गईं। वहाँ उन्हे 
पक्षाघात हो गया। वे भारत लौट आईं। उनके पौत्र साईनाथ के विवाह के कुछ समय 
पश्चात्‌ अहमदाबाद में उनके द्वितीय पुत्र वेदीजी के घर पर 1983 में उनका देहांत हो 
गया। 
उनमें कभी यह लालसा नहीं थी कि भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने जो 
अथक परिश्रम किया या विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने जो जेल यात्राएँ की थीं, ताड़नाएँ 
सहीं, उनके लिए उन्हें कोई पद या सम्मान चाहिए। सदा वे प्रसन्नचित्त रहती थीं। भजन 
गाना उन्हें अच्छा लगता था। जब मन होता था तो गाती थीं। उन दिनों फ़िल्म का एक 
भजन था वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा।' यही भजन इसी धुन पर 
तमिल में भी था। वे बड़ी तन्मयता से इसे दोनों भाषाओं में गाती थीं । माताजी का जन्मदिन 
24 सितंबर था और दीनदयालजी का 25 सितंबर। माताजी अपना जन्म दिवस नहीं 
मनाती थीं। किंतु जब सब लोग उनसे कहते थे कि माताजी आपका आज जन्मदिन है तो 
कहती थीं कि हाँ कल दीनदयालजी का है और फिर 29 को भगतसिंह का। 
उनका परिचय और संबंध संघ के बहुत से प्रचारकों से था। भाऊराव देवरस, रज्जू 
भेया, माधवराव देशमुख, अनंतराव गोखले, जयगोपालजी, राधाकृष्णजी मलिक, रामनाथजी 
भल्ला, लक्ष्मणराव भिडे आदि सबको स्नेह प्रदान करने वाली माताजी थीं । यदि माताजी 
को उनके व्यवहार में कोई त्रुटि दिखाई पड़ती तो वे अत्यंत मृदुभाषा में संकेत कर देती 
थीं। 
एक बार जनसंघ की बैठक से जब लौटीं तो उन्होंने दीनदयालजी के बारे में 
घर आकर यह टिप्पणी की | बैठक में सब लोग यह विचार करते हैं कि किस प्रकार 
हम अपने दल को आगे बढ़ाएँ। दीनदयालजी जब बोलते हैं तो यह बताते हैं कि 
किस प्रकार हमारा दल देश को आगे ले जाना चाहता है। दल में रहते हुए हम सब 
दल के बारे में सोचते हें । दीनदयालजी देश के विषय में विचार करते हैं। अंत मे सब 
उनकी बात मान जाते हैं। 
इस देश में अनेक ऐसे कार्यकर्ता हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनसंघ के प्रारंभिक वर्षो 
में कार्य किया, जब सत्ता में आकर सुख भोगने की संभावना नगण्य थी। सरकार के 
विरोध में आने से असुविधा या कष्ट की संभावना स्पष्ट थी । फिर भी अनेक कार्यकर्ताओं 
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ने नींव के पत्थर बनकर अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष देशप्रेम की भावना से प्रेरित होकर 
भारत माता को अर्पित कर दिए। माताजी हीराबाई अय्यर ने भी शुद्ध रूप से देशभक्ति से 
प्रेरित होकर कार्य किया। अनेक लोगों को इस पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी, उनका 
मार्गदर्शन किया और यथासंभव उनको सहायता की। 


—_ब्रजकिशोर शर्मा 
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ची' के विषय में दीनदयालजी 1958 से ही देश को आगाह कर रहे थे; 1959 में 
उनकी आवाज और ऊंची हो गई, 1960 में इस मुखरता में और प्रखरता आ गई, 

अतः विदेश नीति पर भी इस खंड में टिप्पणियाँ ज्यादा हैं। 

जिस दल को उन्होंने अपनी साधना का साधन माना था, उसको वे तराशने में लगे 
हुए ही थे। इस बार वर्ष के प्रारंभ में ही उन्होंने लंबा लेख लिखा ' जनसंघ ही क्यों?' वर्ष 
के प्रारंभ में आठवाँ व वर्ष के अंत में नौवाँ अ.भा. अधिवेशन हुआ, इस संदर्भ में उनके 
महामंत्री प्रतिवेदन भी पठनीय हैं। परिशिष्टों में उनके प्रबास व अन्य गतिविधियों की 
सूचनाएँ भी संकलित करने का प्रयत्न है। ये सूचनाएं संपूर्ण नहीं वरन्‌ सांकेतिक हैं। संघ 
शिक्षा वर्गो के केवल दो ही बौद्धिक वर्ग प्राप्त किए जा सके। 

इस वर्ष पाञ्चजन्य में उनकी एक “हमारा ध्येय दर्शन ' लेखमाला प्रारंभ हुई, बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है यह लेखमाला | इस संदर्भ में उनके 9 लेख प्रकाशित हुए, लेकिन हम लेख 
क्रमांक 5, 6 और 7 प्राप्त नहीं कर सके, छह आलेख इस खंड में दे रहे हैं । यह अधूरापन 
काफ़ी कष्टकारक है, मगर लाचारी है। 

आर्थिक विषयों पर दीनदयालजी प्रतिवर्ष कुछ नया लिखते हैं, इस वर्ष भी यह क्रम 
जारी है। आर्थिक स्वावलंबिता एवं इस स्वावलंबन में जन-सहभागिता का उनका आग्रह 
हर प्रसंग के विवेचन में मुखरिंत है। योजना आयोग तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना इस 
खंड में व्यापक विवेचन का विषय रही है। 

राजनीति की ओर देखने की एक विशिष्ट दृष्टि है दीनदयालजी की। वे दलीय 
निष्ठा के हिमायती हैं वरन्‌ दलवादी नहीं हैं। उनका आलेख 'क्या कृपलानीजी यह 
करेंगे?” उनकी इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। 

यथा प्रसंग राज्य पुनर्गठन, भाषा एवं राष्ट्रीय अखंडता के संदर्भ में बेरूबाड़ी के 
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प्रसंग उनके आलेखों एवं वक्तव्यों में हैं ही। भाषा का प्रश्‍न भी अपनी निरंतरता के साथ 
उपस्थित है। विचार प्रवाह की गति क्रमश: आगे बढ़ रही है, और बढ़ती जाएगी। 
हर खंड को भूमिका एवं 'वह काल' मनीषी एवं विद्वान्‌ लोग लिख रहे हैं। इस 
खंड को भूमिका मा. मदनदासजी ने लिखी है एवं 'वह काल ' का लेखन दीनदयाल शोध 
संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन ने किया है। 
शुभम्‌! 
— डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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यः खंड पंडित दीनदयालजी के उस काल में लिखे गए लेखों व भाषणों आदि का 

संकलन है, जब देश का नेतृत्व एक भ्रम की स्थिति से गुजर रहा था। घरेलू मोरचे 
पर भी और विदेशी मोरचे पर भी। स्वतंत्रता-प्राप्ति के 13 वर्ष पश्चात्‌ भी देश का 
राजनीतिक नेतृत्व अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहा था। वह भटकाव की स्थिति में था। 
देश के विकास का मॉडल क्या हो, इसका वह खंड-खंड में विचार कर रहा था। दूसरी . 
ओर, बाहरी मोरचे पर चीन हमें आँखें दिखा रहा था। वहाँ भी सरकार एक ढुलमुल रवैया 
अपनाए हुए थी। उसे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। तदर्थवाद की स्थिति बनी हुई थी। 
ऐसी स्थिति में पं. दीनदयाल उपाध्यायजी ने उसे निर्णायक मार्ग दिखाने का अपना 
राष्ट्रधर्म निभाया। 

बहुमुखी प्रतिभा के धनी पं. दीनदयाल उपाध्यायजी ने तीन स्तरों पर अपनी क्षमता 
का सिर्फ परिचय ही नहीं दिया बल्कि उसे व्यवहार में उतारा । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 
उन्हे राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रधर्म की जो ट्रेनिंग मिली थी, उसे राष्ट्रनिर्माण के कार्य में लगाने के 
लिए उन्होंने अपने स्पष्ट विचारों के माध्यम से देश के सामने रखा संघ ने उन्हें राजनीतिक 
क्षेत्र में काम करने को भेजा तो वहाँ जनसंघ को उन्होंने पैनी राजनीतिक धार और कुशल 
संगठनात्मक नेतृत्व दिया। अपने सरल, सादे व्यवहार से उन्होंने कार्यकर्ताओं व जनता के 
बीच एक विशिष्ट पहचान बनाई। पं. दीनदयाल उपाध्यायजी को ख्याति एक विनम्र 
राजनेता के रूप में रही। लेकिन इस खंड में उनको दृढता से भी साक्षात्कार होता है। 

जो लोग पं. दीनदयाल उपाध्यायजी के विचारों का समग्र दर्शन नहीं कर पाए, 
उनका बस यही मत रहा कि वे एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता थे और उन्होंने भारत के 
प्राचीन दर्शन और परंपराओं का ही गुणगान किया । कुल मिलाकर छवि एक पुनरुत्थानवादी 
को। लेकिन खंड को पढ़ने से ज्ञात हो जाएगा कि वे देश के अंदरूनी व बाहरी मामले पर 
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समान अधिकार से लिखते, बोलते रहे। ऐसा करते समय उन्होंने अगर तात्कालिक 
परिस्थितियों का ध्यान रखा तो दीर्घकालीन दृष्टिकोण को भी नजरअंदाज नहीं किया । 
यह पं. दीनदयाल उपाध्यायजी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल था कि उन दिनों राजनीतिक 
क्षेत्र में जनसंघ को ज्योतिषी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि देश की परिस्थितियों के संदर्भ 
में वे जो भी भविष्यवाणी करते थे, कुछ समय बाद वह सही साबित होती थी। इसका 
कारण उनके दादा का ज्योतिषी होना नहीं, बल्कि देश की नब्ज़ पर उनका हाथ होना था। 
वे देश और उसके लोगों के साथ एकात्म थे। राष्ट्र के परम वैभव की कल्पना से ओत- 
प्रोत पं. दीनदयाल उपाध्यायजी भारत को एक स्वाभिमानी और शक्तिशाली राष्ट्र देखना 
चाहते थे। इस काल खंड में पाञ्चजन्य में उन्होंने जो श्रृंखला प्रारंभ की ' हमारा ध्येय 
दर्शन', उससे यह भाव स्पष्ट होता है। 
घरेलू मोरचे पर राजनीतिक नेतृत्व असमंजस के दौर से उबर नहीं पाया था। वह 
आर्थिक नीतियों के प्रश्‍न पर देश को वास्तविकताओं से किनारा कर चुका था। पं. 
दीनदयाल उपाध्यायजी ने उसे बार-बार टोका। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर 
टिप्पणी करते हुए उन्होंने पिछली दो योजनाओं का सटीक विश्लेषण किया। उन्होंने उस 
काल में भी निजी क्षेत्र की ताक़त को पहचाना और उसे महत्त्व देने की वकालत की। 
सहकारी कृषि पर सरकार के पूर्वग्रह को लेकर वे काफ़ी दृढ़ थे और उनके नेतृत्व में 
जनसंघ ने उसका इतना तीव्र विरोध किया कि सरकार को अपने क़दम वापस खींचने 
पड़े। राष्ट्रभाषा हिंदी की सार्वदेशिक सर्वमान्यता का प्रश्‍न उन दिनों सिर उठाने लगा था। 
पं. दीनदयाल उपाध्यायजी ने इसके लिए हिंदी विरोधियों को नहीं बल्कि शासन के 
ढुलमुल रवैये को ज़िम्मेदार माना। उन दिनों देश अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट झेल रहा था। 
ऐसे में सरकार ने अमरीका से पी.एल. 480 के अंतर्गत समझौता कर 607 करोड़ रुपए 
का गेहूँ ऋण पर लिया | सरकार ने इसके लिए अपनी पीठ थपथपाई । लेकिन पं. दीनदयाल 
उपाध्यायजी ने देश की जनता को याद दिलाया कि अमरीका ने ऐसा सिर्फ़ अपने कृषि 
बाज़ार को सुधारने और वृहद राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर किया है। इस 
समझौते में जो शर्तें लागू की गई, उनके बारे में पं. दीनदयाल उपाध्यायजी ने देश को 
सतर्क किया और खाद्यान्न के मामले में स्वावलंबी बनने का आह्वान भी किया | 
एक तरफ़ उनका आर्थिक व कृषि विषयों पर विश्लेषण था तो दूसरी तरफ वे देश 

को सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाने की पुरजोर वकालत करते थे। इन्हीं दिनों जब रक्षा 
मंत्री कृष्ण मेनन ने चीनी अतिक्रमण के संबंध में अपनी सैन्य कमज़ोरी का रोना रोया तो 
पं. दीनदयाल उपाध्यायजी ने उन्हें इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से फटकारा। इतना 

कि प्रधानमंत्री नेहरू को स्वयं उनकी ओर से स्पष्टीकरण देना पडा | ऐसा नहीं था कि उन्हें 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उन्नीस 


वास्तविकता का भान नहीं था, लेकिन इस कमजोरी के लिए वे स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ से ही शासन की गलत नीति को उत्तरदायी मानते थे। 

पं. दीनदयाल उपाध्यायजी देश में सभी युवकों के लिए अनिवार्य सैन्य शिक्षा की 
वकालत करते इसी खंड में मिल जाएँगे। उनका कहना था कि हमें अपनी ताक़त पर 
भरोसा करना होगा। अपने लोगों में आत्मविश्वास का भाव जगाना होगा। हम ताक़तवर 
बनेंगे, वही हमारी गुटनिरपेक्षता की कसौटी होगी। 

इस काल खंड में पं. दीनदयाल उपाध्यायजी का सर्वाधिक ध्यान चीनी अतिक्रमण 
और भारत सरकार की चीन-नीति पर रहा। वे बार-बार चेताते रहे कि चीन के शासकों 
पर विश्वास मत करो। अपनी ताक़त बढ़ाओ | जनता को विश्वास में लो। उनके लेखन 
का एक महत्त्वपूर्ण अंश इसी विषय को समर्पित है। लेखन के अलावा जनसंघ के 
महामंत्री के नाते वे पार्टी को भी इस दिशा में तैयार करते रहे । सिर्फ़ प्रस्ताव पास करके 
ही नहीं, बल्कि जनांदोलनों के माध्यम से भी और संसद्‌ में अपने सीमित बल के माध्यम 
से भी। 

पं. दीनदयाल उपाध्यायजी के बहुआयामी व्यक्तित्व व चिंतन का इस खंड में 
बख़ूबी दर्शन होता है। एक तरफ़ संघ शिक्षा वर्ग में उनके बौद्धिक वर्ग भारतीय दर्शन के 
गूढ़ विषयों को सरलता से प्रकट करते हैं। उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-सभी पुरुषार्थो 
की व्याख्या है। उनके द्वारा बाद में प्रतिपादित एकात्म मानवदर्शन की भूमिका को झलक 
भी मिलने लगती है और दूसरी तरफ़ तात्कालिक घोर राजनीतिक विषयों व घटनाओं पर 
उनका विश्लेषण एवं चिंतन प्रभावित कर देने वाला है। ऐसे युगदृष्टा की पुण्य स्मृति को 
शत-शत प्रणाम । 

--मदन दास 
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दिशाहीनता ओर संकट का समय 


देः को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिले बारह वर्ष से अधिक बीत चुके थे। लेकिन 
केंद्र सरकार अभी तक स्वशासन मोड में नहीं आ पाई थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस और 
उसके नेताओं की दिशाहीनता के कारण देश अँधेरे में भटक रहा था। इस खंड में 1960 
के वर्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाषण व लेखों का संकलन है। 

उन दिनों देश की उत्तरी सीमाओं पर चीन का ख़तरा मंडरा रहा था। चीन तिब्बत को 
हडप चुका था और भारत की सीमाओं का बार-बार अतिक्रमण कर रहा था। ऐसे संकट 
के दौर में देश की जनता का मनोबल बढ़ाने की बजाय देश के रक्षा मंत्री चीन के मुकाबले 
अपनी सैन्य कमजोरी का सार्वजनिक रूप से ढिंढोरा पीट रहे थे । स्वाभाविक है कि अवसर 
का लाभ उठाकर देश के भीतर भी राष्ट्र विरोधी ताक़तें अपना उल्लू सीधा करने की 
कोशिश में लग गई । देश में कई स्थानों पर भाषाई विवाद खड़े हो रहे थे। कई राज्यों में 
पुनगर्ठन की माँग के कारण अनेकों विसंगितयाँ पैदा हो रही थीं । सरकार की गलत नीतियों 
के कारण अभावों से घिरे देश में योजना बनाने में भी असली भारत को समझ न पाने को 
लाचारी साफ़ झलक रही थी। नीतिकारों की आँखों पर अभी तक पश्चिमी चश्मा चढ़ा 
हुआ था | स्वावलंबन व स्वाभिमान की कहीं कोई ललक ही नजर नहीं आ रही थी। 

लेकिन चीनी अतिक्रमण का प्रश्‍न देश के सामने सबसे तीव्रता के साथ खड़ा था। 


सरकार जनता को इस बात पर विश्वास में नहीं ले रही थी कि वह चीन के साथ क्यों और 
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किस मुद्दे पर बातचीत कर रही है । पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश था कि सरकार 
चीन के साथ दृढता पूर्वक क्यों नहीं पेश आ रही है । उलटे जब भी भारत सरकार बातचीत 
की पेशकश करती, चीन नए इलाके पर अपना दावा जता देता था। ऐसी स्थिति में पंडित 
नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई को भारत आने का निमंत्रण देकर देश की जनता 
को भौंचकक कर दिया । 
स्पष्ट तौर पर यह कम्युनिस्ट पार्टी और रूस के दबाव में लिया गया क़दम था। 
दूसरी तरफ़ भारत अपनी गुटनिरपेक्षता का दम भर रहा था। उन दिनों दुनिया पर शीतयुद्ध 
के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में अपनी ताक़त का इज़हार कर भारत दुनिया में एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता था। लेकिन दुनिया के देश उसके नेतृत्व में आत्मविश्वास का नितांत 
अभाव देखकर भारत को बहुत हलका करके आँक रहे थे। 
पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के मोरचे पर बुरी तरह विफल हो रहे थे। 
घरेलू मोरचे पर उत्पन्न चुनौतियों को भी वे समझ नहीं पा रहे थे देश की आर्थिक स्थिति 
बहुत नाजुक हो चली थी। वित्तीय घाटा बढ़ता ही चला जा रहा था। महँगाई अनियंत्रित 
रूप से बढ़ रही थी। सरकारी कर्मचारियों में असंतोष ने पहली बार हड़ताल का रूप ले 
लिया था। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता देश के सामने थी। 1960 में पेश 
तीसरी योजना के प्रारूप में पहली दो योजनाओं की खामियों से सबक लेने की कोई 
इच्छाशक्ति नहीं दिखी । विदेशी सहायता पर अपनी निभर्रता घटाने की बजाय सरकार ने 
पिछले बरसों के मुक़ाबले उसे और बढ़ा लिया था। 
पश्चिम बंगाल का एक थाना क्षेत्र बेरूबाड़ी भारत-पाक विभाजन के समय भारतीय 
सीमा में सम्मिलित किया गया था। लेकिन बाद में कुछ तकनीकी भूलों का हवाला देते 
हुए पाकिस्तान ने उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। स्थानीय जनता इसके 
ख़िलाफ़ थी । यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्य विधानसभा ने भी इसके ख़िलाफ़ प्रस्ताव 
पास किया। लेकिन नेहरूजी ने अपनी उदारवादी छवि की ख़ातिर उसे पाकिस्तान को 
हस्तांतिरत करने का फैसला कर लिया। देश भर में इसके ख़िलाफ आक्रोश का वातावरण 
पैदा हो गया। भारतीय जनसंघ ने इसके विरुद्ध एक लंबा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेडा । लेकिन 
अंतरराष्ट्रीय संबंधों का हवाला देते हुए नेहरूजी इस पर अड़े रहे। 
भाषा का प्रश्न मुँह बाए खड़ा हुआ था। हालाँकि संविधान सभा में इस विषय पर 
आम सहमति बन गई थी कि हिंदी देश की राजभाषा होगी और 15 वर्ष तक अंग्रेज़ी 
उसकी सहयोगी भाषा। लेकिन 1950 में संविधान लागू होने के एक दशक बाद तक 
कांग्रेस को आपसी खींचतान के कारण भाषा का विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। इसके 


साथ ही सरकार के कुप्रबंधन के कारण तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन उग्र हो 


गया था। 1960 आते-आते उसका विस्तार कई राज्यों में लग में 
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उसके और उग्र होने की भूमिका तैयार हो रही थी । एक वर्ष पहले ही गोविंद वल्लभ पंत 
की अगुवाई में बनी संसदीय कमेटी ने कहा था कि हिंदी देश की प्राथिमक और अंग्रेज़ी 
सहयोगी भाषा होनी चाहिए। लेकिन संसद्‌ के सिर्फ़ एक एंग्लो-इंडियन सदस्य के 
दबाव में पंडित नेहरू ने यह फ़ैसला अहिंदी भाषियों की इच्छा पर छोड़ दिया। इसका 
असर यह हुआ कि तमिलनाडु, जो उन दिनों मद्रास कहलाता था, भाषा के सवाल पर 
अलगाववाद्‌ की बात करने लगा। ये समस्याएँ स्थानीय लोगों के हिंदी विरोध से ज्यादा 
स्थानीय व राष्ट्रीय राजनीति के कारण उत्पन्न हुईं। 

भाषा के ज्वलंत विषय पर कांग्रेस चर्चा से लगातार बचने की कोशिश कर रही थी। 
संसद्‌ में और संसद्‌ के बाहर भी। भाषा से संबंधित कोई भी चर्चा सत्र के आख़िरी दिन 
ही रखी जाती थी और हमेशा अधूरी छोड़ दी जाती थी। पंडित नेहरू का अंग्रेज़ी प्रेम 
शायद उन्हें फैसला टालने के लिए प्रेरित करता रहा । नौकरशाही और देश के एक तथाकथित 
संभ्रांत वर्ग का स्वार्थ भी इसी में दिखता था कि वे हिंदी की क़ीमत पर अंग्रेजी को जारी 
रखें । इसलिए कहीं-न-कहीं से देशभर में हिंदी विरोध को हवा दी जाती रही। 

आसाम में भी भाषा के सवाल पर आंदोलन होने लगे और तत्कालीन केंद्र व राज्य 
सरकारों की कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण वहाँ ये आंदोलन हिंसक हो गए। बंगाली 
भाषी हिंदू वहाँ दशकों से मूल असमियों के साथ सदूभाव से रहते आ रहे थे और आसाम 
का अभिन्न अंग बन चुके थे, लेकिन 1960 में आसाम राजभाषा क़ानून के पास होने पर 
वहाँ हिंसा फैल गई। आपसी झगड़ों और पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई। ये 
दंगे पूर्वनियोजित और एक ही पैटर्न लिए हुए थे। साफ़ तौर पर इसमें बाहरी तत्त्वों का बड़ा 
हाथ था। भारत के सीमावती क्षेत्रों में तनाव बनाए रखने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 

भाषाई आधार पर अलग राज्य की माँग के साथ ही यह साल शुरू हुआ। वैसे तो 
तत्कालीन बंबई राज्य को मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजरात में बाँटने की मुहिम 1956 
में ही चालू हो चुकी थी, लेकिन जनवरी 1960 में बंबई (अब मुंबई) में आंदोलन हिंसक 
हो चला था। मई आते-आते केंद्र को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा था। एक 
मई, 1960 को अलग महराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और एक अलग गुजरात राज्य की। 
उधर उत्तर में एक पृथक्‌ पंजाबी सूबे की माँग को लेकर लंबे समय से चल रहा आंदोलन 
भी केंद्र सरकार की अन्यमनस्कता के कारण ज़ोर पकड़ने लगा था। पंडित नेहरू के नेतृत्व 
वाली कांग्रेस सरकार स्पष्ट सोच व नीति के अभाव में विवादास्पद मुद्दों को टालने में 
ही अपनी भलाई समझती रही। और उस आंदोलन ने लोगों के दिल में अपनी जड़ें गहरी 
जमा लीं, जिसकी हिंसक परिणति दो दशक बाद खालिस्तान के आंदोलन के रूप में हुई । 

देश में खाद्यान्न की जबरदस्त कमी बनी हुई थी । स्थिति और भयावह होती जा रही 
थी । लेकिन सरकार देश में अपने ही संसाधनों का समुचित उपयोग करने की ओर क़दम 
उठाने की बजाय, विदेशों पर निभर्रता बढ़ाने को उत्सुक थी । उन दिनों चीनी आक्रामकता 
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के कारण भारत को पश्चिम में सहयोगियों की तलाश थी। गुट निरपेक्षता की नीति का 
राग तो गाया जाता था, लेकिन अपनी कमजोरी का रोना भी रोया जाता था। देश में वामपंथी 
ताक़तों के खिलाफ भी कांग्रेस का एक गुट अमरीकापरस्ती का हिमायती था। ऐसे में 
भारत सरकार ने अमरीका से गेहूँ आयात करने का निर्णय लिया । एहसास तो ऐसा दिया 
गया मानो यह सामरिक दृष्टि से लिया गया महत्त्वपूर्ण निर्णय है, मगर इसमें कातर भाव 
ज्यादा होने के कारण देश अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में उसका कोई लाभ नहीं उठा पाया । जबकि 
अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत को पीएल 480 के तहत गेहूँ उपलब्ध कराने के लिए अपने 
देश में ख़ूब श्रेय लूट लिया। सच में तो अमरीका को इस गेहूँ को बाहरी बाज़ार में बेचने 
की भी उतनी ही आवश्यकता थी। 

कृषि के लिए अपनी ही पारंपरिक पद्धतियों को संपुष्ट करने की बजाय, सरकार 
विदेशों में खेती के मॉडल ढूँढ़ रही थी। सहकारी खेती के लिए सरकार व कांग्रेस पार्टी 
दोनों का दबाव बना हुआ था। क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर उसका 
अध्ययन कर आया था और बहुत प्रभावित था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पंडित नेहरू 
ने भी देश में सहकारी खेती का राग अलापना शुरू कर दिया। वे देश के किसानों की इस 
बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे कि कोई भी अपनी भूमि पर से अपना अधिकार 
छोड़कर और चाकरी करने के पक्ष में नहीं है। उन्हें तो बस इस मॉडल को अपनाने की धुन 
सवार हो गई थी। जनसंघ और कई अन्य पार्टियों ने इसके विरुद्ध जब देशभर में आंदोलन 
कर जनमत जुटाना प्रारंभ किया, तब उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डालना उचित समझा। 

कुल मिलाकर वर्ष 1960 में देश के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ खड़ी थीं--एक, 
चीन की विस्तारवादी नीयत का सामना करना। दो, देश में भाषा के सवाल पर विघटनकारी 
ताक़्तों से निपटना, और तीन, देश को स्वावलंबी बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाकर 
स्वाभिमान का भाव जाग्रत्‌ करना। दुर्भाग्य से, तीनों ही मोरचों पर तत्कालीन सत्ताधारी 
नेतृत्व बुरी तरह असफल रहा। उसका मुख्य कारण भारतीयता से उसका सरोकार न 
होना था। घटनाक्रम की दृष्टि से भी देखें तो नेहरूजी और उनकी सरकार अलग-अलग 
देशों से अपने संबंध बनाने में ही व्यस्त रही। कभी नेहरूजी विदेश और कभी विदेशी 
मेहमान दिल्ली में। सरकार का अधिकांश ध्यान विदेशों से संबंधों को नजाकत को 
समझने व उससे निपटने में ही लगा रहा। 

इन सबसे हटकर अगर कुछ उल्लेखनीय रहा, तो वह था 
रमन को मानव दृष्टि व रंगों के बारे में नई 


-— अतुल जैन 
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००0. सरचना 


“एकात्म मानवदर्शन' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के आलेखों, भाषणों, 
बौद्धिक वर्गों, वक्तव्यों एवं विविध संवादों ने भारतीयता के अधिष्ठान पर तात्कालिक 
समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत किया। इन सबसे भी कालजयी 
साहित्य का निर्माण हुआ | उनके जाने के पाँच दशकों बाद उनका संपूर्ण वाड्मय प्रकाशित 
हुआ है। विलंब से ही सही, लेकिन उनके शताब्दी वर्ष पर उसका प्रकाशन एक ऐतिहासिक 
अवसर है। 15 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का यथासंभव संकलन हुआ 
है। आइए, हम उनका परिचय प्राप्त करें। 


खंड एक : वर्ष 1940 से 1950 की सामग्री इस खंड में है। संघ प्रचारक के रूप 
में एक दशक में उनके द्वारा सृजित साहित्य का इसमें संकलन है । यह ' राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ' के द्वितीय सरसंघचालक श्री मा.स. गोलवलकर परमपूजनीय श्रीगुरुजी को समर्पित 
है। श्रीगुरुजी का परिचय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरि ने लिखा है। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के ही वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत इस खंड के भूमिका- 
लेखक हैं | सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है “वह काल'। इस खंड में 
इसका लेखन वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


खंड दो : यह दो वर्षो का है--1951 तथा 19521 यह ' भारतीय जनसंघ' को 
स्थापना, प्रथम आम चुनाव तथा पंचवर्षीय योजना का काल है। यह डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को समर्पित है। 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान' के निदेशक श्री 
अनिर्बान गांगुली ने डॉ. मुखर्जी का परिचय लिखा है। इस खंड की भूमिका विख्यात 
इतिहासवेतता श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखी है। वह काल' अध्याय का आलेखन पद्मश्री श्री 
जवाहरलाल कौल ने किया है। 
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छब्बीस 


खंड तीन : वर्ष 1954-1955 का है। यह “गोवा मुक्ति-संग्राम' का काल है। यह | 


गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करनेवाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है; 
उनका परिचय भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलवीर पुंज ने लिखा है तथा इसकी 
भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्मकाल से कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ नेता डॉ. विजय कुमार 
मल्होत्रा हैं। (वह काल' के लेखक हैं-राजा राम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के 
अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर शर्मा। 


खंड चार : वर्ष 1956-1957 का है। यह संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य 
पुनर्गठन का काल है । यह ' भारतीय जनसंघ' के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर में ' प्रजापरिषद्‌' 
के संस्थापक पं. प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय जम्मू-कश्मीर के 
उपमुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने लिखा है, भूमिका श्री रंगाहरि ने। 'वह काल' का 
आलेखन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री 
अच्युतानंद मिश्र ने किया है। 


खंड पाँच : एक ही वर्ष सन्‌ 1958 के दो खंड हैं पाँच व छह | दीनदयालजी के 
आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का यह काल है । महान्‌ गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को खंड पाँच समर्पित है । ऑर्गनाइजर के संपादक 
श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता 


कुमार ने भूमिका-आलेखन किया है। प्रसिद्ध विचारक श्री के.एन. गोविंदाचार्य ने “वह 
काल' लिखा है। 


खंड छह : इसमें दीनदयालजी की पुस्तक 'टू प्लांस : प्रोमिसेज : परफोर्मेंस : 
परस्पेक्टिव' संयोजित है तथा डॉ. भाई महावीर के द्वारा लिखी पुस्तक की समीक्षा का 
समाहन किया गया है। रा.स्व. संघ के उत्तर क्षेत्र के संघचालक एवं अर्थवेत्ता डॉ. 
बजरंगलाल गुप्त ने भूमिका लिखी है । इस खंड में ' वह काल' अध्याय नहीं है। यह खंड 
महान्‌ अर्थचिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित किया गया है। उनका परिचय अ.भा. 
विद्यार्थी परिषद्‌ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है। 


खंड सात : वर्ष 1959 का है । चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण कर भारत की सीमा 

का अतिक्रमण किया गया। यह दीनदयालजी को संघ प्रचारक बनानेवाले रा.स्व. संघ के 

पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री भाऊराव देवरस को समर्पित है। उनका परिचय श्री अच्युतानंद 

मिश्र ने लिखा है। भूमिका-लेखन का कार्य “विश्व हिंदू परिषद्‌ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री 

ल ने किया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. नंद किशोर त्रिखा ने “वह काल ' का आलेखन 
या है। 
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न । 


सत्ताईस 


खंड आठ: वर्ष 1960 का है । 'हमार ध्येय दर्शन' लेखमाला एवं ' जनसंघ ही क्यों' 
आलेख इसमें शामिल हैं । उत्तर प्रदेश को पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर 
सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को यह खंड समर्पित है । श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने उनका 
परिचय लिखा है । रा.स्व. संघ के पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री मदनदास इसके भूमिका- 
लेखक तथा 'दीनदयाल शोध संस्थान' के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन 'वह काल' के 
लेखक हैं । 


खंड नौ : वर्ष 1961 का है। लोकमत परिष्कार का आलेखन, दलों की आचार 
संहिता के मुद्दे इसमें प्रमुख हैं। दीनदयालजी के साथी रहे तथा उनके बाद महामंत्री बने 
श्री सुंदर सिंह भंडारी को यह खंड समर्पित है । जयपुर के श्री इंदुशेखर ' तत्पुरुष “ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश (भय्याजी) जोशी ने 
इसकी भूमिका लिखी है तथा 'वह काल' का आलेखन श्री बलबीर पुंज ने किया है । 


खंड दस : वर्ष 1962 का है । भारत चीन के आक्रमण से आक्रांत हुआ था । यह 
खंड लब्धप्रतिष्ठ राजनेता डॉ. संपूर्णानंद को समर्पित है, उन्होंने दीनदयालजी की “पॉलिटिकल 
डायरी ' की भूमिका लिखी थी। इनका परिचय “पाउचजन्य' के संपादक श्री हितेश शंकर 
ने लिखा है। भूमिका आलेखन का कार्य सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने किया है। 
लब्धप्रतिष्ठ भारतविद्‌ श्री बनवारी ने 'वह काल' लिखा है। 


खंड ग्यारह : वर्ष 1963-64 का है। यह वही काल है, जब दीनदयालजी ने 
“एकात्म मानववाद' का व्याख्यान किया था। यह खंड महान्‌ भाषा एवं भारतविद्‌ आचार्य 
रघुवीर को समर्पित है। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉ. 
राजीव रंजन गिरि ने लिखा है । भारतमाता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के 
विद्वान्‌ शिष्य गोविंद गिरि महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है । भाजपा के राष्ट्रीय 
उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड बारह : वर्ष 1965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध, भारत की 
विजय एवं ताशकंद समझौते का यह काल है | संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर 
बलवंत (भैयाजी) दाणी को यह खंड समर्पित है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत 
सहसंघचालक अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने इनका परिचय लिखा है। बिहार राज्य के 
राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी भूमिका तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सीतेश 
आलोक ने "वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड तेरह : वर्ष 1966 का है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निधन, गोहत्या के 
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अट्ठाईस 


ख़िलाफ आंदोलन | दीनदयालजी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के नियोजक दीनदयाल 
शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को यह खंड समर्पित है । उनका परिचय 
श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखा है । इस खंड को भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 
ने लिखी है । वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव “वह काल' के लेखक हैं। 


खंड चौदह : वर्ष 1967-68 का है । भारतीय राजनीति में एकदलीय एकाधिकार 
टूटने का यह काल है। दीनदयालजी अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। 
इस खंड की भूमिका गुजरात के राज्यपाल प्रो. ओमप्रकाश कोहली ने लिखी है। ' वह 
काल' का आलेखन श्री जगदीश उपासने ने किया है । यह खंड दक्षिण भारत में 'जनसंघ' 
के कार्य को प्रारंभ करनेवाले तथा ' भारतीय जनता पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री जना 
कृष्णमूर्ति को समर्पित है। उनका परिचय श्री ला. गणेशन ने लिखा है । 


खंड पंद्रह : यह अंतिम खंड है। जिसकी तिथि ज्ञात नहीं, ऐसा साहित्य, इसमें 
संकलित है। महान्‌ गांधीवादी एवं भारतविद्‌ श्री धर्मपाल को यह खंड समर्पित है। डॉ. 
जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है| संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात 
पत्रकार श्री मा.गो. वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इस खंड में 'वह काल' नहीं है। 


दीनदयालजी संदर्भित 'अवसान' अध्याय का इसमें संयोजन किया गया है, जिसका 
आलेखन श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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पोलिटिकल डायरी 


1 
चीनी आक्रमण विषयक नीति 


चोः आक्रमण से संबंधित भारत सरकार की नीति अत्यधिक असंतोषजनक है 

और उसके द्वारा गँवाए गए क्षेत्रों को वापस ले पाने की संभावना न के बराबर 
है। प्रधानमंत्री का केवल वार्त्ता पर जोर देना और वह भी अधिकृत क्षेत्रों को ख़ाली 
करवाए बिना, अंतहीन पत्र व्यवहार को जन्म देगा और चीन द्वारा भारत के नए क्षेत्रों पर 
दावे करने को बढ़ावा देगा। जनसंघ का यह मानना है कि इस समस्या का एकमात्र 
यथार्थपरक समाधान और राष्ट्र के लिए एकमांत्र सम्मानजनक और वास्तविक रास्ता है, 
चीन द्वारा हथियाए क्षेत्रों से उसे सैनिक कार्रवाई द्वारा निकाल बाहर करना | उसके बाद 
सीमांकन विषयक बातचीत की जा सकती है। 

सरकार के अकर्मण्यता और पूर्ण समर्पण की नीति को न्यायोचित ठहराते हुए जो 
अनेक प्रकार के भ्रामक तर्क दिए जा रहे हैं, उससे देशवासियों में असहायता और 
पराजित मनोभाव ही पैदा होगा। हमारी वर्तमान क्षमता और अन्य परिस्थितियाँ शत्रु के 
सम्मुख इस प्रकार झुकने को तर्कसंगत नहीं बतातीं। जनसंघ यह अनुभव करता है कि 
इस तरह की कोई कार्रवाई किसी तरह से बड़े अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को हवा नहीं देगी 
और देश में अपनी उत्तरी सीमा की रक्षा हेतु पर्याप्त शक्ति है। बस सामयिक और 
साहसपूर्ण कार्रवाई की जरूरत है। 

इस विषय में सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी प्रभावी क़दम का जनसंघ समर्थन 
करेगा, साथ ही इस विषय में अपनाई सरकारी नीति को बदलने के लिए जनमत का 
दबाव भी बनाएगा। 

प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य कि भविष्य में चीन द्वारा सीमा पर किसी भी तरह को 
घुसपैठ का मुकाबला किया जाएगा, कहने के लिए अच्छा है। परंतु हम उत्तर प्रदेश, 
हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमाओं की उनके द्वारा हो रही उपेक्षा के पक्ष में नहीं 
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हैं। इन क्षेत्रों के दरें अभी भी सेना को नहीं सौंपे गए हैं तथा विघटनकारी तत्त्वों के 
क्रियाकलाप वहाँ अबाध रूप से जारी हैं । यदि उचित क़दम नहीं उठाए गए तो वहाँ पर 
लोंग्जू और लद्‌दाख का इतिहास दुहराया जा सकता है । 
जनसंघ की सदा यह माँग रही है कि भारत की सैन्यशक्ति को बढ़ाया जाए तथा. 
भारत की आर्थिक तथा अन्य योजनाएँ इसी नीति को दृष्टि में रखकर तैयार हों । परंतु 
हम जानते हैं कि सरकार ने अपने इस मूल कर्तव्य की सदा उपेक्षा की है। यदि प्रधानमंत्री 
आज योजना के इस पहलू पर ज़ोर देते दिख रहे हैं तो वह भी केवल चीन के विरुद्ध 
कार्रवाई को स्थगित रखने के लिए है । वास्तव में तीसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में 
जितनी जानकारी मिली है, उससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि सरकार की नीति में कोई 
क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पंडित नेहरू अपनी भ्रामक योजनाओं के लिए समर्थन 
जुटाने हेतु इस संकट का लाभ उठा रहे हैं। भारी उद्योगों के अतिरिक्‍त अऱ्य उद्योगों को 
विकेंद्रीकृत करने की ज़रूरत है, ताकि परिवहन और संचार, सैनिक योजनाओं की पूर्ति 
के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो और औद्योगिक संस्थान बार-बार होनेवाले हमलों के 
शिकार न हों। मौद्रिक फैलाव पर भी कठोर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा के तीव्र 
अवमूल्यन से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी । यदि सुरक्षा पर खर्चा बढ़ाना है 
तो अन्य क्षेत्रों की योजनाएँ उसी अनुपात में छोटी बनानी होंगी। क्या हम सरकार के 
विभिन्‍न विभागों में इन तथ्यों पर काम होते देख रहे हैं? सच्चाई यह है कि देश की 
सैन्य-क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे। आइए, हम अपनी 
नीतियों को भाषणों में, क्रिया-कलापों में बदलें, न छूट कि सरकार की साम्यवादी दल 
विषयक नीति भी समझ से परे है । यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि यह दल साम्यवादी 
चीन के छुपे हुए सहायक के रूप में कार्य कर रहा है और अनेक कुटिलतापूर्ण तथा 
अन्य उपायों से भारत की सुरक्षा क्षमता को कमज़ोर करने में लगा है, सरकार ने इसकी 
राष्ट्र विरोधी और राज्य विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का किसी तरह का प्रयास 
नहीं किया है। सरकार की यह अकर्मण्यता उसके संगठन बनाने के मूलभूत अधिकार 
के प्रति सम्मान के कारण नहीं है। क्योंकि पं. नेहरू की सरकार ने गत बारह वर्षों में 
अनेक संगठनों को प्रतिबंधित किया है और हज़ारों नागरिकों को बिना मुक़दमे के बंदी 
भी बनाया है। आज भी भारत के गुप्तचर विभाग के पास चीन की जासूसी गतिविधियों 
और योजताओं को कोई गुप्त सूचना अथवा जानकारी नहीं है, न ही वह बंगाल के 
अनाज आंदोलन' में भूमिगत हुए नेता ज्योति बसु? को ढूँढ़ पाया है, जो हर रोज़ अपनी 


1. पश्चिम बंगाल में खाद्य आंदोलन के दौरान 31 अगस्त, 1959 को 


गाँवों से बड़ी संख्या में आए प्रदर्शनकारियों 
पर पुलिस ने उस समय लाठियाँ बरसाई, जब वे राइटर्स बिल्डिंग को ओर बढ़ रहे थे 
र पुलिस ने टे ल्डंग को ओर बढ़ रहे थे। में 80 लोगों 
बा ह रहे थे। इस घटना में 80 लोगों 
ज्योति बसु (1914-2010) विपक्ष के नेता और बारानगर विधानसभा से विधायक थे | 
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टोली के साथ बैठकें कर प्रेस में बयान जारी करता रहता है। यह विभाग तो केवल उन 
लोगों का पीछा करता है, जो शांतिपूर्ण, संवैधानिक और कानूनी रूप से अपना जीवनयापन 
करना चाहते हैं। 
यद्यपि जनसंघ गुट निरपेक्षता कौ नीति में बदलाव को आवश्यकता नहीं समझता 
तथापि वह आवश्यक समझता है कि हम अपने संभावित मित्रों और शत्रुओं को पहचानें । 
अभी तक अपनी इस नीति के कारण हम ऐसे विवादों में भागीदार बने, जिनमें हमारे 
राष्ट्रीय हित निहित नहीं थे और पश्चिमी गुट के राष्ट्रों की नजरों में हम छद्म रूप से 
साम्यवादी गुट की ओर झुकते नजर आए। हंगरी, तिब्बत और लाओस में हमारी नीति 
इसका उदाहरण है। गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर भावग्रही होना आवश्यक नहीं। 
यह अधिक-से-अधिक ऐसी नीति है, जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारे मूलभूत राष्ट्रीय 
हितों की पोषक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध काल्पनिक आदर्शो अथवा वैचारिक सिद्धांतों से 
परिचालित नहीं होते, इसलिए हमें यथार्थपरक विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। 
चीन के विरुद्ध हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों ने एक बार पुन: भारत की मूलभूत एकता 
को रेखांकित किया. है, जिसे गत बारह वर्षो में स्थानीय तथा क्षेत्रीय शिकायतों के 
निवारण हेतु चलने वाले आंदोलनों के कारण हम देख नहीं पा रहे थे। इस एकता को 
सभी तरह की विदेशी चुनौतियों से निपटने के लिए सुदृढ किया जाना चाहिए। ऐसे 
समय में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अल्पसंख्यकों की तथाकथित शिकायतों 
के निवारण हेतु उनकी अलगाववादी वृत्तियों को बढ़ावा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दिशा में 
कांग्रेस का केरल में मुसलिम लीग से गठबंधन हुआ है और अल्पसंख्यक सदस्यों की 
जो सभा ये करने जा रहे हैं, इनसे राष्ट्र मजबूत होने के बजाय केवल सांप्रदायिक सोच 
को बढ़ावा मिलेगा। 
-- ऑर्गनाइज़र जनवरी 4, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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केंद्रीय कार्यालय अजमेरी गेट 
संदर्भ संख्या ए / \11[/-25-1960 दिल्ली 10.01.1960 
प्रिय मित्र, . 


भारतीय जनसंघ का आठवाँ अधिवेशन श्री पीतांबर दास की अध्यक्षता में 23-25 
जनवरी, 1960 को नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों से 
लगभग 3000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और देश के सम्मुख प्रस्तुत समस्याओं तथा 
उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। 

गत बारह वर्षों में अनेक प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख खडे हुए हैं, परंतु अत्यधिक दुःख 
के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से अधिकांश के लिए सरकार संतोषजनक समाधान 
खोजने में असफल रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय सभी 
मोर्चो पर स्थिति विकट से विकटतर होती जा रही है। चीनी आक्रमण और देश में 
विघटनकारी तत्त्वो द्वारा चीनी आक्रांताओं को दिए जानेवाले सहयोग के कारण हमारी 
स्वाधीनता, यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी ख़तरे में है। 

भयावह परिस्थितियों के बावजूद सरकार अपनी अव्यावहारिक और ख़र्चीली 
आर्थिक योजनाओं पर चल रही है, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष ख़ाली हो रहा है 
तथा देश विदेशियों के हाथ गिरवी रखा जा रहा है | करों के बोझ से लोगों का पहले ही 
निम्न जीवनस्तर और नीचे गिर रहा है और उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। 
मुद्रास्फीति के कारण चीजों के मूल्य बढ़े-हैं तथा बढे हुए भत्तों से किसी भी तरह महंगे 


होते जीवनस्तर का समाधान नहीं हो सकता। सरकार की तुष्टीकरण की नीति बिखराव 
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और अलगाववादी प्रवृत्तियों को पोषित कर रही है, जिससे पुन: राष्ट्र की एकता को 
खतरा है । सरकार में भ्रष्टाचार और अकुशलता का बोलबाला है। शासक दल इस गंभीर 
स्थिति में समाधान खोजने के स्थान पर गुटवाद और व्यक्तिगत हितसाधन में डूबा है। 
प्रतिदिन बढ़ती गिरावट से सरकार अधिकाधिक असहिष्णु और अव्यावहारिक होती जा 
रही है। प्रजातंत्र का मज़ाक बना दिया गया है। 

यह आवश्यक है कि राष्ट्रवादी और प्रजातांत्रिक शक्तियाँ एक साथ मिलकर 
निर्णायक प्रयास करें, जिससे जनता में हताशा और निराशा का भाव समाप्त हो। यह 
कार्य उनमें आंतरिक शक्ति और भारत की मूलभूत एकता की चेतना जगाकर किया जा 
सकता है । इस तरह से वे वर्तमान के ख़तरों से लड़ सकेंगे तथा ाष्ट्र-निर्माण के कार्य में 
जुटने तथा नए और समुज्ज्वल भारत के निर्माण का उत्साह पा सकेंगे। इसके लिए 
हमारा सहयोगी प्रयास अपेक्षित है। यद्यपि आपका सीधे भारतीय जनसंघ से संबंध नहीं 
है, परंतु आपके विचार, कार्य और उदाहरण हमारे लिए सदा से राष्ट्रसेवा हेतु प्रेरक और 
मार्गदर्शक रहे हैं। हम इस अवसर पर आपको अधिवेशन हेतु कुछ समय निकालकर 
नागपुर पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपकी उपस्थिति सभी प्रतिनिधियों तथा 
अन्य उपस्थित लोगों के लिए अत्यधिक उत्साहवर्धक रहेगी । परंतु यदि आप अपनी पूर्व 
निर्धारित किन्हीं व्यस्तताओं के कारण पधारने में असमर्थ हों तो अपना संदेश अवश्य 
भेजिए, ताकि राष्ट्रीय इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घड़ी में हमारा मार्गदर्शन हो सके। 
इससे जनसंघ को राष्ट्रीय दृष्टि को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा और हम 
संगठन को अपने आदर्शो की प्राप्ति हेतु उचित माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। . 
आपकी गाड़ी के पहुँचने की तिथि और समय की सूचना प्राप्त होने से आयोजकों को 
बहुत आसानी होगी। 


भारत माता की सेवा हेतु आपके महान्‌ सहयोग का आकांक्षी ! 
आपका स्नेहपात्र 


दीनदयाल उपाध्याय 


--एन एम एम एल, डी.पी: मिश्रा दस्तावेज़, जनवरी 70, 7960 
[1] 
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एक वैकल्पिक चीन नीति की आवश्यकता 


पाञ्चजन्य में लिखा गया यह 'पाक्षिक डायरी” स्तंभ ऑर्णनाइनर 
की 'पोलिटिकल डायरी? स्तंभ का ही अनुवाद है। पोलिटिकल डायरी 
में किसानों का मुद्दा पहले आया है तथा 'पाक्षिक डायरी? में अत में। 


ची* प्रधानमंत्री का अंतिम पत्र इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह भारतीय भू- 

प्रदेश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अत: अब व्यर्थ ही पत्राचार में समय न 
गँवाकर चीन को एक निश्चित तिथि तक भारतीय प्रदेश खाली करने का अल्टिमेटम 
दिया जाना चाहिए और उस तिथि तक चीन यदि ऐसा नहीं करता तो बलपूर्वक भारतीय 
प्रदेश को मुक्‍त कराने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। साथ ही यदि चीन के साथ हम 
कूटनीतिक संबंध समाप्त करना उचित नहीं समझते तो कम-से-कम चीनी दूतावास पर 
वैसे प्रतिबंध तो अवश्य ही लगा देने चाहिए, जैसे चीन में भारतीय दूतावास पर लगाए 
गए हैं। चीन द्वारा सन्‌ 54 की संधि' के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए हमें तिब्बत पर 
चीनी प्रभुत्व के संबंध में की गई संधि को भी समाप्त कर देना चाहिए। चीनी आक्रमण 
के खतरे से पीडित समस्त दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन करने की 
दिशा में भी पग उठाना आवश्यक है । 


जनता का मनोबल ऊँचा उठाने के लिए 20 वर्ष से 40 वर्षों तक के स्वस्थ 


RR य न त 
1. चान द्वारा 1954 में हुए पंचशील समझौते के उल्लंघन के 


तिब्बत चीन संधि को वैधता को समाप्त कर देना चाहिए । दरअसल 1 951 में तिब्बत के प्रतिनिधियों ने चीन ' 
क दबाव मे 7-सूत्री समझौते किए थे, जिसके तहत चीन ने तिब्बत को स्वायत्तता देने का वादा किया था और 
सितंबर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ल्हासा में दाख़िल हो गई थी। 


बाद भारत में यह माँग उठी थी कि मई 1951 में हुए 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एक वैकल्पिक चीन नीति की आवश्यकता 7 


नागरिकों को सैनिक शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए तथा देश का सुरक्षा विभाग 
किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों सौंपना चाहिए, जो हमारी समस्त सेना और जनता का 
विश्वास संपादन कर सके । 


उत्तर प्रदेश स्वतंत्र पार्टी नेता का शरारतपूर्ण वक्तव्य 

श्री कृष्णदत्त पालीवाल? ने किसी वक्तव्य में जनसंघ के स्वतंत्र दल के साथ 
विलय की चर्चा की है। उसका पूरा वक्तव्य निराधार ही नहीं, शरारतपूर्ण भी है । इन 
दोनों दलों का न तो आपस में कोई संबंध है, न इनके विलय का कोई प्रश्‍न ही उठता है। 
राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनसंघ अपने स्वतंत्र विधायक सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों के 
आधार पर कार्य कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उसने एक सुदृढ स्थिति प्राप्त तो की 
ही है, साथ ही अनेक प्रदेशों में बह तीव्र गति से अन्य दलों से आगे बढ़ रहा है। 

वास्तविक रूप से कांग्रेस के “सहकारी खेती के विरोध' के अतिरिक्त हमारे 
कार्यक्रमों का स्वतंत्र पार्टी के कार्यक्रमों से शायद ही कोई साम्य हो। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि जिस ढंग से उत्तर भारत में यह पार्टी सभी प्रकार के विघटनकारी तत्त्वों को 
प्रोत्साहन देकर अपना संगठन कर रही है, उससे जनता या आदर्शवादी लोगों को कभी 
भी अपनी ओर आकृष्ट करने की प्रेरणा नहीं दे सकती। यह तो निहित स्वार्था एवं 
असंतुष्ट और बदनाम कांग्रेसियों का एक जमघट होता जा रहा है । 

अतः उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री ने एक अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त 
दल को संरक्षण देने और स्वतंत्र पार्टी के साथ उसके किसी प्रकार संबंध होने का जो 
सरासर झूठा वक्तव्य दिया है, वह धृष्टता मात्र है । 


सहकारी खेती : किसानों की प्रतिक्रिया _ 

भारतीय जनसंघ ने सहकारी खेती के संबंध में किसानों की प्रतिक्रिया जानने के 
लिए तीन सप्ताह का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस अभियान में देश के 
लगभग 50 सहस्त ग्रामों से संपर्क स्थापित किया गया। सभी स्थानों पर लगभग सभी 
श्रेणी के किसानों ने सहकारी खेती में अपनी भूमि देने से असहमति प्रकट की है। 
नागपुर प्रस्तावः में किसानों में उनकी भूमि के भविष्य के संबंध में अनिश्‍चितता उत्पन्न 
कर दी गई है। अपनी भूमि के संबंध में उत्पन्न की गई इस अनिश्चितता की भावना ने 
किसानों को ' सेवा सहकारी संस्थाओं' के प्रति भी शंकित कर दिया है। सेवा सहकारी 
संस्थाओं के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए सरकार को अपनी सहकारी खेती को 


2. कृष्णदत्त पालीवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री थे। 
3. भारतीय राष्टीय कांग्रेस का 64वाँ अधिवेशन 9 से 11 जनवरी, 1959 को नागपुर में यूएन. ढेबर की अध्यक्षता 


में हुआ था, इस सत्र में सहकारी संयुक्त खेती का प्रस्ताव पारित किया गया था। 
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नीति का पूर्णतया त्याग करना चाहिए। केवल उसके स्थगन मात्र से काम नहीं चलेगा। 

सेवा सहकारी संस्थाओं को सहकारी खेती की पूर्व भूमिका मानकर चलना उचित न 

होगा। हदबंदी से प्राप्त होने वाली भूमि को सहकारी कृषि में सम्मिलित करने के बजाय 
उपयुक्‍त व्यक्तियों में वितरित कर देना चाहिए। 

--पाज्चजन्य, जनवरी 17, 7960 

OD 
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` - पत्र : कार्यकर्ताओं को 


दीनदयालजी ने कार्यकर्ताओं का यह पत्र भारतीय जनसंघ के 
ऐतिहासिक अष्टम वार्षिक अधिवेशन 23, 24 व 25 जनवरी, 1960, 
नागपुर (रघूजी नगर) की तैयारी के लिए लिखा। 


कार्यकर्ता वृंद, नमस्कार! 

जनसंघ के इन अधिवेशनों में जहाँ हम संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों से मिलकर 
अपने देशव्यापी कार्य, उसके साधन और व्यवधान, प्रगति और संभावनाओं का ज्ञान 
प्राप्त कर आगे के कार्यक्रम और नौतियों का निर्धारण करते हैं, वहाँ देश के सभी क्षेत्रों 
की स्थिति घटनाचक्र तथा राजनीतिक गतिविधियों की सामूहिक रूप से समीक्षा कर 
रचनात्मक निर्णयों के साथ जनसंघ के दृष्टिकोण का भी आधिकारिक रूप से प्रतिपादन 
करते हैं । यह समाधान का विषय है कि इस प्रकार हमारे द्वारा किया हुआ विवेचन तथा 
भविष्य के लिए दिए गए संकेत काल की कसौटी पर खरे उतरे हैं। 

आज देश जिस विषम परिस्थिति में से गुजर रहा है, उसमें वह जनसंघ की ओर एक 
अपेक्षा भरी दृष्टि से देख रहा है । हम सत्य का प्रतिपादन कर शासन की नीतियों से उत्पन्न 
होनेवाले संकटों से जनता को सावधान कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर सकते । हमें 
तो जनता के नैतिक बल को बढ़ाने तथा उसे असहाय अवस्था से मुक्‍त करने के लिए ऐसे 
ठोस क्रियात्मक पग उठाने होंगे, जिससे उसकी स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्रीय पद्धति के संबंध 
में निष्ठा बलवती हो तथा जीवन में आशावाद लेकर राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और सुदृढ बनाने 
के लिए प्रयत्नों की प्रेरणा प्राप्त कर सकें । हम अपने इस उत्तरदायित्व का भलीभाँति कैसे 
निर्वाह कर सकेंगे, इसका सामूहिक निर्णय हमें लेना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस 


दृष्टि से विचार कर आएँ। आपका 
दीनदयाल उपाध्याय 


पाञ्चजन्य, जनवरी 77, 1960 
[] 
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दुराग्रही मित्र को तुष्ट करने के लिए 
राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाई जा रही है 


पण सीमा संबंधी भारत-पाक समझौते' ने एक बार फिर यह बात सिद्ध की है 

कि आज भी भारत सरकार की नीति यह है कि “' भूमि पर अधिकार छोड़ने आदि 
को रियायतों द्वारा पाकिस्तान को तुष्ट करके, उसकी सद्भावना जीती जाए। यद्यपि इस 
सद्भावना को प्राप्ति सदा संदेहास्पद रही है। कहा गया है कि समझौता बराबरी के 
लेन-देन के आधार पर हुआ है। पर इस संबंध में जो सम्मिलित घोषणा की गई, उसमें 
जहाँ समझौते के आधार का विस्तृत विवरण दिया गया है, वहाँ हस्तांतरित किए जानेवाले 
क्षेत्रों का उल्लेख रहस्यमय रीति से बचाया गया है। समाचार यह है कि पाकिस्तान द्वारा 


चक लादेख नामक एक ग्राम पर अपने अधिकार की माँग को छोड़ देने के बदले में 
भारत फिरोजपुर जिले में बाढ़ रोकने के लिए बँटवारे के पश्चात्‌ निर्मित सुलेमानकी 
बाँधी का 17 मील लंबा भाग और तीन ग्राम पाकिस्तान को देगा। 

यदि लेन-देन की यही व्याख्या है तो निस्संदेह भारत के लिए यह घारे का सौदा 
है। ऐसा दिखता है, चीनी आक्रमण से उत्पन्न जन भावना का अनुचित लाभ उठाया जा 
रहा है। इस अवसर पर जब कि जनता का ध्यान चीन को हरकतों 
एक अन्य दुराग्रही और शत्रु पड़ोसी 
किया जा रहा है। 


को ओर बँटा हुआ है, 
सी को तुष्ट करने के लिए हमारे हितों का बलिदान 


ह जी अपज 
1. 11 जनवरी, 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों के विवाद को सुलझाने क लिए 
समझौता हुआ था। 


2. सुलेमानकी बाँध, भारत-पाक सोमा स्थित सतलुज नदी पर निर्मित है। 
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भारतीय जनसंघ इस व्यवहार का विरोध करता है और भारत सरकार को सचेत कर 

देना चाहता है कि ऐसी नीति से उत्पन्न भारत-पाक सद्भावना टिक नहीं सकती | इसकी 

प्रतिक्रिया यह होगी कि पाकिस्तान जितना कुछ हथिया सकता है, वह हथियाने के पश्चात्‌ 

पुन: अधिक बल और शत्रुभाव से और दावे करेगा। दोनों देशों के मध्य वर्तमान विवादों 
का न्यायोचित और सिद्धांतों पर आधारित समाधान का जनसंघ स्वागत करेगा। 

--पाज्चजन्य, जनवरी 78, 1960 

[] 
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जनसंघ ही क्यों? 


अ देश आज अत्यधिक कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। राष्ट्र जीवन का 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं और न समाज का ही कोई ऐसा वर्ग है, जिसे आज अनपेक्षित 
रूप से कठोरतम समस्याओं का सामना न करना पड़ रहा हो। स्वाधीनता के प्रथम झोंके 
में स्वतंत्रता संग्राम के समय जगाई गई समस्त आशाओं पर तुषारपात हो गया है। भ्रम के 
बादल अवश्य छँट गए हैं, पर इससे न वास्तविकता का ज्ञान हो पाया है और न संकट 
का सामना करने की दूढता ही जगी है । इसके विपरीत इससे चारों ओर किंकर्तव्यविमूढ़ता 
एवं अविश्वास का वातावरण निर्मित हो गया है जनता का अपने नेताओं पर से विश्वास 
उठ गया है। बह न तो उसके द्वारा संचालित नीतियों पर ही आस्था रखती है, न उनके 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर। 
अपने समय की सर्वप्रमुख आवश्यकता उस विश्वास को पुन: प्रतिष्ठित करने की 
है। यह प्रश्‍न चीनी आक्रमण या आर्थिक पुननिर्माण के प्रश्नों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। इसके बिना हम कोई भी समस्या हल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए कुछ वास्तविक 
विचार करने एवं क्रांतिकारी क़दम उठाने की आवश्यकता है। 
चारों ओर का यह वातावरण कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तो कांग्रेस 
नेतृत्व द्वारा निरंतर अपनाई गई नीतियों एवं कार्यो का निश्‍चित परिणाम है। जनता को 
सबसे जबरदस्त धक्का उस दिन लगा, जिस दिन देश का विभाजन हो गया। भारत माता 
को मूर्ति खंडित हो गई और हम देखते रहे। 
इससे मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा समाप्त हो गई और राष्ट्रीयता की जड़ पर ही 
कुठाराघात हो गया। भारत की स्वतंत्रता, राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के अतिरिक्त 
और कुछ भी न रही। कोई सैद्धांतिक अधिष्ठान न होने के कारण उससे जनता या 
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राजकर्ताओं में निस्स्वार्थ सेवा एवं अधिकाधिक बलिदान की प्रेरणा का संचार न हो 
सका। इसने केवल भारत की एकता एवं सुदृढता को ही नष्ट नहीं किया तो भारत कौ 
प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा के प्रति आस्था को भी डिगा दिया। सरकार ने भी जनता के 
सम्मुख समाजवाद एवं सेक्युलरवाद का ही प्रतिपादन किया। पर वे नारे मात्र रह गए। 
जनता में कोई उत्साह संचारित न कर सके। इसके विपरीत उन्होंने ऐसी वृत्तियों को 
जन्म दिया, जो त्याग, पवित्रता एवं सेवा के स्थान पर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा एवं 
अकर्मण्यता को ही बढ़ावा देने में सफल हुए। इसने उन्हें भावात्मक रूप से संगठित 
करने के स्थान पर सांप्रदायिकता, जातीयता और विघटनवादिता का ही शिकार बनाया। 
ये सब बातें केवल संवैधानिक परिवर्तनों से ठीक नहीं हो सकती थीं | श्री जयप्रकाश 
नारायण तथा अन्य सर्वोदयवादी नेता इस प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दे रहे हैं। कुछ 
ऐसे ही विचारक हैं, जो केंद्र में मिली-जुली सरकार बनाकर राष्ट्रीय ऐक्ट प्रस्थापित 
करने की बातें करते हैं। अधिक अधिकार प्रदान कर लोगों में उत्साह का संचार करने 
के लिए विकेंद्रीकरण के क़ानून बनाए जा रहे हैं । पर इसकी सफलता में भी संदेह है। 
इससे तो केवल भ्रष्टाचार एवं गुटबंदी का ही विकेंद्रीकरण होगा। परिवर्तन तो सिद्धांत 
की ठोस भूमिका पर आधारित होना चाहिए। 
डॉ. संपूर्णानंद' ने ओही विचार गोष्ठी में इसी तथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत किया 
है, 'वर्किंग कमेटी' ने पहले दिन तिब्बत के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है। उक्त 
प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातों का संदर्भ दिया गया है, जो अनादि काल से हमें प्राप्त हुई हैं 
और जो हमारी चेतना का एक आवश्यक अंग बन गई हैं । यह. संदर्भ उत्साहवर्धक था। 
मैं समझता हूँ कि यदि हम राष्ट्र के नाम अपनी अपील को उन मूलभूत तथ्यों के ऊपर 
आधारित करें, जिन पर हमारा जीवन संबंधी दृष्टिकोण आधारित है तो हमें अवश्य 
सफलता मिलेगी। जनता को वह प्रेरणा प्राप्त होगी, जिसकी आज आवश्यकता है । 
जनता के सम्मुख कोई ऐसी बात रहनी चाहिए, जिसके लिए वे जीने के लिए. तत्पर हो, 
उसे पाने के लिए उत्कंठित हो और यदि आवश्यकता पडे तो उसके लिए मरने के लिए. 
भी तैयार हो | जनता की साधारण भाषा में इसे धर्म कहा जाता है। जब तक हमारे समस्त 
कार्यकलापों का, चाहे वे सामाजिक हों अथवा व्यक्तिगत, आधार धर्म नहीं होता, मनुष्य 
की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन अथवा समाज की आवश्यकता एवं व्यक्ति को आकांक्षा 


के बीच कोई सामंजस्य बिठाना संभव नहीं होगा। 
भारत में सत्ताधारी या विरोधी दलों ने भारतीय जीवन के इस मूलभूत तथ्य की 


ओर दुर्लक्ष्य किया है। इसी कारण भारतीय जनसंघ को अवतरित होना पडा | इस देश 


7S 0 स ERS न 
1. डॉ. संपूर्णानंद (1890-1969), उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 
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को आधुनिकता प्रदान करने के फेर में उन लोगों ने प्राचीन मूल्यों को समाप्त कर देश 
को शक्तिहीन. बना डाला है । सुधार के नाम पर उन्होंने लोगों को एर स्वयं अपने 
आपको भी भ्रमित किया है । महर्षि दयानंद एवं महात्मा गांधी भी महान्‌ सुधारक थे। वे 
कोई सामाजिक कुरीति को सहन नहीं करते थे, पर उन्होंने न तो धर्म की उपेक्षा की और 
न उसके महत्त्व से इनकार ही किया। इसके विपरीत उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों से 
अपील की और उन्हें सफलता मिली | साधारण जनता की निगाहों में स्वधर्म को अलग 
नहीं किया जा सकता। 
देश की अखंडता, राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक एकता, यही हमारे राष्ट्रधर्म की 
आधारशिला है । यही वह आधार है, जिस पर खड़े होकर हमने संगठित रूप से अंग्रेजों 
का सामना किया | यह एकता बाहरी विभिन्‍नताओं के होते हुए भी हमारे समस्त इतिहास, 
जीवन और साहित्य के नस-नस में प्रवाहित होती रही । इसी श्रद्धा के कारण जनसंघ ने 
कश्मीर के विभाजन का अथवा वहाँ और शेष भारत के लोगों के बीच न्यायप्राप्ति या 
मताधिकार के संबंध में होनेवाले भेदभाव का विरोध किया । सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता 
एवं आदर की परंपरागत भावना के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति की उपासना पद्धति एवं 
विश्‍वासों को स्वतंत्रता के हामी हैं, पर साथ ही राजनीति में किसी व्यक्ति के धर्म को 
जबरदस्ती लादने का विरोध करते हैं । राजनीति में हम धर्म के आधार पर अल्पमत या 
बहुमत को भी मान्य नहीं करते | हम चाहते हैं कि ईसाई एवं मुसलमान अपनी पृथकतावादी 
नौति त्यागकर अविभाज्य अंग बनें। नौकरी, भाषा, प्रशासकीय नियुक्तियाँ तथा चुनाव 
आदि में अल्पमतों के अधिकारों के नाम पर विशेषाधिकार की माँग पर जोर देना यह 
* एक राष्ट्र' के सिद्धांत के प्रतिकूल है। उनकी दुराग्रही माँगों को मानकर कांग्रेस अपने 
पार्टी के हित के लिए राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रोडे अटका रही है। स्वधर्मानुसार 
प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी 
को भी ' अधिक लाभप्रद' नौकरी न दी जाए। 

“सभी को काम' यही हमारी आर्थिक रचना का आधार होना चाहिए। इसका 
स्पष्ट अर्थ यह है कि हम विदेशी औद्योगीकरण के तरीक़ों का अंधानुकरण नहीं कर 
सकते। छोटी मशीनों द्वारा संचालित कुटीर उद्योग ही हमारे लिए अनुकूल हो सकते हैं । 
उत्पादक वस्तुओं का निर्माण बड़े-बड़े कारखानों में किया जा सकता है। 

समाजवाद एवं पूँजीवाद दोनों ही विदेशी विचारधाराएँ हैं। जनसंघ दोनों को अस्वीकार 
करता है। जब हम विशाल साहसिक योजनाओं को अंगीकार करते हैं, तभी ये प्रश्न 
कुछ महत्त्व रखते हैं। पर जब हमारा औद्योगिक ढाँचा विकेंद्रित, पारिवारिक स्तर पर 


स्वयं संचालित अथवा सहकारी तरीक़े का होगा, तब यह सामाजिक संबंधों पर कोई 
विशेष असर नहीं डालेगा। ऐसी अवस्था में i उद्योगों ग 
अशि 
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उचित नियंत्रण एवं निरीक्षण में व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए। राज्य ऐसे उद्योगों 
को अवश्य संचालित करे, जो व्यक्तिगत क्षेत्रों द्वारा संभव न हों या जिनका व्यक्तिगत 
क्षेत्रों द्वारा संचालन राज्य की सुरक्षा के हित में न हो। भारतीय समाज रचना में प्रारंभिक 
इकाई के रूप में “परिवार' का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि इसे केवल उपभोग की ही 
नहीं उत्पादन की भी इकाई बनाया जा सके तो इसे पुन: वही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
सकता है । संगठित पारिवारिक जीवन में भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा भी 
संभव हो सकेगी। 
मैं यहाँ जनसंघ के कार्यक्रमों की गहराई में नहीं जाना चाहता। उसका सहकारी 
कृषि का विरोध और देश की परिस्थिति का वास्तविक आकलन किए बगैर तथा अपनी 
सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिनायकवादी तरीक़े से की गई 
सरकारी योजनाओं से सहमत न होना, सभी को ज्ञात है। राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं एकता 
के मूल्य पर पाकिस्तान एवं चीन के प्रति अपनाई जाने वाली तुष्टीकरण की नीति के हम 
प्रबल विरोधी हैं यह दोहराना अनावश्यक है । आज आवश्यकता इस बात को है कि हम 
उन आदर्शो के प्रति अपनी आस्था दृढ करें, जिसे अनेक युगों से जनता ने सँजोकर रखा 
है। केवल ये आदर्श ही जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं । दूसरी आवश्यक 
बात यह है कि लोग अपने दल में आस्था रखें। असंतुष्ट होकर या दूसरों के साथ 
मिलकर बनने वाले नए दलों का कुछ लोग भले ही स्वागत करते हों, पर इससे जनता में 
भ्रम उत्पन्न होता है। नेता अपने कार्य के औचित्य को सिद्ध करने में असमर्थ रहते हैं। 
अभी हो रहे उच्चस्तरीय समझौते मजबूत नींव पर आधारित नहीं हैं । सर्वदलीय मोरचे 
अथवा मिली-जुली सरकार राजनीतिक क्षेत्र में अधिकाधिक अव्यवस्था ही उत्पन्न 
करेगी । इससे जनता का प्रशिक्षण न हो सकने के कारण जनतंत्र को बाधा पहुँचेगी । 
सिद्धांत, नीति एवं कार्यक्रमों के अतिरिक्त जनता के लिए दल के व्यक्तियों का 
भी अलग महत्त्व.होता है। कांग्रेस की नीतियों अथवा सिद्धांतों के कारण नहीं, तो कुछ 
लोगों के ग़लत व्यवहार के कारण आज कांग्रेस बदनाम हो रही है। निराशा के गहन 
अंधकार में भटकती हुई जनता आज यह समझने को बाध्य हो गई है कि जिन्हें उसने 
भगवान्‌ समझकर पूजा की, वे निरे “पत्थर के देवता” निकले | सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
पर से उनका विश्वास उठ गया है। जनसंघ को इस विश्वास को पुनः प्रस्थापित करना 
है। हमारे कार्यकर्ताओं की अपने कार्य के प्रति अटूट श्रद्धा एवं सिद्धांतप्रियता ही यह 
चमत्कार कर सकती है। अत: संगठन के संख्याबल को बढ़ाने की आवश्यकता को 
स्वीकार करते हुए भी जनसंघ अपने कार्यकर्ताओं की योग्यता के विकास पर ही अधिक 


बल देना चाहता है। अनुशासित दल ही अनुशासित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। 
राष्ट्र के सम्मुख अनेक कठिन प्रश्‍न उपस्थित हें । साथ ही अनेक गंभीर संकट देश 


. CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
1९ 


16 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय (खंड आठ) 


के भाग्याकाश में मंडरा रहे हें । पर उन पर विजय प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग नहीं 
हो सकता। राजनीतिक समझौता या व्यवस्थाओं से चुनावों में विजय प्राप्त की जा 
सकती है। अनेक प्रदेशों एवं केंद्र में भी कांग्रेस को हराया जा सकता है, परंतु इससे तब 
तक कोई अच्छे परिणाम नहीं निकल सकेंगे, जब तक नए आनेवाले शासक जनता को 
प्रेरणा दे सकने योग्य राष्ट्रीय चैतन्ययुक्त ऐसे कार्यक्रम एवं सिद्धांत प्रस्तुत न करें, जो 
स्वयं उनके आचरण में प्रकट होते हों। 
भारतीय जनसंघ वर्तमान संकट का इसी विधायक तरीक़े से सामना करना चाहता 
है और जैसा समर्थन जनता द्वारा इसे प्राप्त हो रहा है, उससे यदि इसका यह लंबा दिखने 
वाला मार्ग ही कहीं सबसे सरल मार्ग सिद्ध हो जाए तो किसी को आश्चर्य न होना 
चाहिए। 
--पाज्चजन्य, जनवरी 25, 7960 
[_] 
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भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन, नागपुर 
महामंत्री प्रतिवेदन* 


अखिल भारतीय जनसंघ का यह आठवा अधिवेशन नागपुर में 
23-25 जनवरी, 1960 को संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में दीनदयालजी 
द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1958 का महामंत्री प्रतिवेदन । 
बलैः अधिवेशन में हम दिनांक 23, 24, 25 दिसंबर, 1958 को मिले थे। तब से 
लगभग 13 मास बाद हम आज पुन: एकत्र हैं । भारतीय जनसंघ ने वैशाखी से प्रारंभ 
होनेवाले सौर वर्ष को अपने संगठनात्मक कार्यो के लिए वर्ष स्वीकार किया है, किंतु यहाँ 
अधिवेशन से अधिवेशन तक के काल का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ही उपयुक्त होगा। 
बंगलौर में हमने इस वर्ष के कार्य के संबंध में कुछ निर्णय लिए थे। संगठन के 
प्रसार की दृष्टि से हमने निश्चय किया था कि जिन क्षेत्रों में अभी तक हमारी पहुँच नहीं 
हुई है, वहाँ हम जनसंघ का कार्य खड़ा करेंगे तथा जहाँ हम पहले से हैं, कार्य को और 
भी सघन करेंगे । प्रदेशों की दृष्टि से पिछले वर्ष तक आसाम और उड़ीसा में हमारा कार्य 
नहीं था। आसाम के लिए गत वर्ष श्री रमेश कुमार मिश्र को संगठन मंत्री नियुक्त किया 
था। उन्होंने बड़ी लगन से कार्य किया है तथा आसाम के अनेक जिला स्थानों पर 
जनसंघ की समितियाँ गठित की हैं। नीचे तक संगठन का विकास हो, इस नीति को 
स्वीकार करने के कारण अभी वहाँ प्रादेशिक समिति नहीं बनी है, किंतु इस वर्ष उसका 
शी विधानतः गठन हो जाएगा। श्री बलराज मधोक' उस प्रांत का एक बार दौरा कर 


* देखें परिशिष्ट ], पृष्ठ 259 तथा परिशिष्ट 11, पृष्ठ 264 
1. बलराज मधोक उत्तर भारत भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री थे। जनवरी 1960 में गुवाहाटी में आयोजित दो- 


दिवसीय इतिहास कांग्रेस में भी भाग लिया। 
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आए हैं, जिससे जनसंघ को उस प्रदेश में पहुँचाने में बडा लाभ हुआ है। 

उड़ीसा में अभी तक हम कार्यारंभ नहीं कर पाए हैं। उसके लिए हमें रुकना 
पड़ेगा, जब तक योग्य संगठन मंत्री प्राप्त नहीं हो जाता | 

प्रदेशों में जिलों और मंडलों को दृष्टि से हमारा प्रवेश किन नए क्षेत्रों में हुआ है, 
इसका वर्णनात्मक वृत्त लंबा होगा तथा आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किंतु पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र और महाराष्ट्र में इस ओर अवश्य प्रगति हुई है । शेष प्रांत प्रसार 
को ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए हैं। वर्ष में सदस्यता भरती से लेकर ऊपर तक की 
समितियों के गठन में कार्यकर्ताओं की शक्ति और समय इतना लग जाता है कि वे प्रसार 
का काम नहीं कर पाते, अत: अपना सत्र दो वर्ष का कर देना चाहिए, यह सुझाव भी 
प्राप्त हुआ है। भारतीय प्रतिनिधि सभा यदि उपयुक्त समझे तो संविधान में संशोधन 
किया जा सकता है। विस्तार के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस वर्ष स्थानीय समितियों 
की संख्या 1787 से बढ़कर 2484 हो गई है। किंतु मंडल समितियों की संख्या में कोई 
विशेष अंतर नहीं पड़ा है। उनकी संख्या 495 है, जो कि गत वर्ष से केवल 40 अधिक 
है। 1,000 मंडल समितियों के लक्ष्य से बहुत ही कम। निश्चित ही प्रदेशों में ऐसे बहुत 
से स्थान हैं, जहाँ स्थानीय समितियाँ तो हैं किंतु उनकी संख्या मंडल का गठन होने के 
लिए अधूरी होने के कारण वहाँ मंडल समितियों का निर्माण नहीं हो सकेगा। कई स्थानों 
पर संख्या पूरी होने के बाद भी चुनाव नहीं किए जा सके हैं । यदि यहाँ से जाकर इन 
क्षेत्रों में समिति गठन का प्रयत्न किया गया तो निश्चित ही हम लगभग 200 मंडल 
समितियाँ और बना सकेंगे। 

इस वर्ष जिला समितियों के गठन तथा उन्हें संगठन का एक क्रियाशील अंग बनाने 
का प्रयास कई प्रदेशों में हुआ है और सफलता भी मिली है । जनसंघ ने विधानसभाओं के 
चुनावों को ध्यान में रखते हुए यद्यपि मंडल को अपनी इकाई चुना है किंतु प्रशासनिक 
दृष्टि से जिले का महत्त्व होने के कारण सभी व्यावहारिक उपायों के लिए उसे ही कार्य 
का आधार बनाना होगा। यदि हम प्रत्येक जिले के लिए संगठन मंत्री की नियुक्ति कर 
सकें तो कार्य के विस्तार संचालन और निर्देशन की दृष्टि से बड़ा लाभ होगा। पिछले तीन 
वर्षों में संगठनात्मक दृष्टि से हमने जो प्रगति की है, बह इस प्रकार है-- 


1957 * 1958 1959 
शि ताक काता 5 क्स 74,863 2,09,702 2,13,537 
स्थानीय समितियाँ 889 1,787 2,559 
मंडल समितियाँ 243 455 


भ 495 
क्ज्ल्जज्ल्ज्न्ल्ज््ल््ल्सच् जज ज्त्म्म्ञे:ः-ः::।॑ 53 
* पंजाब, दिल्ली, आंध्र और केरल की संख्याएँ सम्मिलित नहीं हैं। 
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इस वर्ष महाराष्ट्र की सदस्य संख्या 45,000 से घटकर 10,000 रह गई है। इसी 
प्रकार दिल्ली को संख्या 22,000 से घटकर 14,000 हुई है । यह बताना अनुपयुक्त न 
होगा कि महाराष्ट्र की संख्या में कमी योजनानुसार हुई है। अगले वर्ष वे लंबी छलाँग 
मारना चाहते हैं । सदस्य भरती के अभियान तथा समितियों के गठन की समय सारिणी 
में हमने पिछले वर्ष कुछ परिवर्तन निश्चित किए थे, जिससे हम सौर वर्ष के आधार पर 
काम कर सकें। फलतः इस वर्ष सदस्यता अभियान के लिए समय कुछ कम मिला। 
फिर भी कुछ प्रदेशों में तो उसमें वृद्धि हुई है, अकेले अमृतसर नगर में 14,000 सदस्य 
बने हैं। किंतु अन्यों ने निश्‍चय करके केवल संविधान की आवश्यकता को पूर्ण करने 
लायक़ ही सदस्य बनाए। इस वर्ष मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रदेश एक नियोजित ढंग 
से सदस्य भरती का अभियान चलाएँगे, जिससे कि हम देश भर में दस लाख सदस्यों के 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 

सदस्य भरती और समितियों के गठन के साथ ही उनका सक्रिय होना भी आवश्यक 
है। समितियों की बैठकों की दृष्टि से मैं संविधान के नियमों में उल्लिखित प्रावधानों की 
ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यदि हमने उसके अनुसार बैठकें की तो निश्चित ही 
हमारी सभी समितियों में क्रियात्मकता और सजगता आएगी। कार्य के विस्तार और 
संचालन के लिए यह बहुत आवश्यक है। 

सदस्यता सम्मेलन और स्वाध्याय मंडलों के आयोजन में प्रगति तो अवश्य हुई है 
किंतु उसमें नियमितता नहीं बरती जा सकी है | चुनाव आदि के कार्यक्रम उनको गति में 
भंग डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि हम अधिक आग्रह के साथ इन कार्यक्रमों को 
लेंगे तो उससे हमें बहुत लाभ होगा। 

इस वर्ष धनसंग्रह की दृष्टि से थोड़ा-बहुत प्रयास सभी प्रदेशों में हुआ है और 
उसमें कुछ अंशों तक सफलता भी मिली है। निधिसंग्रह अभियान हमें वर्ष में एक बार 
सभी स्थानों पर लेने की आवश्यकता है। इस वर्ष भी हम उसकी योजना बनाएँ। 


कार्यकर्ता वर्गा 
बंगलौर अधिवेशन के समय हमने तय किया था कि जनसंघ के विधायकों का 
एक वर्ग इस वर्ष किया जाए। बाद में कार्यसमिति ने अनुभव किया कि विधायकों के 
अतिरिक्त सभी प्रतिनिधि सभा के सदस्य आठ दिन के लिए स्वाध्याय वर्ग के रूप में 
एकत्र हों तथा जनसंघ के घोषणा-पत्र के किसी एक पहलू पर ही ब्योरे से विचार करें 
तो लाभदायक रहेगा। अतः पूना में दिनांक 28 जून से 7 जुलाई तक भारतीय प्रतिनिधि 
सभा का यह स्वाध्याय वर्ग सम्मेलन हुआ। इसमें हमने अपने आर्थिक कार्यक्रम के सभी 
पहलुओं पर विचार किया। वर्ग की उपस्थिति 175 थी। निश्चित ही जनसंघ को आर्थिक 
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कार्यक्रम संबंधी धारणाओं और उसके ब्योरेवार पहलुओं को निश्चित और विशद करने 
की दृष्टि से इसका बहुत उपयोग हुआ । 

प्रांतों में भी, विशेषकर पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तीन-तीन दिनों के 
कार्यकर्ता वर्गों का आयोजन हुआ । जनसंघ के संगठन का आधार मूलत: सैद्धांतिक होने 
के कारण हमें इस प्रकार के वर्गों तथा स्वाध्याय मंडलों को बहुत आवश्यकता है। बिना 
इसके हम अपने कार्यक्रम की, अन्य दलों से भिन्न, विशेषता का आकलन नहीं कर सकेंगे । 


निर्वाचन 

स्थानीय निकायों के चुनावों में इस वर्ष भी जनसंघ ने अपनी पिछली सफलताओं 
को प्रगति को बनाए रखा । पंजाब के नगर निकायों के चुनाव में जनसंघ को अपने टिकट 
पर तथा समर्थन से 103 स्थान प्राप्त हुए। पिछली संख्या से इसमें 73 की वृद्धि है। यह 
संख्या यद्यपि कम नहीं है, किंतु अपेक्षा और प्राप्ति में भारी अंतर होने के कारण 
कार्यकर्ताओं को असंतोष रहा है। आशा है कि आगामी किश्त में वे इस कमी को पूरा 
कर लेंगे। 

राजस्थान में इस वर्ष हमने विभिन्न नगरपालिकाओं में 69 स्थान लड़े तथा 39 पर 
विजय प्राप्त को। कोटा नगर में जनसंघ की विजय विशेष उल्लेखनीय है। 

मध्य प्रदेश में हमने 91 स्थानों में से 43 पर सफलता प्राप्त की । पिछली बार इन 
नगरों में हमारे सदस्यों की संख्या केवल 30 थी । दो स्थानों पर हमने उपचुनाव में कांग्रेस 
को सीटें भी जीतीं । चुनावों के परिणामस्वरूप बिलासपुर, महराजपुर, हाटपीपलिया तथा 
जावद नगरपालिकाओं में बहुमत है । हाटपीपलिया नगरपालिका बहुत दिनों से जनसंघ 
के पास है। वहाँ के कार्यकर्ताओं की योग्यता तथा सेवा परायणता का यह प्रमाण है कि 
सत्तारूढ़ होते हुए भी उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है तथा इस बार उन्होंने नगरपालिका 
की सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफलता पाई। 

महाराष्ट्र में जनसंघ ने मंगलबेढा, नांदुरा तथा डोंबीवली में नगरपालिका चुनाव 
लड़े कुल 19 स्थानों पर विजय प्राप्त की तथा नांदुरा, धामणगाँव और डोंबीवली 
नगरपालिकाओं पर अधिकार करने में भी सफल हुए। 

आंध्र में जनसंघ में 42 स्थानों में से 14 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई तथा अन्य 9 
स्वतंत्र उम्मीदवार जनसंघ द्वारा समर्थित होने के कारण जनसंघ दल में सम्मिलित हो गए 
है। यहाँ पंचायत और ब्लॉक समितियों के चुनाव भी जनसंघ ने लड़े तथा 32 पंचायत 
समितियों एवं 4 ब्लॉक समितियों पर अधिकार करने में सफल हुआ। 
३0९00 ९ छ [ष जौिक क 

को राजधानी लखनऊ में 
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जनसंघ सबसे बड़े दल के रूप में प्रकट हुआ है । आज स्वतंत्र सदस्यों के साथ समझौता 
करके जनसंघ वहाँ के नगर प्रमुख पद पर भी अपने प्रत्याशी को विजयी बना सका है। 
काशी की विजय भी जनसंघ की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। वहाँ 14 सदस्यों के साथ 
जनसंघ प्रमुख विरोधी पक्ष के रूप में आया है। इन चुनावों में जनसंघ को प्रदेश की 
राजनीति में चौथे से दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की तो स्थान- 
स्थान पर बुरी हार हुई है, किंतु प्रजा समाजवादी पक्ष, जो कांग्रेस के बाद दूसरा पक्ष 
समझा जाता था तथा इस बार मुसलिम सांप्रदायिकता को भड़काकर उनके समर्थन से 
प्रथम स्थान प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा था, बुरी तरह 'परास्त हुआ। जनसंघ की 
विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि सांप्रदायिक तत्त्वों से बिना समझौते किए अपने 
सिद्धांतों पर डटे रहकर ऐसे क्षेत्रों में भी राष्ट्रवादी शक्तियों की दृढ एकता से विजय 
प्राप्त की जा सकती है, जहाँ उन तत्त्वों का संख्या बल काफ़ी है तथा राजनीति में भी 
बहुत बोलबाला रहा है। 

विधान सभाओं के इस वर्ष पाँच चुनाव लड़े | एक राजस्थान, दो उत्तर प्रदेश तथा 
दो बिहार में। इनमें से यद्यपि हम एक भी स्थान पर विजय प्राप्त नहीं कर सके किंतु 
बिहार के दोनों चुनावों ने उस प्रदेश में जनसंघ की साख जमाने में बहुत काम किया है । 
सिवान का चुनाव तो हम केवल 330 वोटों से हार गए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 
काशी और लखनऊ की विजय ने कार्यकर्ताओं को इन नगरों में इतना उलझा दिया कि वे 
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दोनों उपचुनावों की ओर ध्यान नहीं दे पाए। अन्यथा इनमें से 
कुछ स्थान जीत लेना हमारे लिए कठिन नहीं था। राजस्थान में हमने पिछले वर्ष की 
जीती हुई सीट को खो दिया। यह तो सत्य है कि हमारी हार का कारण कांग्रेस द्वारा 
भड़काई हुई जातिवाद की कुप्रवृत्ति थी, किंतु हम कांग्रेस की दुर्नीतियों को कोसकर 
समाधान नहीं कर सकते | हमें तो यह स्थिति निर्माण करनी है, जिसमें कांग्रेस का कोई 
हथकंडा हमारी विजय में बाधक न बन सके | 


विधान मंडलो में कार्य * 

विधान मंडलों में जनसंघ के सदस्यों ने जिस जागरूकता और विधायक दृष्टिकोण 
का परिचय दिया है, वह हमारे उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। पूना में हुए वर्ग के समय 
विधान मंडल के सदस्यों की एक बैठक में हमने अपने विधायकों के लिए व्यवहार 
संहिता के कुछ मुद्दे निश्चित किए थे। सभात्याग तथा हुल्लडबाजी की प्रवृत्ति, जिसमें 
केवल समाचार-पत्रों के प्रकाशन की दृष्टि रहती है, को जनसंघ ने ठीक नहीं समझा। 
हमने तय किया कि हमारे सदस्य इस प्रवृत्ति से बचें तथा राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के 
भाषण के समय तो इस प्रकार के कार्य के द्वारा विरोध प्रदर्शन न करें। प्रजातंत्र के प्रति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


22 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय (खंड आठ) 


निष्ठा का अर्थ है कि हम संसदीय प्रणाली की परंपराओं का निष्ठा के साथ पालन करें । 
इन परंपराओं के बिना संसदीय प्रजातंत्र नहीं चल सकता । 

संसद्‌ में यद्यपि हमारे पाँच सदस्य हे, किंतु लोकसभा में जनसंघ दल के नेता श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य सदस्यों ने प्रत्येक प्रश्‍न पर जागरूक रहकर तथा 
अनेक समय पहल करके जनसंघ का विशेष स्थान बना लिया है । यह उनके ही प्रयत्नों 
का परिणाम है कि शासन को चीन के आक्रमण का समाचार संसद्‌ को तथा देश को 
बताना पडा | श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत-चीन पत्र व्यवहार पर श्वेतपत्र की 
माँग की, जिसे शासन को स्वीकार करना पडा । इस प्रश्‍न पर प्रत्येक विवाद में जनसंघ 
के दृष्टिकोण को संयत एवं प्रभावी रूप से उपस्थित किया गया है । 

तिब्बत के प्रश्‍न पर भी जनसंघ के सदस्यों ने शासन की नीति की यथार्थवादी एवं 
राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आलोचना की और एक प्रस्ताव के द्वारा माँग रखी कि भारत 
इस प्रश्न को राष्ट्रसंघ में उठाए। ु 

सिंधी को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची? में परिगणित भाषाओं में समावेश 
के लिए भी जनसंघ बराबर प्रयत्नशील रहा है, किंतु अभी तक उसके प्रयत्नों को यश 
नहीं मिला। प्रश्नों और विवादों के द्वारा जनसंघ के सदस्यों ने जो कार्य किया है, उसका 
ब्योरा बहुत लंबा है, जिसे यहाँ देना संभव नहीं होगा। 

उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद्‌ दोनों में जनसंघ अब एक प्रभावी 
विरोधी दल के रूप में काम कर रहा है। प्रदेश के प्रश्नों के अतिरिक्त श्री गोविंद सिंह 
बिष्ट' से चीन के आक्रमण तथा उसकी संभावनाओं से उत्पन्न गढ़वाल और अल्मोड़ा 
जिले की स्थिति पर प्रस्ताव उपस्थित कर शासन तथा जनता का ध्यान इस संकट की 
ओर आकर्षित किया। 

मध्य प्रदेश में वैसे तो विधायक दृष्टि से जनसंघ सभी प्रस्तुत विषयों पर अपने 
विचार रखता रहा है, किंतु इस वर्ष उसके सदस्यों को जनसुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा 
संधारण और औद्योगिक श्रम संबंध विधेयकों पर काफ़ी डटकर मुकाबला करना पड़ा। 


2. 1957 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के चार सदस्य चुनाव जीतकर संसद सदस्य बने थे-बलरामपुर से 
अरल बिहारी वाजपेयी, रत्नागिरी से प्रेमजी भाई अस्सर, धुलिया से पाटिल उत्तमराव लक्ष्मण तथा हरदोई से 
शिवदीन। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से अजित प्रताप सिंह एकमात्र सदस्य थे । 

3. प्रारंभ में संविधान द्वारा 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया था, जिनके नाम इस प्रकार हे-- 
बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड्या, पंजाबी, तमिल, तेलगू, संस्कृत और 
उर्दू। सिंधी भाषा के लिए जनसंघ ट्वारा कई वर्ष तक आंदोलन करने. के बाद संविधान के 21वे संशोधन 

(1967) के द्वारा इसे अष्टम अनुसूची में स्थान दिया गया । 

4. गोविंद सिंह बिष्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अल्मोड़ा विधानसभा सीट से सदस्य 
विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के 17 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 
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भूराजस्व संहिता विधेयक के प्रावधानों में संशोधन कराने हेतु हिंदू उत्तराधिकार क़ानून 
के अंतर्गत भूमि का हस्तांतरण रोकने तथा पाँच एकड़ से कम की भूमि को लगान मुक्त 
करने के प्रस्ताव रखे गए। 

राजस्थान विधानसभा में जनसंघ दल के नेता श्री भेरोंसिंह शेखावर्त' सदा की 
भाँति सक्रिय हैं। यह उनके तथा श्री सतीशचंद्र के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि नाथद्वारा 
तथा अन्य कई घोटालों का जनता को पता चला। 

आंध्र में विधान परिषद्‌ के सदस्य श्री ए. रामाराव* पर ही जनसंघ के दृष्टिकोण 
को प्रस्तुत करने का भार है । उन्होंने प्रत्येक प्रश्‍न पर अपने इस दायित्व को बड़े प्रभावी 
ढंग से निभाया है। 

बंबई की विधानसभा तथा विधान परिषद्‌ दोनों में जनसंघ के सदस्यों ने अपने 
भाषणों तथा प्रयत्नों से जनसंघ के अस्तित्व को संयुक्त महाराष्ट्र समिति से भिन्न बनाकर 
रखा है, जिसकी छाप जनता तथा शासन दोनों पर ही है। श्री रामभाऊ म्हालगी” ने तीन 
गैर-सरकारी विधेयक भी प्रस्तुत किए। 

महाराष्ट्र के संदस्यों ने पूछे गए प्रश्नों के शासन से प्राप्त उत्तरों को संबंधित 
व्यक्तियों के पास ही नहीं तो क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में भी भेजने की व्यवस्था कर रखी 
है। इसका प्रचार की दृष्टि से तो उपयोग होता ही है, उन व्यक्तियों का भी समाधान 
होता है। वहाँ के सदस्य अपने क्षेत्र का भी योजनाबद्ध रीति से दौरा करते हैं। सभी 
विधायक यदि इस रीति का पालन करेंगे तो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से 
बहुत लाभ होगा। 

दिल्ली में विधानसभा न होने के कारण संसद्‌ में ही वहाँ के प्रश्न उपस्थित होते 
हैं । हमारे सदस्य उस दृष्टि से सतर्क हैं। श्री प्रेमजी भाई अस्सर* एवं श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी ने अनेक बार स्थगन प्रस्ताव अथवा संसद्‌ की अन्य प्रक्रियाओं द्वारा दिल्ली के 
प्रश्नों को उपस्थित किया है। 

राजधानी में नगर निगम का भी अपना विशेष स्थान है। जनसंघ यद्यपि वहाँ 
बहुमत में नहीं है, किंतु उसने इस वर्ष सफलता के साथ पहले कांग्रेस और फिर 
कम्युनिस्टों को एकांत में डालकर जनता को उनके अपवित्र गठबंधन से उत्पन्न अत्याचार 
से बचाया है। जहाँ तक जनता के प्रश्नों का संबंध है, इन दोनों दलों में कोई मौलिक 


5. भैरोसिंह शेखावत (1923-2010) श्री माधोपुर विधानसभा सीट से सदस्य थे । उस समय राजस्थान विधानसभा 


में भारतीय जनसंघ के 6 सदस्य थे। 
6. अवसरला रामाराव, भारतीय जनसंघ के 1961 में अध्यक्ष भी के ८ 
7. रामभाऊ म्हालगी (1921-1981), 1957 के विधानसभा चुनाव में मावल सीट (पुणे के समीप) से विधायक । 


8. प्रेमजी भाई अस्सर, रत्नागिरी लोकसभा सीट से संसद्‌ सदस्य थे। 
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अंतर नहीं दिखता। अनेक ऐसे अवसर आए हैं, जब ये दोनों दल जनसंघ के जनता को 
राहत दिलाने वाले तथा राष्ट्रहित को बढानेवाले प्रस्तावों का विरोध करने में मिल गए 
हैं । फिर भी जनसंघ ने निम्नलिखित विषयों की ओर सफलतापूर्वक पग उठाया है। 

विभाजन के बाद राजधानी में लाखों की संख्या में पंजाब और सिंध से विस्थापित 
आए। शासन ने उनको योजनाबद्ध रूप से बसाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जो कुछ 
थोड़ा-बहुत काम हुआ, वह बहुत ही अधूरा रहा। फलतः निजी प्रयत्नों से मकान बनाने 
और उपनगर बनाने की योजनाएँ लोगों ने हाथ में लीं। शासन के पक्षपात भ्रष्टाचार और 
लाल फीताशाही से इसमें भारी घोटाले हुए। जनसंघ ने प्रयत्न करके इन सब घोटालों का 
भंडाफोड़ किया। साथ ही लगभग 30,000 अनधिकृत मकानों के नियमितीकरण की 
व्यवस्था की । 

दिल्ली में बस यातायात को दुर्व्यवस्था, जो एक बार भी वहाँ हो आया, उससे 
छिपी नहीं है। जनसंघ ने प्रस्ताव किया कि निजी आधार पर कुछ बसें चलाकर जनता 
को सुविधा दी जाए तथा डी.टी.यू. के एकाधिपत्य के कारण उत्पन्न असौकर्य को रोका 
जाए। कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट गठबंधन से यद्यपि जनसंघ का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ 
किंतु विवाद के कारण बस यातायात में सुधार के प्रयत्न अवश्य प्रारंभ हो गए। 

जनसंघ ने इस वर्ष प्रयत्न करके गाय पर लगे हुए टेक्स को हटवाया है। अब एक 
गाय कर से मुक्त रखी जा सकती है । उससे आगे 30 रुपए प्रति वर्ष के स्थान पर केवल 
10 रुपया प्रतिवर्ष टेक्स देना होगा। साइकिल टैक्स नगर निगम अधिनियम अनुसार 
पूर्णतया नहीं हटाया जा सकता। हाँ, उसकी दरें दो रुपया चार आने से घटाकर एक 
रुपया प्रतिवर्ष कर दी है। जलकर, विद्युत दरें आदि में भी जनसाधारण की सुविधा की 
दृष्टि से परिवर्तन कराने का प्रयास किया है। 

राजधानी में निगम की भाषा अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी हो, यह जनसंघ का 
बराबर प्रयत्न रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट वह स्थान उर्दू को देना चाहते थे। पिछले 


दो वर्षों से यह संघर्ष बराबर चल रहा था। बड़े प्रयलों के बाद जनसंघ ने हाल ही में 
उसमें सफलता पाई है। 


आंदोलन 


भारतीय जनसंघ प्रारंभ से ही कश्मीर राज्य को भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की 
दृष्टि से अन्य राज्यों के समान स्तर पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। कश्मीर के 
सत्याग्रह तथा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान के परिणामस्वरूप शे अब्दुल्ला 
का स्वतंत्र कश्मीर का स्वप्न तो धूल में मिल गया और कश्मीर की संविधान सभा ने 
भारत कश्मीर एकता को दृढ करनेवाले अनेक अधिनियम स्वीकृत किए। फिर भी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन, नागपुर महामंत्री प्रतिवेदन 25 


अनुमति प्रणाली, अलग चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के सीमित अधिकार आदि 
कई व्यवस्थाएँ अभी तक बनी हुई थीं । भारतीय जनसंघ ने बैंगलोर अधिवेशन में निर्णय 
किया कि इस संबंध में संपूर्ण भारत मे जनमत जागरण किया जाए। इस हेतु दिनांक 8 
फरवरी, 1959 को देश भर में कश्मीर दिवस मनाया गया। इस प्रयास का परिणाम भी 
हुआ। अनुमति प्रणाली 1 अप्रैल, 1959 को समाप्त कर दी गई तथा भारत के चुनाव 
आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय जम्मू-कश्मीर के 
विधानमंडल ने कर लिया है, जो कि संभवत: 26 जनवरी, 1960 से लागू हो जाएगा। 
किंतु अभी भी वहाँ के निवासियों को लोकसभा के लिए प्रतिनिधि चुनने के तथा भारत 
के अन्य नागरिकों को कश्मीर में संपत्ति और मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हमें 
यह भेदभाव मिटाना होगा। ८ 


तिब्बत का प्रश्‍न 

मार्च 1959 में चीन ने तिब्बत पर अपना फौलादी शिकंजा जकड़ना शुरू किया। 
वहाँ से श्री दलाई लामा को भागना पडा । संपूर्ण विश्व की जनवादी शक्तियों को भारी 
धक्का लगा। भारत की जनता और भी अधिक क्षुब्ध हुई, क्योंकि तिब्बत भारत का 
प्राचीन काल से मित्र भाव रखनेवाला पड़ोसी, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से संबंधित, 
हमारे कैलास और मानसरोवर जैसे तीर्थ स्थानों का संरक्षण तथा चीनी आक्रमणकारियों 
से भारत की रक्षा करने में हिमालय के पार बफर राज्य का काम करता रहा है। फिर 
हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर श्री दलाई लामा ने चीनी प्रधानमंत्री के शब्दों पर विश्वास 
किया था। फलत: भारत भर में चीन के विरुद्ध भारी प्रदर्शन हुए। भारतीय जनसंघ ने भी 
चीनी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन किया। हमने माँग कौ कि केवल चीन को बुरा-भला 
कहने तथा श्री दलाई लामा को शरण देने से काम नहीं चलेगा, वरन्‌ भारत को वे सब 
प्रयत्न करने चाहिए, जिन से तिब्बत की स्वतंत्र राज्य के रूप में पुनः प्रतिष्ठा पा सके । 
तिब्बत की स्वतंत्रता का भारत की सुरक्षा से गहरा संबंध है। किंतु शासन ने ऐसा कोई 
पग नहीं उठाया, उलटे उसके मार्ग में बाधाएँ डालीं | संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी ओर से 
इस प्रश्‍न को उठाना तो दूर, दूसरों के उपस्थित करने पर भी चीन का ही एक प्रकार से 
समर्थन किया । कलकत्ता में हुए तिब्बत सम्मेलन में अपने प्रधान आचार्य देवाप्रसाद घोष 
ने जनसंघ की नीति को स्पष्ट रूप से रखा। पिछले मास आगरा के सम्मेलन में भी श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री बलराज मधोक ने इस नीति का पुनः प्रतिपादन किया। 


चीन का आक्रमण 
चीन की आक्रमणकारी सेनाएँ तिब्बत में ही नहीं रुकीं, उन्होंने भारत की सीमा 
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का भी अतिक्रमण किया। चीन के इस व्यवहार से देशवासी चकित रह गए। किंतु 
भारतीय जनसंघ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बहुत पहले दिसंबर 1953 में 
हमारी कार्यसमिति चीन के संकट की संभावनाओं से देश तथा शासन को आगाह कर 
चुकी थी 
चीनी आक्रमण के विरुद्ध देश भर में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कम्युनिस्टों 
को छोड़कर अन्य सभी दलों ने थोड़े-बहुत पैमाने पर इस में भाग लिया। भारतीय 
जनसंघ ने इस समय भी केवल विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं अपितु जनता के मनोबल 
को बनाए रखने और शासन की नीतियों में योग्य एवं आवश्यक परिवर्तन की माँग करते 
हुए विधायक दृष्टिकोण से इन प्रदर्शनों में भाग लिया । हमने सबसे पहले 6 सितंबर को 
“चीन सुरक्षा दिवस' मनाया तथा शासन को बताया कि चीन को गालियाँ देने के स्थान 
पर संपूर्ण उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए प्रभावी पग उठाए जाएँ, जिससे चीन और 
आगे न बढ़ पाए। आपको यह जानकर दु:ख होगा कि भारतीय जनसंघ की इस स्पष्ट 
चेतावनी देने पर भी भारत सरकार ने लद्दाख की सीमा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 
फलतः उस ओर चीनी काफी आगे बढ़ गए। यदि करम सिंह" के नेतृत्व में सीमारक्षक 
दल को टुकड़ियों के साथ चीनी सेना की मुठभेड़ न होती तो भारत सरकार उस ओर 
ध्यान भी नहीं देती। आज भी उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमाओं की ओर शासन का 
ठीक प्रकार से ध्यान नहीं गया है। 
भारतीय जनसंघ ने उत्तरी सीमांत के निकट नगरों में सीमा सुरक्षा सम्मेलन आयोजित 
करने का भी निश्चय किया। तदनुसार उत्तर प्रदेश के पंजाब और हिमाचल के पर्वतीय 
क्षेत्रों के सभी प्रमुख नगरों में ये सम्मेलन किए गए। श्री बलराज मधोक ने अपने क्षेत्र में 
ही नहीं तो पूर्वांचल में आसाम और सिक्किम के सीमांत भागों का दौरा करके संपूर्ण 
स्थिति का अध्ययन किया, वहाँ की जनता को आश्वस्त किया और कम्युनिस्टों के चीन 
के समर्थन में किए गए प्रचार का प्रतिरोध किया। प्रजा परिषद्‌ के महामंत्री श्री कौशल ने 
लद्दाख के क्षेत्रों तथा अल्मोड़ा जिले से जनसंघ के विधानसभा के सदस्य श्री गोविंद 
सिंह बिष्ट ने अपने क्षेत्र की परिस्थिति का गंभीर अध्ययन करके वहाँ सुरक्षात्मक दृष्टि 
से रचनात्मक कार्यक्रम के सुझाव शासन के सम्मुख प्रस्तुत किए। 
चीन के आक्रमण को भारतीय जनसंघ भारत की प्रभुता और अखंडता को चुनौती 
मानता है। अत: जब तक भारत की भूमि चीनी आक्रमणकारियों से मुक्‍त नहीं हो जाती 


= यय 
9. 20 दिसंबर, 1953 को दिल्ली में हुए भारतीय जनसंघ की केंद्रीय कार्यसमिति ने चीनी गे मै 
चीनी ननो में भारतीय भू-भाग सैनिक अड्डों और 


प हर भारत-पाक युद्ध में अभूतपूर्ण साहस और पराक्रम 
के लिए परमवीर चक्र' से भी सम्मानित किया गया था। 
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तब तक हमारे सम्मान तथा विश्व में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा एवं 
एशिया के देशों में ही अपने संबंध में कोई विश्वास पैदा नहीं कर सकेंगे। हमारा मत है 
कि यह कार्य समझौते से पूरा नहीं हो सकेगा। प्रथम तो चीन समझौता करके भारत के 
भू-भाग को मुक्‍त नहीं करेगा। यदि अस्थायी रूप से समझौता हुआ भी तो हमें निश्चित 
ही लेन-देन में कुछ-न-कुछ खोना पड़ेगा, फिर समझौते से हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा 
भी वापस नहीं ला सकेंगे। यदि रूस के दबाव से, जिसकी आशा करने का कोई कारण 
नहीं, यह समझौता हुआ तो हम रूस के आश्रित एवं असहाय बन जाएँगे। एशिया में 
प्रजातंत्र के लिए यह बड़ा ख़तरा होगा । उसकी रक्षा का एक ही उपाय है कि हम हिम्मत 
के साथ आक्रमणकारी को खदेड़ने के लिए सैनिक कार्रवाई करें। 

भारतीय जनसंघ ने इसी उद्देश्य से 15 नवंबर को ' आक्रमणकारियों को खदेडो' 
दिवस मनाया । शासन ने अभी तक इस नीति में परिवर्तन नहीं किया है | हमें जनमत का 
दबाव लाकर शासन को भारत के सम्मान और स्वाभिमान के अनुरूप नीति अपनाने के 
लिए विवश करना होगा । 


केरल आंदोलन 

पिछले चुनावों में केवल 35 प्रतिशत मत पाकर भी साम्यवादी दल ने पाँच स्वतंत्र 
सदस्यों को मिलाकर जब से केरल में मंत्रिमंडल बनाया, तब से ही प्रजातंत्रवादी शक्तियों 
तथा केरल की जनता को यह आशंका होने लगी थी कि वे अपने सुनिश्चित ढंग के 
अनुसार ऐसे कार्यक्रम अपनाएँगे, जिससे वहाँ की जनता कभी अपने प्रजातंत्रीय अधिकारों 
का सही ढंग से उपयोग कर उन्हें अपदस्थ न कर सके उनकी यह आशंका ठीक निकली । 
कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल ने साम्यवादी दल की जड़ें ज़माने के लिए राज्य की सब मशीन 
काम में लगा दी । जन अधिकारों का हनन होने लगा। विभिन्न क़ानून बनाकर जीवन के 
सभी क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास हुआ। साधारण अपराधियों की तो 
बात ही क्या, फाँसी की सजा पाए हुए कम्युनिस्ट कार्यकर्ता राज्य सरकार द्वारा दंडमुक्त 
किए जाने लगे। कम्युनिस्टों के 'सेल' राज्य के यंत्र के समान काम करने लगे। फलतः 
वहाँ प्रजातंत्रीय जनता विरोध में खड़ी हो गई । श्री मन्नथ पद्मनाभर्ना के नेतृत्व में विमोचन 
समर समिति कम्युनिस्ट सरकार को अपदस्थ करने को माँग को लेकर गठित हुई। 

भारतीय जनसंघ ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। जनसंघ के 
प्रधान आचार्य देवाप्रसाद घोष तथा मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री जगन्नाथराव 
जोशी? ने प्रदेश का व्यापक भ्रमण किया। प्रादेशिक स्तर पर कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में 


11. मन्नथ पद्मनाभन पिल्लै (1878-1970) नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक थे। 
12. जगन्नाथ राव जोशी ' कर्नाटक केसरी (1920-1991), गोवा मुक्ति आंदोलन (1955) के अग्रणी नेता रहे थे। 
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भी भाग लिया। लगभग एक सहस्र से ऊपर सत्याग्रही जनसंघ को ओर से गए प्रदेश में 
कई स्थान ऐसे थे, जहाँ जनसंघ को छोड़कर किसी अन्य दल के व्यक्तियों ने सत्याग्रह 
में भाग नहीं लिया। 

भारतीय जनसंघ ने इस प्रश्न को केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रखा। भारत 
सरकार की नीति प्रारंभ से ही कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल के पृष्टपोषण की थी। यह उनकी 
ढिलाई और विलंब का ही परिणाम है कि केरल में अनेक लोग कम्युनिस्ट सरकार की 
गोलियों का शिकार हुए तथा लक्षावधि लोगों को जेल की यातनाएँ भोगनी पड़ीं । जनसंघ 
ने केंद्रीय शासन पर दबाव डालने तथा कम्युनिस्टों द्वारा देश भर समर समिति के 
आंदोलन के विरुद्ध किए गए दुष्प्रचार को दूर करने के हेतु सब ओर केरल दिवस का 
आयोजन किया। दिल्ली जनसंघ ने संसद्‌ के सम्मुख प्रदर्शन की भी घोषणा की थी, 
किंतु संसद्‌ के सत्रारंभ के पूर्व ही केंद्रशासन ने केरल में कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल को भंग 
कर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। 


बेरूवाड़ी के हस्तांतरण का विरोध 

भारतीय जनसंघ ने नेहरू-नून समझौते” का, जिसकी शर्ते भारत के हितों के 
विरुद्ध तथा हानिकारक थीं, प्रारंभ से विरोध किया था। इसी समझौते की एऊ शर्त के 
अनुसार बेरूवाड़ी यूनियन को पाकिस्तान को सौंपना तय हुआ था। यह निर्णय मूलत: 
ग़लत था, क्योंकि बेरुवाड़ी कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा तथा भारत सरकार ने 
तथ्यों की गहराई में गए बिना ही पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए बेरूवाड़ी को 
बलिदान करने का समझौता कर लिया । इस समझौते से संपूर्ण सीमांत पर रहने वालों के 
मन में अपने भविष्य के संबंध में अनिश्‍चितता और आशंका उत्पन्न हो गई। देश की 
सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। 

नेहरू नून समझौते के बाद पाकिस्तान में शासन बदला" तथा उसने उस समझौते 
की एक भी शर्त का पालन नहीं किया। आवश्यकता तो यह थी कि इस स्थिति में भारत 


13. 10 सितंबर, 1958 को नई दिल्ली में हुए नेहरू-नून समझौते के तहत पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के 
बेरुबारी गाँव की आधी जमीन और कूच-बिहार एन्क्लेव के क्षेत्र का हस्तांतरण पाकिस्तान को करने का करार 
हुआ था। भारतीय जनसंघ ने 12 अक्तूबर, 1958 को दिल्ली में हुए केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में इस पैक्ट 
के तहत पाकिस्तान को दिए जानेवाले भूभाग और तुकेरग्राम (आसाम ) तथा लखीमपुर (त्रिपुरा) पर पाकिस्तानी 
अतिक्रमण पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया था। 

14. 14 अक्तूबर, 1958 को पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने 
फिरोज़ खान नून को बर्खास्त कर सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल अयूब ख़ान 
प्रशासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन सिर्फ़ 13 दिन के बाद अक्तूबर 27 को अयूब 
अपदस्थ कर दिया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गए। दरअसल पाकिस्तान में अब तक तीन बार सेना द्वारा 
तख्तापलर कर सैन्य शासन (1958-71, 1977-88 व 1999-2008 ) लग चुका है। 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तत्कालीन प्रधानमंत्री 
को मुख्य मार्शल लॉ 
यूब खान ने राष्ट्रपति को 


भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन, नागपुर महामंत्री प्रतिवेदन 29 


शासन उस समझौते को भंग समझकर अपनी भूल का परिमार्जन करता । किंतु उसने देश 
के हितों की अवहेलना करके हठधर्मिता दिखाई । भारतीय जनसंघ ने इस प्रश्न पर देश का 
जनमत जाग्रत्‌ किया और उसमें इतनी सफलता पाई कि पश्चिम बंगाल विधान मंडल ने 
तो सर्वसम्मति से बेरुबारी हस्तांतरण का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया। किंतु 
भारतीय सरकार ने व्यापक जनक्षोभ को अवहेलना करते हुए बेरुबारी के संबंध में संसद्‌ 
में विधेयक लाने का इरादा प्रकट किया । अत: जनसंघ ने निश्चय किया कि प्रत्येक लोकसभा 
क्षेत्र में मतदाता सम्मेलन करके वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि को आदेश दिलाया जाए कि 
वह इस संबंध में प्रस्तुत विधेयक का विरोध करे। इसी बीच राष्ट्रपति ने इस प्रश्न को 
सर्वोच्च न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । यद्यपि उसमें विचार की शर्ते सर्वोच्च न्यायालय के 
विचार- क्षेत्र को बहुत सीमित करती हैं, फिर भी हमने निश्चय किया कि हम जनसंघ की 
ओर से भी न्यायालय में पैरवी करेंगे बे. उमाशंकर त्रिवेदी तथा श्री गणपतराज राय एडवोकेट 
ने इस कार्य को हाथ में लिया तथा जनसंघ का दृष्टिकोण तथा अन्य क़ानूनी मुद्दों को 
सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा । न्यायालय का निर्णय अभी सुरक्षित है । उसके बाद ही 
हम अपना अगला कार्यक्रम निश्चित कर सकेंगे। 


अंग्रेज़ी को संविधान की अष्टम सूची में समावेश का विरोध 
लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य श्री फ्रँक एंथोनी ने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव 
उपस्थित कर अंग्रेज़ी को संविधान की अष्टम सूची में समावेश करने की माँग की। 
निश्चित ही यह पिछले द्वार से अंग्रेज़ी को घुसाकर सदा के लिए उसे भारत के जन- 
जीवन पर तथा राजकाज में बनाए रखने का षड्यंत्र था। भारतीय जनसंघ का सुनिश्चित 
मत है कि राष्ट्र जीवन का पूर्ण विकास उसकी अभिव्यक्ति तथा लोकतंत्रीय शासन 
किसी विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं हो सकता एंग्लो इंडियन लोगों की मातृभाषा के 
नाम पर उसे भारतीय भाषा स्वीकार करना कुतर्क मात्र है। उस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री 
पंडित नेहरू ने लोकसभा के कांग्रेसी सदस्यों को मतदान की स्वतंत्रता दे दी। इसके पूर्व 
प्रधानमंत्री ने गोहत्या बंदी, हिंदू क़ानून आदि विषयों पर कांग्रेसी सदस्यों की भावनाओं 
का आदर नहीं किया, और उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं दी। ऐसा लगता था कि वे स्वयं 
हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की जड़ें काटकर अंग्रेजी का पौधा पनपाना चाहते थे। 
हमने अपने सदस्यों द्वारा संसद्‌ में तो इस प्रस्ताव का विरोध कराया ही, किंतु देश में 
स्थान-स्थान से प्रमुख व्यक्तियों द्वारा तार डालकर वहाँ के लोकसभा सदस्य से अनुरोध 
किया कि वह इस प्रस्ताव का विरोध करें। कांग्रेस की नीति कुछ भी रहे, प्रधानमंत्री का 
अनुमान गलत निकला। संसद्‌ में बहुमत अंग्रेज़ी का विरोधी था। अत: श्री एंथोनी ने 
प्रस्ताव का मत विभाजन के पूर्व ही प्रधानमंत्री के भाषण के आधार पर वापस ले लिया। 
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प्रस्ताव तो रह गया किंतु शासन की नीति स्पष्ट हो गई है । वह भारतीय भाषाओं को 
संविधान के अंतर्गत दी हुई अवधि में राजकाज में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता । 


सहकारी खेती विरोधी अभियान 

भारतीय जनसंघ कौटुंबिक आधार पर सघन खेती को ही भारत के लिए सर्व दृष्टि 
से उपयुक्त समझता है । खेतों को एक साथ लाकर बड़े पैमाने पर खेती, फिर उसका 
स्वामित्व कैसा भी हो, अधिक पैदावार नहीं दे सकती। हाँ, उससे बेकारी अवश्य बढ़ 
जाएगी, अतः सहकारी खेती यदि वह स्वेच्छया ही क्यों न हो, आर्थिक दृष्टि से लाभ 
की नहीं। फिर शासन यदि कोई कार्यक्रम हाथ में ले तो वहाँ स्वेच्छा रह ही नहीं 
सकती। चीन में सहकारी खेती के नाम पर सामूहिक खेती किसानों पर लादी गई | यही 
कार्यक्रम भारत में कांग्रेस शासन ने स्वीकार किया है। 

बंगलौर अधिवेशन में ही हमने सहकारी खेती का विरोध करने का निश्चय किया 
था। पूना की प्रतिनिधि सभा में 1 अक्तूबर से 21 अक्तूबर के बीच दस दिन का 
अभियान सहकारी खेती के विरोध में लेने का निर्णय लिया तथा विशद कार्यक्रम भी 
बनाया। विभिन्न प्रदेशों ने इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से मनाया। लगभग पचास 
हजार गाँवों तक हम अपना संदेश पहुँचा पाए। बड़े-बड़े किसान सम्मेलनों का भी 
आयोजन किया गया। पोस्टर निकालकर तथा पुस्तिकाएँ छपवाकर सहकारी खेती का 
स्वरूप ग्रामवासियों को समझाया गया। _ 

अनुभव यह रहा कि गाँव में शासन के इस कार्यक्रम का सर्वत्र विरोध है। छोटे 
किसान और भूमिहीन मजदूर, जिनके भले के नाम पर कांग्रेस सहकारी खेती लाना 
चाहती है, वे भी इसको पसंद नहीं करते | कांग्रेस की घोषणा ने किसानों के मन में भूमि 
के संबंध में अनिश्चितता उत्पन्न कर दी थी तथा कई स्थानों पर निजी तौर पर किए गए 
विकास कार्य भी रुक गए हैं। जनसंघ के कार्यक्रम ने उनको विश्वास दिलाया है कि 
उनकी भूमि को कोई नहीं छीन सकता। योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने 
कहा है कि हम सहकारी खेती के विवाद को समाप्त कर साधन सहकारी समितियों के 
निर्माण में, जिसके विषय में सब एकमत हैं जुट जाएँ। किंतु आवश्यक है कि शासन 
सहकारी खेती की योजना के परित्याग की असंदिग्ध रूप में घोषणा करके कृषकों का 
आश्वस्त करे। तभी वे साधन सहकारी समितियों में उत्साह से भाग ले सकेंगे। 


डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा अखंड भारत दिवस 


प्रति वर्ष के अनुसार दिनांक 23 जून से 6 जुलाई तक डॉ. मुखर्जी स्मारक पक्ष 
तथा 15 आगस्त को अखंड भारत दिवस विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। किंतु कुछ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन, नागपुर महामंत्री प्रतिवेदन 31 


प्रदेशों को छोड़कर अन्यत्र इस ओर दुर्लक्ष्य होता जा रहा है । आवश्यकता है कि हम 
पहले से इन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजना बनाकर उन्हें पूरा करें । संगठनात्मक तथा 
राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है । 


अन्य आंदोलन 

अखिल भारतीय आधार पर लिए गए इन आंदोलन के अतिरिक्त प्रदेशों ने तथा 
विभिन्न शाखाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर अनेक 
आंदोलन किए। अन्न की कमी और महँगाई के कारण उत्पन्न परिस्थिति में शासन से 
सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की माँग लेकर दिल्ली, आंध्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य 
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में प्रदर्शन लोकसभा के समक्ष हुआ। 

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा अश्लील चित्र प्रदर्शन तथा मिस 
इंडिया और मिस बंबई की स्पर्धाओं के विरुद्ध आंदोलन किए गए। केरल में गुरुवायूर 
के पास मनथल में सड़क पर से मूर्ति की शोभायात्रा निकालने के अधिकार के प्रश्‍न को 
लेकर सत्याग्रह हुआ। कम्युनिस्ट सरकार ने हिंदुओं के अधिकार की अवहेलना करके 
मुसलिम सांप्रदायिकता को तुष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु सत्याग्रह के परिणामस्वरूप 
उन्हें झुकना पड़ा। 

मद्रास प्रदेश में सेलम की शाखा ने वहाँ की नगर निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थान 
की अनियमित बिक्री के विरुद्ध सफलतापूर्वक आंदोलन किया। 

बिहार में पेशकर तथा बहुसूत्री बिक्री कर के विरुद्ध सभाओं, जलसे तथा हड़ताल 
का स्थान-स्थान पर आयोजन किया गया। सीतामढ़ी क्षेत्र में आखता कांड के समय 
बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जनता को मुसलिम संप्रदायवादियों तथा प्रशासन दोनों 
के अत्याचारों के विरुद्ध आश्वस्त किया। 

मध्य प्रदेश में जनसुरक्षा क़ानून, श्रम कानून तथा अत्यावश्यक सेवा क्रानून के 
विरोध में व्यापक जनमत संगठित किया गया। अनेक कार्यकर्ताओं को इस संबंध में 
कारावास भोगना पड़ा। 

मंदसौर तथा बैतूल जिले में पड़ती जमीन के पट्टे दिलाने के लिए भी जनसंघ को 
आंदोलन करना पड़ा, जबकि शासन कृषि उत्पादन बढ़ने के हेतु अधिक से अधिक 
जमीन को हल के नीचे लिए जाने की कागाजी योजनाएँ बनाकर ही संतुष्ट है। उत्तर 
प्रदेश में गोरखपुर में जल-कर तथा गृह-कर के विरोध में आंदोलन हुआ। 


सेवा और सहायता कार्य 


जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति के अनुसार स्थान-स्थान पर औषधालय, 
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वाचनालय, शालाएँ आदि खोल रखे हैं। उनका अलग यहाँ प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करना संभव नहीं। साथ ही ये सब कार्य स्थानीय कार्यकर्ताओं को जनसेवा के लिए 
उत्साह और लगन के परिणामस्वरूप हैं। उनकी ओर राजनीतिक दृष्टि से देखने की 
आवश्यकता नहीं । 

इस वर्ष बंगाल में बाढ़ से भारी हानि हुई। सहस्रों वर्ग मील भूमि जलमग्न हो गई, 
हजारों घर गिर गए, जन और धन को अपार हानि हुई। हावड़ा जिले में जनसंघ के 
कार्यकर्ताओं ने बाढ-पीडितों की सहायता का कार्य भारी पैमाने पर तथा अत्यंत योग्यता 
से किया। कलकत्ता से धन, कपड़े, अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया 
गयां। श्री प्रसाद चक्रवर्ती के प्रयत्न विशेष सराहनीय हैं । 

आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी की बाढ़ के समय जनसंघ ने श्री ए. रामराव के 
व्यक्तिगत अधीक्षण में सहायता कार्य किया। कई संस्थानों ने गल्ला और कपड़े के 
वितरण का कार्य जनसंघ के कार्यकर्ताओं के ही सुपुर्द कर दिया। यह उनके जनसंघ 
कार्यकर्ताओं के प्रति विश्‍वास का परिचायक है । 


जनसंघ कार्यकर्ताओं की नज़रबंदी 

बैसे तो विरोधी दल में होने तथा सदैव जनाधिकारों के लिए संघर्षरत होने के 
कारण जनसंघ के कार्यकर्ताओं को स्थान-स्थान पर आए दिन शासकों का कोपभाजन 
बन जेल और अन्य यातनाएँ सहन करनी ही पडती हैं, किंतु पश्‍चिम बंगाल सरकार ने 
प्रदेश के संगठन कार्य में सक्रिय भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को निवारक नजरबंदी 
अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाने की जो नीति अपनाई है, वह समझ में न आने वाली 
है। गत वर्ष श्री रामप्रसाद दास को उस समय बंदी बनाया गया, जब वे नेहरू-नून 
समझौते के विरुद्ध जनमत संगठित कर रहे थे। पूरे एक वर्ष के बाद जिस दिन वह मुक्त 
हुए, उसी दिन श्री भाऊराव जुगादे को उसी अधिनियम के अंतर्गत बंदी बना लिया। 
दोनों को नज्रबंदी के जो आधार दिए हैं, वे एक है । दोनों पर प्रधानमंत्री की हत्या की 
योजना बनाने का आरोप लगाया है। यह झूठा ही नहीं बल्कि शरारत भरा है। ऐसा 
लगता है कि पश्‍चिम बंगाल खुफिया पुलिस में कुछ कम्युनिस्ट तत्त्व घुस गए हैं, जो 
जनसंघ जैसे कम्युनिस्टों का हर मोरचों पर डटकर विरोध करनेवाले दल को संगठित 
नहीं होने देना चाहते नेहरूजी की भक्ति का दम भरने वाले ये राष्ट्रद्रोही तत्त्व अपने बुरे 
मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने विरोधियों को बदनाम करने को कोशिश करते हैं। 
दुःख तो यह है कि शासन भी आँख मूँदकर इनके जाल में फैसता जाता है। मैं चाहूँगा : 


15. या जुगादे 1940 से संघ के प्रचारक थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद पश्चिम बंगाल के प्रदेश 
मंत्री रहे। 
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कि पश्चिम बंगाल सरकार सत्य की खोज करे। उसे निश्चित ही अपने घर में बैठे 
दुश्मनों का पता चल जाएगा। 


राजनीलिक परिस्थिति 

पिछले वर्ष में हमने जो कुछ कार्य किया, उसका प्रतिवेदन आपके सम्मुख उपस्थित 
किया है। देश में अन्य दल भी क्रियाशील हैं। उनका भी थोड़ा-बहुत विचार करना 
होगा। 

कांग्रेस सब से पुरानी, सबसे बड़ी तथा सत्तारूढ़ संस्था है । किंतु आंतरिक गुटबाज़ी, 
स्वार्थ लिप्सा, पदलोलुपता तथा आदर्शहीनता से वह सर्वाधिक त्रस्त है। उसकी संगठनात्मक 
शक्ति दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। अपनी इस कमी को वह विभिन्न संप्रदायों 
के स्वार्थो को उभारकर तथा जनता के जीवन पर राज्य का अधिकाधिक आधिपत्य 
लाकर, नागरिकों की स्वतंत्रतापूर्वक मतदान की शक्ति को सीमित और कुंठित करके 
वह पूरा करना चाहती है । मुसलिम लीग के साथ समझौते करके उसने भारी गलती को 
है। श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ अल्पमत समुदाय सम्मेलन लार्ड कर्जन से 
भेंट करनेवाले मुसलिम शिष्टमंडल का आधुनिक रूप है । दोनों की भाषा और दृष्टिकोण 
में गहरी समानता है। जैसे सन्‌ 1906 में अपनाई गई ब्रिटिश नीति का दुष्परिणाम हमें 
सन्‌ 1947 में भोगना पड़ा, वैसे ही सन्‌ 1959-60 में कांग्रेस द्वारा बोया गया विषबीज 
भी आगे फैलेगा, यदि हमने उसके निराकरण का समय रहते प्रयत्न नहीं किया। 

प्रजा समाजवादी दल भी सांप्रदायिक तत्त्वों को ख़ुश करने के लिए कांग्रेस से होड़ 
ले रहा है । केरल के त्रिदलीय गठबंधन में बह भी शरीक है। पंजाब में अकाली दल के 
साथ समझौता करके तथा उसकी पंजाबी सूबे की माँग का समर्थन करके उसने वही 
भूल की है, जो कश्मीर में शेख़ अब्दुल्ला और उसके अनुयायियों का साथ देकर की 
थी । इस प्रकार के ग़लत कामों से वे न तो कश्मीर में अपने दल की नींव जमा पाए और 
न अब पंजाब में जमा पाएँगे। यह दल अभी तक अपने को कम्युनस्टों के निकट 
समझकर उनके साथ किसी भी प्रश्‍न का गठबंधन में सम्मिलित हो जाता था। तिब्बत 
की घटनाओं तथा चीन के आक्रमण ने शायद उनकी कुछ आँखें खोली हैं | पश्चिमी 
बंगाल में चीनी आक्रमण के समय ही जनता का ध्यान बँटाने के उद्देश्य से कम्युनिस्ट 
पार्टी द्वारा चलाए गए खाद्य आंदोलन में वह सम्मिलित नहीं हुआ। किंतु संयुक्त महाराष्ट्र 
समिति में अभी भी प्रजा समाजवादी दल और कम्युनिस्टों का गठबंधन चल रहा है । इस 
गठबंधनों के सहारे ही साम्यवादी दल अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर परदा डालकर 


जनता को धोखे में डालने में समर्थ होता है। 
साम्यवादी दल की साख इस वर्ष बहुत बिगड़ी है। तिब्बत, केरल और चीनी 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
१९ 


34 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड आठ) 


आक्रमण को घटनाओं ने उनके आराष्ट्रीय तथा प्रजातंत्र विरोधी स्वरूप को भारतीय 
जनता के सम्मुख स्पष्ट कर दिया है। स्थान-स्थान पर उनके विरुद्ध जनता के प्रदर्शन 
इस बात को दिखाते हैं कि जनता उनसे कितनी नाराज है। उनके संगठन में दरार के 
समाचार भी निकालते रहे हैं । चीन के आक्रमण को लेकर उनके बीच के मतभेद का भी 
काफी प्रचार हुआ है। किंतु हमें इस को अधिक महत्त्व देने को आवश्यकता नहीं । भारत 
में टीटोबाद की उत्पत्ति के कोई लक्षण नहीं | उनके संकट का मुक़ाबला करना है तो हमें 
सदैव सावधान और सजग रहना होगा। 
आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के उपचुनाव तथा भोपाल की नगरपालिका के चुनावों में 
चीनी आक्रमण के होते हुए भी उन्हें विजय मिली है। यह तो सत्य है कि इसके लिए 
स्थानीय परिस्थितियाँ, जातिवाद तथा मुसलिम सांप्रदायिक तत्त्वों का पूर्ण समर्थन बहुत 
अंशों में जिम्मेदार है, किंतु समाज की इन कमजोरियों का लाभ उठाकर अपंना मतलब 
सिद्ध करने के लिए कम्युनिस्टों की क्षमता को हमें कम नहीं आँकना चाहिए। उनके 
संगठन की जड़ें हिलाने के लिए हमें समाज में गहरे पहुँचना होगा, उन लोगों को भी 
जिन्हें केवल जाति, प्रांत और पेट ही समझ में आता है, साथ लेकर राष्ट्र और धर्म का 
सही अर्थ समझाना होगा। 
इस वर्ष स्वतंत्र पार्टी के रूप में एक नए दल का जन्म हुआ है। इसमें कांग्रेस के 
अनेक पुराने और बड़े नेता सम्मिलित हैं। समाजवाद के नाम पर कांग्रेस शासन की 
राजकीय पूँजीवाद तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया के रूप में ही यह दल 
मैदान में आया है। भारतीय जनसंघ भी इन प्रवृत्तियों के प्रतिकूल है, अतः कुछ अंशों में 
प्रेणाएँ तथा इस विरोध को छोड़कर विधायक कार्यक्रम बिल्कुल भिन्न है । जनसंघ का 
जन्म कांग्रेस शासन की नीतियों की प्रतिक्रिया में से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति एवं 
ाष्ट्रजीवन के प्रति भावनात्मक एवं सृजनात्मक निष्ठा में से हुआ है। 
अपने दल को चारों ओर फैलाने की जल्दबाजी में स्थान-स्थान पर अनेक 
अवसरवादी तथा बदनाम व्यक्तियों को साथ लेकर स्वतंत्र पार्टी के नेताओं ने भारी भूल 
की है। पार्टी के कार्यक्रम में कुछ आर्थिक प्रश्नों को छोड़ सब में खुली छूट होने के 
कारण ये स्थानीय नेता पृथकतावादी एवं सांप्रदायिक माँगों को लेकर खड़े हो रहे या 
समर्थन कर रहे हैं। इस सबका परिणाम कांग्रेस के लिए ही लाभदायक होगा । 


जनसंघ के सम्मुख कार्य 
आज को अंतरबाह्य संकट, शांसन की बढ़ती हुई अक्षमता एवं हठवादिता, राजनीतिक 
दलों को सिद्धांतहीनता एवं अवसरवादिता, समाज की अस्थिरता और असंतोष की 


स्थिति में जनसंघ के ऊपर विशेष दायित्व आ पड़ा है। समस्याएँ चारों ओर मुँह बाए 
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खडी हैं, किसी एक की ओर भी देखें तो उसकी गंभीरता और व्याप संपूर्ण राष्ट्र जीवन 
को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त दिखता है। क्या इस विषम परिस्थिति से त्राण का कोई 
मार्ग हो सकता है? कया हमारी शक्ति इतनी है कि हम समाज को उसके पूर्ण विनष्ट 
होने के पहले बचा सकें? ये प्रश्‍न हैं, जो प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मुख आते हैं। 
परिस्थिति की गंभीरता में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। चारों ओर के संकटों के 
विश्लेषण से आत्मविश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। संकट तो राष्ट्र की सुप्तशक्ति 
को जगाने के लिए, हमारे गुणों को विकास का अवसर देने के लिए आते हैं । वे भगवान्‌ 
का वरदान बन सकते हैं और अभिशाप भी | यह सबकुछ हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। 
लोगों के जीवन में स्थिरता लाने और विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि 
जीवन में स्थैर्य और पुरुषार्थ का परिचय दें। पिछले बारह वर्षो में राष्ट्र की वे सब 
निष्ठाएँ, जिनके सहारे वह सहस्रं वर्षों से जीवित रहा तथा जिनकी रक्षा के लिए उसने 
बड़े से बड़ा बलिदान किया, क्षीण हो गई है । हमें उन्हें बलवती करना होगा। हमें जनता 
को बताना होगा कि जनसंघ एक सिद्धांतवादी संस्था है तथा उसके सिद्धांत वही हैं 
जिनको उसने अपने मानस में सदा से प्रतिष्ठित किया है । 
हमें दल के नाते अधिक संगठित एवं अनुशासित होना है । अनुशासनहीनता का 
एक भी उदाहरण हमारे संगठन को तो कमजोर करता ही है, जनता के मन में भी 
अनास्था पैदा करता है। हम यदि स्वयं अनुशासित रहें तो जनता को भी अनुशासनप्रिय 
बना सकेंगे। 
सिद्धांत और दल के साथ व्यक्तियों में भी जनता का विशवास चाहिए। आज नित्य 
पार्टी बदलने वाले लोग प्रजातंत्र के प्रति अनास्था उत्पन्न कर रहे हैं | उनके व्यवहार का 
केंद्र समाज नहीं, स्वयं का व्यक्तित्व ही रह गया हैं। समाज अभी तक उनमें पूर्ण 
विश्वास रखकर चला था। आज विश्वासघात से उसे भारी धक्का लगा है। हमें इस 
विश्वास को पुनः जमाने के लिए त्याग और परिश्रम से समाज की सेवा करनी होगी। 
जनसंघ ने राष्ट्र के सैनिकीकरण, जनता के राष्ट्रीयकरण, शासन के प्रजातंत्रीकरण 
तथा प्रजातंत्र के विकेंद्रीकरण के घोषवाक्य अपने बंबई के अधिवेशन में दिए थे। 
राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी की भावना को जगाकर बल-संवर्धन और आर्थिक नवनिर्माण 
की योजनाओं की परिकल्पना की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था। पिछले छह 
वर्षो की घटनाओं ने यह सिद्ध किया है कि यदि हमने इन आधारों पर कार्य किया होता 
तो हमारे सम्मुख आज की जटिल समस्याएँ खड़ी न होतीं । 
जनसंघ की चेतावनी को यदि शासन अनसुनी कर देता हैं तो हम चुप नहीं बैठ 
सकते | हमें अपने को इतना प्रभावी बनाना होगा कि हमारी बात की ओर कोई दुर्लक्ष्य न 
कर सके | सत्य को शक्ति का संयोग चाहिए। हम पिछले आठ वर्षो में आगे बढे हैं, पर 
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अभी और आगे बढ़ना है । परिस्थिति की गंभीरता के कारण हमें अपनी गति बढ़ानी है, 
दिशा हमारी निश्‍चित है और सही है। संगठनात्मक दृष्टि से जो लक्ष्य हमने रखे हैं, वे 
पूरे करने होंगे। जनता को प्रजातंत्रीय पद्धति के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित 
करना होगा। जागरूक जनमत को संगठित कर शासन के ऊपर अपनी दुर्नीतियों का 
परित्याग करने के हेतु दबाव डालना होगा। जनजीवन को आवश्यकताओं की पूर्तिं के 
लिए जनता की परमुखापेक्षी नीति को बदलकर उसे आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सभी 
क्षेत्रों में विधायक कार्यक्रम लेने होंगे । 
हम लगन और निष्ठा से, निस्स्वार्थ वृत्ति और सेवाभाव से, योजना और अध्यवसाय 
के साथ सर्वांगीण विस्तार के इस कार्य में जुट जाएँ। भगवान्‌ हमें सामर्थ्य और सफलता 
देगा। 
पाञ्चजन्य, फरवरी 7, 7960 
[] 
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अधिकारहीन महापालिकाएँ क्या जनता की 
अपेक्षाएँ पूर्ण कर सकेंगी? 


ऊर प्रदेश की पंचनगर महापालिकाएँ जन प्रतिनिधियों के हाथों में आ रही हैं। सन्‌ 
1947 के बाद कांग्रेस के हाथ में स्वशासन की बागडोर आते ही उन्होंने सबसे 
पहले एक-एक कर प्रदेश के इन प्रमुख नगरों की नगर 'पालिकाओं पर ही हाथ साफ़ 
किया। किंतु बलि के बकरे को जैसे अगले अच्छे और समुन्नत जीवन का आश्वासन 
मिलता है, वैसे ही इन नगरों को भी नगरपालिका के स्थान पर महा नगरपालिका देने का 
वचन दिया गया। कृपण के दान के वचन के समान उसके पालन की घड़ी बराबर टलती 
गई। एक के बाद दूसरे महानिर्वाचन आए 

विधायकों, मंत्रियों और मंत्रिमंडलों के भाग्य में अनेक फेर हुए। गाँवों ने पंचायतें 
चुनीं, छोटे-छोटे क़सबों और नगरों ने भी एक बार नहीं, दो-दो बार स्थानीय निकायों 
का चुनाव किया। किंतु बनिता के अंडों के समान महानगर पालिकाओं की कल्पना को 
'फलीभूत होने के लक्षण नहीं दिखे । जब-जब जनता थोड़ा-बहुत कसमसाई तो शासन ने 
शीघ्र ही महापालिकाओं के विधान बनाने की घोषणा की, परंतु जनता के शांत होते ही 
वह फिर करवट बदलकर सो गई। सूरज के आसमान पर ऊँचा चढ़ जाने के बाद भी 
आजकल के सूर्यवंशी जिस प्रकार बिस्तर में सुसियाते रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते, 
वही स्थिति शासन की रही। जिस शासन में अध्यादेश से टेक्स लगाए जाते हों तथा 
समितियाँ हस्तगत की जाती हों, जहाँ भूमि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 
क्रानून पारित भी नहीं, अनेक बार संशोधित भी हो चुके हों, वहाँ महानगर पालिकाओं 
का क़ानून बनाना दूभर हो गया। र 

पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी | कड़वा घूँट कब तक टाला जाएगा। विरोधी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


38 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड आठ) 


दल इन प्रमुख नगरों को स्वशासन के अधिकार से सदा के लिए वंचित तो नहीं रहने दे 
सकते | उन्होंने कसकर आवाज उठाई | शासन को मन मारकर महानगर पालिकाओं का 
विधेयक तैयार करना पड़ा। किंतु शासन ने अपनी लचर गति को नहीं छोड़ा। चाल जनवासे 
की ही थी। लखनऊ के नवाबों की परंपरा का भी तो निर्वाह करना था। नैनीताल की 
गरमियों में ठंडे दिमाग से और इसलिए आराम के साथ प्रवर समिति ने उसपर विचार 
किया | गंगावतरण की भाँति विधेयक एक के बाद दूसरी बाधा को पार करता हुआ आगे 
बढ़ा। किंतु इसी समय बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। विरोधी दल ने विधानसभा का 
बायकॉट कर दिया। फलतः लंबा-चौड़ा महापालिकाओं का महाविधेयक दो दिन के 
लघुकाल में बिना किसी विरोध और विवाद के विधानसभा में पारित हो गया। किंतु शासन 
को यह अच्छा नहीं लगा। उससे उसकी योजना में बाधा पड़ गई | लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट 
को लोकल गाड़ी मेल की रफ्तार से चलने लगी। यह कैसे सहन किया जा सकता है और 
इसलिए उसे अगले स्टेशन पर जाने से रोक दिया गया। मालगाड़ी की भाँति वह वहीं पिट 
गई | विधान परिषद्‌ में उसे अगले सत्र तक नहीं भेजा गया। 
खैर एक के बाद दूसरी देहली लाँघता हुआ विधेयक विधान बना, किंतु उसे लागू 

करने का अधिकार फिर भी शासन के पास सुरक्षित था। चुनाव करवाने थे। पर मंगली 
के ब्याह को भाँति उसका मुहूर्त ही निकलना मुश्किल हो गया। कभी गरमी तो कभी 
बरसात। कभी विधानसभा के सत्र तो कभी कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण 
दलौय चुनाव आड़े आने लगे। बढ़रिया नौमी के समान दशहरे और दीवाली के बीच का 
मुहूर्त आख़िर निकल ही आया। महिषासुर और रावण जैसे दैत्यों के वध के बाद कार्य 

निर्बाध होना ही चाहिए। लोग मेले और त्योहार, साफ-सफाई और कागज बदलने में 

ही लगे रहे तथा चुनाव के प्रति अधिक ध्यान न दे सकें, यही तो कांग्रेस चाहती थी। 

क्योंकि उसे डर था कि जिन नगरों में बड़े-बड़े साम्राज्यों के भाग्य का सितारा डूब चुका 

है, वहीं उसका मर्सिया भी न पढ़ दिया जाए। प्रदेश की इस जागरूक जनता की आँख 

से आँख मिलाने की उसे हिम्मत नहीं हुई। 

चुनाव हुए। कांग्रेस ने बुरे को जो आशंका कर रखी थी, वह सत्य सिद्ध हुई। 

फलतः शासन ने अपनी गति और भी मंद कर दी। आराम के साथ, फूँक-फूँककर 

एक-एक क़दम रखा जाने लगा। अक्तूबर के आखिरी सप्ताह के चुनावों के परिणाम 

घोषित हुए। एक मास के बाद नगर प्रमुख के चुनाव की बारी आई। पर नहीं आई। 

उसके लिए और एक मास रुकना पड़ा तथा बसंत के दिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की 

शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ, और फिर छुट्टी । पर इस बार कुछ कम अवधि थी। 

एक सप्ताह के बाद उपनगर प्रमुख का निर्वाचन हुआ है | विभिन्न समितियों का निर्वाचन 


अभी होना बाकी है। और उसके बाद कहाँ ये महापालिकाएँ विधिवत्‌ काम सँभालेंगी। 
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किंतु यह मानना भूल होगी कि इस लंबी अंतरिम अवधि में कामकाज को दृष्टि से 
गतिरोध रहा है । प्रशासक महोदयों ने स्थान-स्थान पर स्वेच्छा और बड़ी तेज़ी के साथ 
जो कुछ वे करना चाहते थे, किया है । यहाँ तक कि वे नए टैक्स लगाने और पुराने में 
परिवर्तन करने में भी नहीं चूके हैं । पिछले कर्जो का भारी बोझा तो सभी महापालिकाओं 
पर लदा ही हुआ है। प्रशासकों ने अपनी कालावधि की कारगुजारी की रिपोर्ट प्रकाशित 
को है | किंतु उन्होंने जन प्रतिनिधियों के लिए कौन-कौन से विषवृक्ष बो रखे हैं, इसका 
अंदाज़ा तो भविष्य में ही लगेगा। जिस धीमी चाल से महापालिकाओं का अवतरण हो 
रहा है, उससे दाल में कुछ काला अवश्य नज़र आता है। जनसंघ के प्रतिनिधियों के 
विशेषकर विरोधी दलों के समक्ष अनेक समस्याएँ हैं । कांग्रेस के शासन से जनता ऊब 
गई है। चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार से वह परेशान है। उसे त्राण का मार्ग चाहिए। जहाँ 
भी कांग्रेस के विरोध में कोई सफलतापूर्वक खड़ा होता है, उसकी आशा बँधती है, 
उसकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। दुःखों की अति और अपेक्षाओं के आधिक्य में वह यह 
भी भूल जाती है कि जिनको उसने चुनकर दिया है, उनके हाथ में क्या अधिकार हैं और 
उनका काम क्या है? अपने सीमित अधिकारों से जन-अपेक्षा को पूर्ण कर पाना सरल 
नहीं | किंतु अपेक्षा भंग हुई तो उसका परिणाम दलीय दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से 
भी हानिकर होगा। इससे समाज की निराशा और अनास्था ही बढ़ेगी, अर्थात्‌ मिट्टी के 
जमूड़ों से आसमान के तारे तोड़कर लाने जैसी चीज़ करनी होगी। 
स्थानीय स्वराज्य के गुणानुवाद तो बहुत किए जाते हैं किंतु पंचायतों और ज़िला 
परिषदों की बात तो दूर, इन महापालिकाओं को भी वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए 
हैं। अंग्रेज शासन की नीति थी कि जितने महत्त्व के स्थान हों उनमें विधान का दिखावा 
तो भरपूर हो किंतु तत्त्व कम हो। कांग्रेस शासन ने अपने पूर्ववर्तियों के इस गुण के 
अनुकरण में कमाल हासिल किया है। तदनुसार महापालिकाओं का नाम तो बड़ा है 
किंतु दर्शन छोटे हैं । नगर प्रमुख आसन पर विराजने के लिए ही प्रमुख हैं, शेष प्रशासनिक 
दृष्टि से उसका कोई स्थान नहीं। उपनगर प्रमुख कार्यकारी कुछ अधिकार रखता है, 
किंतु संपूर्ण शासन की बागडोर तो नगराधिकारी के हाथ में है। आज तक के प्रशासक 
कल नगराधिकारी बनकर बैठेंगे। कर्ता-धर्ता वही होंगे, छोटे और सभी कर्मचारियों पर 
उनका अधिकार होगा। और वे जन प्रतिनिधियों के नियंत्रण में न होकर प्रदेश सरकार के 
मातहत हैं। सन्‌ 1935 के विधान के अंतर्गत कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की उस समय के 
आई.सी.एस. अफ़सर के सामने जैसे कुछ भी पार नहीं पड़ती थी, वैसी ही स्थिति इन 
महापालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की होगी। 
विधान के साथ शासन की नीति भी जन प्रतिनिधियों को सीमित अधिकारों का 
उपभोग स्वतंत्रतापूर्वक करने देने की नहीं दिखती । प्रारंभ से ही प्रादेशिक सरकार के 
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आदेशों का ताँता शुरू हो गया है और तो और शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभाल लेने 
के बाद अपनी अगली बैठकें निश्चित करने की भी उन्हें छूट नहीं दी गई | उस संबंध में 
भी आदेश जारी करके तारीख़ें निश्चित की गई हें । आगे भी कराधान आदि के वित्तीय 
प्रश्न आएँगे। उस समय निश्चित ही प्रांतीय शासन अपने विधानप्रदत्त अधिकारों का 
उपयोग कर महापालिकाओं पर ज़ोर-ज़बरदस्ती करेगा। 
महापालिकाओं में विभिन्न दलों की स्थिति ने समस्या को और भी विषम बना 
दिया है। कहीं भी किसी एक दल का बहुमत नहीं है। हर समय चुनावों के प्रश्न को 
लेकर जोड़-तोड़ आवश्यक हो गई है। स्वतंत्र सदस्यों के आधिक्य ने स्थिति में और भी 
अनिश्चितता ला दी है। एक वर्ष के बाद आपस की यह जोड़-तोड़ और भी विकृत 
स्वरूप धारण करेगी। नगर प्रमुख का चुनाव तो प्रतिवर्ष होगा ही, किंतु उपनगर प्रमुख 
का स्थान भी विधान में एतद्विषयक प्रावधान होते हुए भी पाँच वर्षों के लिए सुरक्षित 
नहीं । कई स्थानों पर तो विभिन्न दलों या गुटों में यह समझौता ही हुआ है कि उपनगर 
प्रमुख का स्थान प्रतिवर्ष बदलेगा । यदि इस समझौते की शर्तों के अनुसार उपनगर प्रमुख 
ने अपना स्थान न छोड़ा तो उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए जोड़-तोड़ 
प्रारंभ हो जाएगी। अन्यथा भी आज का बहुमत, जिसमें कई स्थानों पर उपनगर प्रमुख 
द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए हैं, एक वर्ष से अधिक नहीं टिक पाएगा। इन 
अविश्वास के प्रस्तावों और प्रतिवर्ष के चुनावों के लिए बहुमत की खींचतान में जो तू- 
तू, मै-में और ले-दे मचेगी, उससे जनता का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। भारत की 
जनता पहले ही राजनीति में रस लेने के स्थान पर उसे एक अप्रिय कर्तव्य के रूप में 
देखती है। यदि उसके समक्ष राजनीति का इस प्रकार का गंदा स्वरूप आया तो उसकी 
विरक्ति और भी बढ़ेगी। इस विरक्ति का लाभ आज के सत्तारूढ़ दल को छोड़ अन्य 
किसी को होना संभव नहीं हो सकता है । संभव है कि समाज विरोधी तत्त्वों के आगे वह 
भी इससे लाभ न उठा पाए। 
आवश्यक है कि महापालिकाओं को ढंग से चलाने के लिए कई नई परंपराओं का 
निर्माण किया जाए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि इन परंपराओं के अतिरिक्त और भी 
प्रजातंत्रीय प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। महापालिकाओं में तो वार्षिक चुनावों को छोड़कर 
अन्य किसी भी समय इस द्विदलीय ढाँचे की आवश्यकता क्वचित्‌ ही पड़े। वहाँ का 
काम-धाम समितियों के द्वारा होता है । इन समितियों का निर्माण आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर होता है। महापालिका की बैठक किसी भी प्रस्ताव के पारित होने या न 
होने पर किसी भी दल की प्रतिष्ठा निर्भर नहीं करती, अत: वहाँ यदि सभी दल 


स्वतंत्रतापूर्वक अपने मतानुसार काम करें तथा हर प्रश्न पर व्यक्त बहुमत को मानकर 
चलें तो रोज-रोज़ को खींचतान बचाई जा सकती है। 
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यह भी आवश्यक है कि प्रादेशिक शासन इन निकायों की ओर देखने के अपने 
दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। इन्हें न तो अपना हस्तक समझने की ज़रूरत है और न 
उनकी ओर संरक्षक का भाव रखने की। उनका अधिकार क्षेत्र सीमित होगा तथा वे 
प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित विधान के परिणामस्वरूप आविर्भूत हुई होंगी, फिर भी 
प्रजातंत्र में तथा भारत महापालिकाओं के मुख्य नगर अधिकारी के लिए यह सीमा 
10,000 की हो गई है और यदि वह नगर प्रमुख को भी स्वीकृति प्राप्त कर ले तो यह 
सीमा बढ़कर 20,000 तक हो जाएगी और यह एक ऐसा अस्त्र अधिकारियों के हाथ में 
रहता है, जिसके द्वारा वह बड़े-से-बड़े कार्य को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए 
स्वतंत्र होता है और सर्वोच्च सत्ता नगर महापालिका भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं 
सकती। 
जब नगर महापालिका का नगर प्रमुख इन शक्ति-संपन्न अधिकारियों के सम्मुख 
अशक्त सा प्रतीत होता है तो यह कल्पना करना स्वाभाविक ही है कि या तो नगर प्रमुख 
अपनी परिस्थितियों को समझकर मौन रहे, अलग हो जाए या अधिकारियों को प्रसन्न 
रखकर उनकी मरजी के अनुसार चलकर अपनी कुरसी की सजावट बनाए रखे और इस 
संदर्भ में जब हम उपनगर प्रमुख, सभासदों और विशिष्ट सदस्यों के बारे में सोचते हैं तो 
इनकी दयनीय स्थिति पर तरस ही आता है। पहले नगरपालिकाओं में उसके सदस्य 
दर्जनों समितियों में बँटकर अधिकारपूर्ण ढंग से जनता और नगर की सेवा करने का 
प्रयत्न करते थे। यह सही है कि कुछ ऐसे भी सदस्य होते थे, जो अपने स्वार्थ को 
अधिक स्थान देते थे, किंतु इसके लिए महापालिका में सभी सभासदों को अपंग बना 
देने का औचित्य तो प्रमाणित नहीं होता। अब जो समितियाँ बनेंगी, वे भी केवल दो 
होंगी और उनमें होंगे केवल 24 सदस्य | आज जो महापालिकाएँ बनी हैं, उनकी सदस्य 
संख्या 60 से 80 तक हैं। ये 24 सदस्य तो प्रशासन और विकास के संबंध में कुछ 
विचार भी कर सकेंगे, लेकिन शेष सदस्य क्या करेंगे, उनके लिए तो वर्ष में होने वाली 
महापालिकाओं की बैठकों में सम्मिलित होने का ही तो एकमात्र कार्य रह जाएगा। 
उपनगर प्रमुख दोनों समितियों का पदेन सभापति होगा, किंतु उसे भी अधिकार क्या 
मिला है। महापालिका कोष और व्यय की सभी मदों पर वास्तविक अधिकार तो 
अधिकारियों का ही होगा। सरकारी ऋणों के बोझ से दबी नगरपालिका उस दबाव से 
मुक्त भी कैसे हो सकती है? ऐसी स्थिति में से समितियाँ भी तो वही करने के लिए 
बाध्य होंगी, जो अधिकारी चाहेंगे। यदि कुछ थोड़ा हेर-फेर करने से अधिकारी को कोई 
आपत्ति नहीं होती तब तो ठीक, किंतु यदि अधिकारी को वह अरुचिकर हुआ तो क्या 
राज्य सरकार से उसके लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेना आसान होगा? यह स्पष्ट है कि 
नगरपालिका का सूत्र होगा राज्य सरकार के हाथ में और उसके माध्यम होंगे सरकार या 
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उसके सूत्रों द्वारा नियुक्त अधिकारी | 

इन परिस्थितियों में महापालिका के सभासद अपने निर्वाचकों के सम्मुख, जिन्हे 
इनसे बहुत कुछ आशा है, कया जवाब दे सकेंगे, यह समस्या शीघ्र ही उनके सामने 
उपस्थित होगी। उस समय संपूर्ण वातावरण को निराशा और क्षोभ का सामना करना पड़ 
सकता है, किंतु जहाँ तक समझता हूँ, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना बहुत कुछ 
सभासदों की योग्यता और दृढता पर निर्भर करता है। यदि सभासदों में योग्यता और 
क्षमता हुई तो वे संपूर्ण महापालिका के प्रशासन पर अंकुश रखते हुए उसे सही मार्ग पर 
चलने के लिए न केवल निर्देश ही कर सकते हैं, वरन्‌ उसे बाध्य भी कर सकते हैं, किंतु 
इसके लिए आवश्यकता है कि वे व्यक्ति और समूह के हितों और स्वार्थ के ऊपर 
उठकर नगर के हित का ही लक्ष्य अपने सामने रखें। यदि इसके विपरीत हुआ तो 
अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार उनका सहायक न होगा और सरकारी तंत्र का 
ही पूरा आधिपत्य नगरपालिका पर होगा। यह तो सभासदों एवं विशिष्ट सदस्यों पर 
निर्भर करेगा कि वे अपने वास्तविक अधिकार को सरकार से प्राप्त कर लें या वर्तमान 
व्यवस्था में सरकारी तंत्र के हाथ की कठपुतली बने रहें । 

नगर महापालिकाओं के संगठन से प्रदेश के पाँच बड़े नगरों का ही नहीं, वरन्‌ 
समूचे प्रदेश का गौरव बढ़ने जा रहा है, किंतु जहाँ तक महापालिका क्षेत्र की जनता का 
प्रश्‍न है, हम तो यही कहेंगे 

“बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। 
जो चीरा तो, क़तरा ए खून निकला॥' 
¬ पाञ्चजन्य, फरवरी 15, 7960 
[] 
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नाउ में भारतीय जनसंघ का आठवाँ अधिवेशन शानदार रहा | पक्ष और विपक्ष के 
सभी लोगों का ऐसा मानना है । उनका यह आकलन अधिवेशन के लिए खडी 
व्यवस्थाओं, विशाल भीड़ और प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या तथा नागपुरवासियों द्वारा 
किए उत्साहपूर्ण स्वागत पर आधारित हो सकता है। नगरवासियों और मीडिया के लोगों 
ने अधिवेशन की सफलता में भरपूर सहयोग दिया। निश्चित रूप से यह अधिवेशन 
भारतीय जनसंघ की उपलब्धियों को मनाने के लिए नहीं वरन्‌ जनाकांक्षाओं के अनुरूप 
संगठन का मार्ग तय करने के लिए आयोजित था। जनता में बड़ी आशाएँ जगी हैं। 
इसलिए हमारे कंधों पर भारी बोझ आया है | प्रतिनिधियों की मुख्य चिंता थी और रहनी 
भी चाहिए कि किस तरह संगठन राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसी दायित्व 
बोध और कर्तव्य-परायणता की दृष्टि से उन्होंने विषय समितियों और अन्य बैठकों में 
भाग लिया। यद्यपि न तो हाजिरी लगाई गई और न ही गणपूर्ति के लिए लिए घंटियाँ 
बजी फिर भी हर व्यक्ति समय पर अपने स्थान पर उपस्थित रहा। पूरा कार्यक्रम व्यस्तता 
भरा था और लगता था कि ध्वजारोहण द्वारा अधिवेशन के उद्घाटन से लेकर धन्यवाद 
प्रस्ताव द्वारा समापन तक, पूरा कार्यक्रम सुनियोजित गतिविधियों का अजस्र प्रवाह था। 
प्रतिनिधियों ने संगठनात्मक स्तर पर जितनी गंभीरता से तय किया है, यदि उस पर उतनी 
ही गंभीरता से अपने क्षेत्रों में कार्य भी करते हैं तो जो बड़ा कार्य उन्होंने अपने ऊपर 
लिया है, वह समय पर बिना किसी कठिनाई से पूरा होगा। 

इस बार हमने विविध विषयों पर अलग-अलग प्रस्ताव लाने की परंपरा को तोड़ा 
है। इसके स्थान पर हमने राजनीतिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति विषयक 
एक ही सर्व समावेशी प्रस्ताव पर चर्चा की | चीनी आक्रमण और कश्मीर के भारत में 


विलय संबंधी प्रस्ताव इसके अपवाद थे। 


ह.» SDR >> 
* देखें परिशिष्ट 1, पृष्ठ 259 तथा परिशिष्ट 11, पृष्ठ 264 
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यद्यपि कार्यकारी समिति ने छात्र अनुशासनहीनता, भारत-पाक संबंध और पंजाब 
की स्थिति पर भी प्रस्ताव पारित किए। 
चीनी आक्रमण का मुद्दा लोगों के मन पर छाया है। विभिन्न राजनीतिक दलों 
(साम्यवादी दल को छोड़कर) और लोगों में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि 
चीनी घुसपैठियों को अनधिकृत क्षेत्रों से बाहर किया जाए। परंतु इस विषय में स्पष्ट 
. चिंतन का दुःखद अभाव है। ईस आपदा का सामना कैसे करें, चीन के आक्रांता सैनिकों 
को किस तरह अपनी सीमा से बाहर खदेडें, इन प्रश्नों का स्पष्ट और निश्चित उत्तर 
पाना आवश्यक है। चीन के विरुद्ध गाली-गलौज भरे लच्छेदार भाषण और शोक में डूबे 
उलाहनों से कोई वास्तविक परिणाम न निकलेगा। हमारे न्यायोचित दावों, सदिच्छाओं 
और तर्को का विस्तारवादी, उद्दंड और हठी चीन पर कोई असर नहीं होगा। चीन 
हमलावर है, यही सच है। परंतु उसके साथ शाब्दिक युद्ध में उलझने से क्या लाभ? हमें 
अपनी कमजोरियों के भीतर झाँकने की जरूरत है। जब तक हम केवल तर्को के 
प्रक्षेपासत्र चीन पर चलाते रहेंगे, तब तक हम चीन विषयक अपनी नीति की मूलभूत 
कमजोरी न जान सकेंगे। अपनी कमजोरियों के कारण तथा मनुष्य और स्थितियों की 
मलत समझ के कारण हमने जो खोया है, उसे पाने के लिए सशक्त तको की हमारे पास 
कमी नहीं है। परंतु वेदों के शाश्वत सत्य और पुराणों तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों का कोई 
महत्त्व न होगा, यदि चीन, लद्दाख और लोंग्यू पर अपना अधिकार बनाए रखता है और 
हम उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। जनसंघ का नागपुर प्रस्ताव भारत सरकार की 
इसी फूहड चीन नीति का विश्लेषण करता है, जिसके कारण चीनी हमला हुआ और 
सहा गया। भारतीय जनसंघ ने इस नीति में परिवर्तन की माँग की है । इसमें '' भारतीय 
क्षेत्रों पर चीन के आधिपत्य और भारत सरकार द्वारा उसे मुक्त करवाने में असफलता पर 
चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हैं'' कहा गया है। 
जनसंघ का यह मानना है कि चीन इस आक्रमण के अलावा भी भारत के भीतरी 
क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना चाहता है। कुछ लोगों का मत है और भारत सरकार भी ड्से 
मानती है कि लद॒दाख और नेफा में चीनी आक्रमण तो तिब्बती विद्रोह को कुचलने का, 
चीन का अगला प्रयास मात्र था और इससे भारत की एकता और अखंडता को लेकर 
भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनसंघ इस मत से सहमत नहीं 
है। आज ही नहीं बल्कि 1953 में भी जनसंघ ने चीन के नापाक इरादों को समझा था 
और भारत सरकार को चेताया था। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने चीन के 


पंचशील विषयक कपटपूर्ण जाप पर विश्वास किया और अपने लोगों की मैत्रीपूर्ण 
चेतावनी को उपेक्षा की। 


भारतीय जनसंघ तिब्बत ; 
८८-0. Nanaji प्र क्षा को भारत की सीमा सुरक्षा सेतत रूप से 
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जुडा मानता है । किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा सीमाएँ उसकी राजनीतिक सीमाओं से कहीं 
आगे तक फैली रहती हैं । यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान और तिब्बत को 
सदा तटस्थ राष्ट्र बनाए रखने पर बल दिया। यदि अतीत में चीन के लुटेरे समूह भारतीय 
सीमाओं में नहीं घुस पाए तो उसका कारण तिब्बत की प्रतिरोधक राष्ट्र के रूप में 
उपस्थिति रही है। भारत और चीन की मैत्री का आधार एक-दूसरे की अखंडता और 
संप्रभुता का आदर पंचशील की गंभीर मैत्रीपूर्ण घोषणाओं पर निर्भर न होकर तिब्बत की 
आज़ादी की मज़बूत नींव पर आश्रित है। चीनी ख़तरे और अपने हितों का निष्पक्ष 
मूल्यांकन भारत सरकार को तिब्बत पर चीन की संप्रभुता न मानने को विवश करता और 
उस साम्राज्यवादी सरकार के पक्ष में अपना अधिकार न त्यागने देना। कठिनाइयाँ जो भी 
हों, पीछे क़्दम खींचना जरूरी है। यदि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित देखना चाहते हैं 
तो स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न तिब्बत बनाना होगा। 
यह प्रस्ताव चीन से हो रही वार्ता के विषय में जनसंघ के पक्ष को प्रस्तुत करता 
है | इस विषय में किसी सिद्धांत और उसके व्यवहार के लिए आवश्यक परिस्थितियों पर 
विचार करना चाहिए। जनसंघ अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के 
सिद्धांत को स्वीकार करता है | परंतु जब एक पक्ष बल का प्रयोग करता है, तब वार्ता का 
मार्ग बंद हो जाता है । जब तक पीडित पक्ष को उचित और उपयुक्त मुआवजा नहीं मिल 
जाता, तब तक आक्रांता और आक्रमण के शिकार राष्ट्र के बीच वार्ता संभव नहीं । यदि 
कोई राष्ट्र ऐसा करता है तो यह आक्रांता को पुरस्कृत करने के समान है । कोई भी देश 
जो इस तरह की नीति का अनुसरण करता है, कभी भी अपनी सीमाओं को रक्षा नहीं 
कर सकता। वह ऐसी किसी भी गतिविधि से हानि नहीं उठाएगा। 
हम स्पष्ट रूप से यह भी बता देना चाहते हैं कि यद्यपि पिछली बार प्रधानमंत्रीजी 
ने चाऊ एन लाई का रंगून आने का निमंत्रण ठुकरा दिया था, परंतु अब फिर वह चीनी 
प्रधानमंत्री से मिलने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ इसे अपमानजनक 
और हानिकारक मानता है। बहुचर्चित चीन-बर्मा संधि' के होने के बावजूद हमें पूरा 
संदेह है कि दोनों देशों में प्रधानमंत्रियों के मिलने से कोई परिणाम नहीँ निकलेगा, जब 
तक कि भारत लदूदाख में अनधिकृत रूप से चीन द्वारा हथियाए क्षेत्र उन्हें ही न सौंप दे 
और उसके नदले चीन से अस्थायी औरं संदेहास्मद रूप से मैकमोहन रेखा स्वीकार न 
करा ले। कुछ इस बारे में रूस से आशाएँ लगाए हैं और खुश्चेव के आगमन की आतुरता 
से प्रतीक्षा कर रहे हैं । जनसंघ यह महसूस करता है कि पहले तो रूस चीन के विरुद्ध 
स्थापना के बाद बर्मा पहला देश था, जिसने चीन को 1950 में मान्यता प्रदान की । 


4 को एक मैत्री संधि हुई, जिसके तहत एक-दूसरे पर आक्रमण न करने एवं 
सिद्धांतों की नीति पर चलने की घोषणा की गई। 


1. 1949 में साम्यवादी चीन की 
दोनों देशों के बीच 29 जून ,195 
सहअस्तित्व के पाँच शांति सिद्धांत 
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अपने प्रभाव का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, यदि वह ऐसा करता भी है तो यह भारतीय 
हितों के लिए चीन के आधिपत्य से भी अधिक घातक होगा। यह रू.. की बड़ी 
कूटनीतिक विजय होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत पूरी तरह से साम्यवादी गुट में 
चला जाएगा। 
अमरीका भी ऐसी चालें चल सकता है। वह पाकिस्तान को आक्रमण के लिए 
उकसा सकता है और फिर अपने द्वारा निर्धारित शर्तों पर समझौता करवा सकता है। 
इससे संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया पर निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा। हमारे लिए एकमात्र 
सम्मानजनक और उचित रास्ता यही है कि हम अपने उचित दावों को अपने बल पर 
प्राप्त करें। 
इसलिए यह आवश्यक है कि चीन द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जे में लिए क्षेत्रों को 
वापस लिए बिना हम चीन से वार्त्ता न करें। यह संभव है कि भारत सरकार लंबे पत्र 
व्यवहार में उलझकर किसी निर्णायक कार्रवाई को टालती रहे। इस बीच चीन अपने 
अधिग्रहण को मज़बूत कर लेगा और भारत में उत्तेजित जनमानस भी शांत हो चुका 
होगा। यह यथार्थ में कश्मीर की तरह चीन की आधिपत्य की स्वीकृति हो जाएगी। 
जनसंघ इन परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए जनसंघ अनधिकृत 
रूप से हथियाए क्षेत्रों को खाली करवाने के लिए प्रभावी क़दम उठाने की माँग करता 
है। जनसंघ तब तक आंदोलन जारी रखेगा जब तक भारत के गौरव के अनुरूप भारत 
सरकार आक्रमण पूर्व को स्थिति बहाल नहीं कर देती। 
--आर्गनाइज़र; फरवरी 75, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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पोलिटिकल डायरी 


10 
जुटनिरपेक्षता या दोहरा तुष्टीकरण 


यह आलेख 'पोलिटिकल डायरी” पुस्तक (1977) में क्या हमें 
गुटबंदी अपनानी चाहिए?” शीर्षक से प्रकाशित हुआ तथा 21 मार्च, 
1960 को पाञ्चजन्य में इसका अबुवाद शिखर सम्मेलन क्या ढोग 
मात्र है?” शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 


क श चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति ने न केवल दक्षिण एशिया के 
देशों के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की समस्या उत्पन्न कर दी है, बल्कि सोवियत 
रूस और पश्चिमी देशों के संयुक्त प्रयास से अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में निर्मित वातावरण को 
भी दूषित बना दिया है। जबकि रूस या अमरीका परिश्रमपूर्वक और सतर्कतापूर्वक 
शिखर सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके मित्र देश चीन और फ्रांस 
ऐसी नीति अपना रहे हैं, जो किसी भी शिखर सम्मेलन को अर्थहीन बना देगी। 
हम शिखर सम्मेलन की उपयोगिता को तो मान्य करते हैं, क्योंकि शीतयुद्ध के 
द्वारा उत्पन्न तनाव को कम करने में उससे कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु दीर्घकालिक 
विश्व शांति के उद्देश्य की पूर्ति में किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के वास्तविक लाभकारी 
होने के बारे में हम अधिक आशावादी नहीं हैं । यह ध्यान देने योग्य है कि विशव का 
वर्तमान राजनीतिक मानचित्र न तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है 
और न मानव जनसंख्या का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोगों को संख्या विशाल 
है, जो अपनी स्वतः की प्रतिभा के अनुसार विकास करने की मूलभूत स्वतंत्रता से वंचित 
हैं। ऐसी सरकारें हैं, जो सभ्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं, पर जो 
तैमूर और चंगेज खाँ' के पदचिह्नों पर चल रही हैं। कहीं भी मानव-मानव के बीच 


1. तैमूर लंग अर्थात्‌ तैमूर लँगड़ा (1336-1405) चौदहवीं शताब्दी में तैमूरी राजवंश का शासक तथा चंगेज खान 
(1162-1227) मंगोल शासक, दोनों की गणना संसार के निष्ठुर विजेताओं में को जाती है। विश्व इतिहास 
में बर्बरता तथा अत्याचार करके साम्राज्य विस्तार किया, इन दोनों के नाम करोड़ों हत्याएँ दर्ज हैं। भारत के 


मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। 
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समानता नहीं दिखाई देती और कुछ देशों में तो इसको चर्चा करना तक अपराध है। 
पाश्चात्य विश्व की जनतांत्रिक अंतश्चेतना वर्णभेद को कैसे सहन कर सकती है? परंतु 
उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, शोषण और स्वेच्छाचारी शासन चल रहे हैं और विश्व 
के नेता अपनी अंतश्चेतना की वेदना को स्थायी शांति और समृद्धि को ओर उन्मुख 
विश्व की गंभीर घोषणाओं के द्वारा दबा देने का प्रयत्न करते हैं । 
इन सबकी दलित, पतित और गुलाम मानवता पर कोई छाप नहीं पड़ती है। वे 
किसी शीर्ष सम्मेलन के निर्णयों से तब तक आबद्ध नहीं है, जब तक उनसे उनकी 
महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त होता। यदि शिखर सम्मेलन का यह अर्थ 
है कि अफ्रीका के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए और 
यह भी कि स्वतंत्र विश्व को हंगरी? एवं अन्य देशों में रूस के, अल्जीरिया में फ्रांस? 
के, केन्या में ब्रिटेन! के और तिब्बत में चीन के कुचक्रों को वैध मान लेनां चाहिए तो 
यह मानव जाति के विरुद्ध एक षड्यंत्र तथा लुटेरे राष्ट्रों के बीच के एक समझौते से 
अधिक कुछ नहीं होगा और प्रपीडित राष्ट्रों द्वारा वह शायद ही आदृत होगा। 
इसलिए भारतीय जनसंघ ने अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर अपने प्रस्ताव में इस दिशा में 

शिखर सम्मेलन का ध्यान आकृष्ट किया है। अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म इस 
उद्देश्य के अनुरूप है, इसलिए जनसंघ ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया है। जनसंघ 
ने यह माँग की कि संयुक्‍त राष्ट्रसंघ को विश्वशांति की रक्षा के लिए और गुलाम राष्ट्रों 

को समानता तथा स्वतंत्रता का स्तर दिलाने के लिए एक प्रभावकारी तंत्र बनाने हेतु 

क्रदम उठाने चाहिए। जब तक विश्व के सभी राष्ट्रों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता, 

तब तक संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करने का दावा नहीं: कर 

सकता। संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र में संशोधन की आवश्यकता है। किंतु ऐसी आशंका 


2. द्वितीय विश्वयुद्ध को समाप्ति के बाद हंगरी सोवियत रूस के अधिकार में आ गया । 18 अगस्त, 1949 को वहाँ 
सोवियत गणराज्य स्थापित हुआ। इसके बाद 23 अक्तूबर, 1956 को वहाँ रूस विरोधी क्रांति हुई, जिसका 
दमन कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को हंगरी में सशस्त्र हस्तक्षेप से रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया 
और 10 जनवरी, 1957 को महासभा ने हंगरी को स्थिति की जाँच के लिए पाँच सदस्यीय कमिटी का गठन 
किया, लेकिन रूस ने उन्हें हंगरी में प्रवेश नहीं करने दिया था। 
फ्रांस ने 1830 में अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया, उसके बाद लगभग 132 वर्षों तक पूरी तरह से 
अन्यायपूर्ण और क्रूर व्यवस्था का शिकार बनाया। गुइल्मा, खेरराते और सेटिफ में द्वितीय विश्‍व युद्ध के बाद 
भड़के राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करने के लिए फ्रांसीसी सेना ने क्रूर कार्रवाई कौ थी, जिसमें हज़ारों लोग 
आ गए थे। अंतत:1962 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुए रक्तरंजित संघर्ष के सामने फ्रांस को घुटने टेकने पडे 
र ड 
4. ब्रिटेन को साम्राज्यवादी नीति 1920 में पूर्वी अफ्रीका पहुंची 


क ली र द हुँची । पूर्वी अफ्रोका का ही नामकरण केन्या कर दिया 
गया। 1963 में केन्या को आजादी प्राप्त हई । 
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व्यक्त की गई है कि उसमें संशोधन करने को कोई प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघ के विघटन 
का कारण बन सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, किंतु संयुक्‍त राष्ट्रसंघ को लीग ऑफ 
नेशन्स के इतिहास की पुनरावृत्ति करने देने से कोई लाभ नहीं होगा। विश्व शक्तियों के 
नेताओं की राजनीतिज्ञता की कसौटी घोषणा-पत्र में सफलतापूर्वक संशोधन करने में है। 
यह असंभव नहीं होगा यदि आइजनहॉवर यह अनुभव करें कि लिंकन ने जो संघर्ष 
किया, वह केवल अमरीका के मानव को स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के 
मानवों के लिए किया; यदि मैकमिलन यह प्रदर्शित कर सकें कि वे अब किपलिंग युग 
के अति अनुदारवादियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि एक ऐसी समान जाति का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्वेच्छा से अनेकानेक राष्ट्रों को सांविधानिक ढंग से स्वतंत्रता 
प्रदान कर सकती है, और यदि खुश्चेव यह प्रमाणित कर सकें कि गुलाम और प्रपीडित 
जनता के प्रति कम्युनिस्ट विश्व की सहानुभूति ऐसे लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए 
केवल राजनीतिक हथकंडा नहीं बल्कि वह कम्युनिज्म की सच्ची प्रकृति की एक 
अभिव्यक्ति है और इसलिए उसके शिविर के राष्ट्रों को भी उसी स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्ण 
व्यवहार का अधिकार प्राप्त है । यदि ऐसा किया गया तो आणविक या अन्य विध्वंसक 
शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वास्तविक नि:शस्त्रीकरण हो जाएगा। 

अब हम अपनी समस्याओं को देखें। हमारे सामने एक विकट स्थिति और 
भारतीय विदेश नीति के बारे में अति किंकर्तव्यविमूढ़ता उपस्थित है। भारत ने गुटनिरपेक्षता 
की नीति के अनुसरण का दावा किया है। प्रधानमंत्री इसे 'तटस्थता' को नीति कहना 
पसंद नहीं करते, क्योंकि वे विश्व नाटक के केवल दर्शक बने रहने को तैयार नहीं हैं। 
यह सच है कि आज हम 'एकाकीपन' की बात नहीं सोच सकते। हम लोग अशांति 
के बीच रह रहे हैं और जब हमें विश्व की बड़ी गतिविधियों से प्रभावित होना पड़ता 
है, तब उस स्थिति को अपने सर्वोत्तम लाभ के अनुरूप मोड्ने का प्रयत्न न करना 
बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। किंतु एक विश्व में, जो दो कट्टर विरोधी गुटों में बुरी 


5. डूवाइट डेविड आइज़नहॉवर (1890-1969) संयुक्त राज्य अमरीका क 34वे राष्ट्रपति (1953-61) थे, वहीं 
अब्राहम लिंकन (1809-1865) अमरीका के सोलहवें राष्ट्रपति (1861-65) थे । इन्होंने अमरीका को उसके 
सबसे बड़े गृहयुद्ध संकट से पार लगाया। देश में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को गे ही जाता है। 

6. मौरिस हेराल्ड मैकमिलन (1894-1986) इंग्लैंड के 1957 से 63 तक प्रधानमंत्री रहे। 

7. निकिता खुश्चेव (1894-1971) सोवियत साम्यवादी पार्टी के प्रथम सचिव और 1958 से 64 तक सोवियत संघ 
के प्रधानमंत्री रहे। इनके काल में भूतपूर्व सोवियत तानाशाह जोसेफ़ स्टालिन की कुछ नीतियाँ हटाई गई 
राजनीतिक और आर्थिक मामलों में कुछ खुलापन लाया गया और सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा दिया 
गया था। 
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तरह विभाजित हैं, उस नीति को, जिसे प्रधानमंत्री ने गतिशील गुटमुक्तता की नीति की 
संज्ञा दी है, क्रियान्वित करने के लिए ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता है, जो अत्युच्च 
क्षमताशाली हो । यह मान्य करते हुए भी कोई नीति चलाने की अपेक्षा आलोचना करना 
सदा सरल है, यह विश्वमान्य है कि हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए हैं। 

लोगों का ऐसा मत है कि अपनी विदेश नीति के प्रवक्ता के रूप में हमने गलत 
व्यक्ति को चुना है। में श्री वी.के. कृष्ण मेनन के गुणों की अनदेखी नहीं करता। एक 
समय था, जब वे देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते थे और सर गिरिजाशंकर 
वाजपेयी” के स्वर्गवास के बाद वे अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में अपनी व्यापक, 
स्वानुभूत तथा घनिष्ठ जानकारी के साथ प्रधानमंत्री की सहायता कर सकते थे। दुर्भाग्यवश, 
आज वे अविवादास्पद व्यक्ति नहीं रह गए हैं, जबकि गुटमुक्तता की नीति को चलाने 
के लिए अविवादास्पद होना आवश्यक है। उनकी कम्युनिस्ट मनोवृत्ति छिपी नहीं है। 
प्रधानमंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि उनमें ' गरममिज्ञाजी की कमजोरी' है, 
इसलिए देश को अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के यह हित में होगा कि वे (मेनन) भारत 
सरकार और परराष्ट्र संबंध विभाग से अपने को अलग कर लें। 

हमने गुटमुक्तता की नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया है। किंतु इस 
नीति का औचित्य सिद्ध करने की अपनी उत्सुकता में प्रधानमंत्री ने प्राय: इसे एक 
दार्शनिक आधार देने का प्रयत्न किया है। हम भारतीयों में दर्शन के प्रति इसका परिणाम 
नेहरू की विदेश नीति के प्रति एक प्रकार का भावनात्मक समर्थन है, न कि उस नीति 
को स्वीकार करने पर अपने ऊपर आनेवाले उत्तरदायित्वों की अनुभूति और ऐसे समय 
में, जब हमारे सामने अनेक अंतरराष्ट्रीय समस्याएँ उपस्थित हैं गुटमुक्तता के विरोधी 
जनता को अपने पक्ष में करने के लिए राष्ट्रीय भावनाओं को सरलता से उद्वेलित कर 
सकते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी परराष्ट्र नीति सही-सही बनाएँ और उसे 
अंगीकार करने के कारणों को बताएँ। 

भारतीय जनसंघ का यह सदा से विश्वास रहा है कि किसी देश की परराष्ट्र नीति 
उसके विवेकपूर्ण स्वार्थो के आधार पर गठित होनी चाहिए। वह सदैव एक नीति ही 
रहती है, वह सिद्धांत नहीं बन सकती । इसलिए यदि देश के हितों के लिए आवश्यक 
हुआ तो उसे बदला जा सकता है। यदि हमने गुटमुक्तता को नीति का अनुसरण किया 
है तो उसका कारण यह है कि उसके द्वारा हितों का सर्वोत्तम संरक्षण हो सकता है। यह 
अलग बात है कि जो लोग इसे कार्यान्वित कर रहे हैं, वे देश का सर्वाधिक हितसाधन 
8. तत्कालीन रक्षा मंत्री 


9. गिरिजाशंकर वाजपेयी (1891-1954) भारतीय सिविल सेवक अधिकारी 
मामलों के सलाहकार और प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। 


री थे। स्वतंत्रता के बाद ये विदेश 
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नहीं कर सकते हैं । यहाँ तक कि आज भी, जब हमारी सीमाओं पर संकट उपस्थित है, 
हम यही मान रहे हैं कि गुटमुक्तता को नीति हमारे हितों का सर्वोत्तम संरक्षण कर 
सकेगी | गुटमुक्तता से बात उलझ जाएगी। वस्तुतः जब हम गुटमुक्तता की बात करते 
हैं, तब उसका यह अर्थ माना जाता है कि हम अपनी ही शक्ति पर और अंतरराष्ट्रीय 
स्थिति में सामान्य सुधार के आधार पर अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं । ऐसे लोग 
भी हैं, जो इस बारे में संदेह रखते हैं । उन्हें इन शक्तियों से भय है, जो हमारे सामने ताल 
ठोककर खडी हैं। ये शक्तियाँ हैं पाकिस्तान और चीन। ये दो भिन्न-भिन्न गुटों में हैं। 
अत: हम किसी एक खेमे में सम्मिलित होकर इन दोनों की चुनौती का कैसे सामना कर 
सकेंगे? और संभवत: इनमें से कभी किसी एक से और कभी दूसरे से ख़तरा बढ़ने की 
दशा में हम बार-बार इन गुटों की अपनी सदस्यता नहीं बदल सकते। आज दोनों ही 
हमारी सीमा में धँस आए हैं। जबकि चीन लद॒दाख की सीमा लाँघकर भारत में घुस 
आया है, पाकिस्तान अवैध रूप से एक तिहाई जम्मू-कश्मीर पर क्रब्जा किए हुए है। 
वैधानिक दृष्टि से हम पाकिस्तान के साथ युद्धरत हैं, और चीन के समक्ष हमने लद्दाख 
में अपनी सार्वभौमता और अधिकारपूर्ण दावे के वास्तविक समर्पण द्वारा औपचारिक 
युद्ध को टाल दिया है। जब चीन के आक्रामक कृत्य ज्ञात नहीं हुए थे और जेहाद का 
नारा पाकिस्तान का दैनिक कार्य हो गया था, तब इस देश में ऐसे लोग थे, जो सोवियत 
गुट में सम्मिलित होने की वकालत करते थे। अब जब चीनी आक्रमण सामने उपस्थित 
है, लोग सहायता के लिए अमरीका के पास दौड़ने की माँग करते हैं। वे लोग इन दो 
पड़ोसियों से सार्वकालिक संकट बने रहने की अनुभूति की अपेक्ष समाचार-पत्रों के 
शीर्षको और बीच-बीच के कार्यों से अधिक प्रवाहित होते हैं। हमें चिरस्थायी प्रतिरक्षा 
के उपायों के बारे में विचार करना चाहिए। इस उलझनपूर्ण स्थिति में गुटमुक्तता का 
परित्याग नहीं किया जा सकता। 
फिर भी यह अनुभव करना आवश्यक है कि गुटमुक्तता की नीति सफल नहीं हो 
सकती, यदि वह किसी एक या दूसरे राष्ट्र के अप्रसन्न हो जाने के भय पर आधारित 
बनी रहती है। उस दशा में गुटमुक्तता का अर्थ इस या उस राष्ट्र का तुष्टीकरण या 
चाटुकारिता होगा। वर्तमान प्रसंग में उसका अर्थ बारी-बारी से दोनों की खुशामद रहा 
है । हमने तिब्बत में अपना अधिकार चीन को समर्पित कर दिया और उसके द्वारा अपनी 
सीमा का अतिक्रमण सहन किया, केवल इसलिए कि हम पाकिस्तान से उत्पन्न संकट 
का सामना कर सकें। अन-हम पाकिस्तान की तुष्टि कर रहे हैं, ताकि हम चीन का 
प्रभावकारी ढंग से सामना कर सकें | किंतु वस्तुस्थिति यह है कि हम दोनों में से किसी 
का भी प्रभावकारी ढंग से सामना नहीं कर सके हैं। इसके विपरीत वे दोनों ही बारी- 
बारी से अपने पक्ष में सर्वोत्तम शर्ते मनवाने के लिए हमारी कठिनाइयों से लाभ उठाते 
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रहे हैं। 1954 का चीन-भारत समझौता और वर्तमान भारत-पाक समझौता" इसके 
उदाहरण हें । गुटमुक्तता के उपयोगी सिद्ध होने के लिए एक साहसपूर्ण नीति की 
आवश्यकता है, जिसके लिए शक्ति और स्पष्ट निर्णय क्षमता की आवश्यकता पड़ती है । 
केवल शक्तिशाली और स्वनिर्भर भारत ही अपने हितों को सुरक्षा एवं संवर्धन कर 
सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारे उपाय किए जाने चाहिए। 

जब हम एक नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं, तब उसमें सिद्धांत को 
घसीटने की आवश्यकता नहीं है । इस नीति का साम्यवाद के प्रति हमारे विरोध या जनतंत्र 
के प्रति प्रेम से कोई संबंध नहीं है। यह सच है कि यदि ऊपरी दृष्टिकोण से विचार किया 
जाए तो सैद्धांतिक आधार पर भारत और पश्चिमी विश्व के बीच बहुत कुछ बातें समान 
हैं किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये जनतांत्रिक देश अपनी परराष्ट्र नीति का निर्धारण 
किसी सैद्धांतिक आधार पर नहीं करते। वे केवल अपने देश में जनतंत्र की चिंता करते हैं। 
जहाँ तक दूसरे देशों का संबंध है, वे केवल इसी बात की चिंता करते हैं कि उनके हितों 
को किसी प्रकार सर्वोत्तम रक्षा हो सकेगी । यही कारण है कि उन्होंने अनेक देशों में तानाशाही 
एवं पतनोन्मुख सरकारों का समर्थन किया है । यहाँ तक कि साम्यवाद के प्रति उनके विरोध 
का भी उनकी परराष्ट्र नीति से कोई संबंध नहीं है । उदाहरणार्थ, यूगोस्लाविया ने, जो प्रकट 
रूप में एक कम्युनिस्ट देश है, उनका सदा समर्थन प्राप्त किया है। 

प्रधानमंत्री का यह कथन सही है कि हमें अपने देश में साम्यवाद से लड़ना है। 
किंतु उसमें हमें अपने ही देश में अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म के कारण उत्पन्न ख़तरे को 
नहीं भूल जाना चाहिए। हम अपने राष्ट्रीय जीवन में अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म को चंचु 
प्रवेश न करने देकर भी अपनी गुटमुक्तता की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। कर्नल 
नासिर'' ने इसी नीति का अनुसरण किया है । देश में कम्युनिस्टों के प्रति प्रधानमंत्री के 
रुख ने अनावश्यक रूप से परराष्ट्र नीति को घरेलू विषयों में ला घुसाया है। 

सीमा अतिक्रमण के प्रश्‍न पर यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय 
जनसंघ यह अपेक्षा नहीं करता कि रूस चीन के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल भारत 
के पक्ष में करेगा। इसका प्रयोग वह भारत को अपनी भू-भाग वापस लेने से रोकने के 
लिए करेगा। खुश्चेव की यात्रा और वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया है। 


--ऑर्गनाइज़र; फरवरी 22, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
10. 11 जनवरी, 1960 को पंजाब नहरी पानी विवाद, सीमा प्रश्न, व्यापार समझौता 


in व हरी पानी वि हता आदि मुद्दों पर भारत-पाक 
संबंधों को सुधारने के लिए वात्ता हुई । इसमें पश्चिमी सीमा पर सुलेमानको हेडवर्क्स का क्षेत्र तथा अन्य तीन 
गाँव पाकिस्तान को देने का निश्चय किया गया था। 


- गमल अब्दल नासिर (1918-1970) मिस्र के 1956 से 70 तक राष्ट्रपति रहे । 


1 


ज; 
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विचार-वीथी 


11 
चीन के प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों? 


राधा ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की बहस के उत्तर में प्रधानमंत्री द्वारा बहुत 
कुछ कहे जाने के उपरांत भी इस प्रश्‍न का कोई समाधान कारक उत्तर नहीं मिला 
कि उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री को दिल्ली आने का निमंत्रण क्यों दिया और इस तथ्य को 
राष्ट्रपति से छुपाकर क्यों रखा गया । प्रधानमंत्री ने तर्क की कमी को क्रोध से पूरा करने 
का प्रयास किया तथा आचार्य कृपलानी के कलकत्ता में दिए गए भाषण के आधार पर 
सदन की संवेदना प्राप्त करने की कोशिश की | किंतु अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्त्व के 
इन प्रश्नों पर हम सस्ती भावनाओं में बहकर विचार नहीं कर सकते | चीन का आक्रमण 
एक ठोस तथ्य है। हमें यदि उसका मुक़ाबला करना है तो व्यक्तिगत मान-सम्मान और 
प्रतिष्ठा के प्रश्न से ऊपर उठकर विचार करना होगा। 
चीनी प्रधानमंत्री को निमंत्रण का विचार सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही 
पहलुओं से करना होगा। प्रधानमंत्री का कथन है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से झगड़ों को 
सुलझाने और उसके लिए प्रत्येक के साथ सदैव मिलने की नीति में विश्वास रखते हैं। 
किंतु वे यह भूल जाते हैं कि जब एक पक्ष अपनी शक्ति का इकतरफ़ा प्रयोग करके 
दूसरे पक्ष की भूमि को दबा बैठे, तब इस प्रकार की बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं 
रह जाती | यदि आक्रांता के साथ एक मेज़ पर बैठकर समझौते की बातचीत की जाएगी 
तो उसका परिणाम यही होगा कि आक्रमणकारी का हौसला बढ़ जाए। इस नीति का 
पालन करने वाला देश हमेशा घाटे में रहेगा। आक्रमणकारी को अपने किए का कभी 
दंड नहीं मिलेगा तथा वह सदैव कुछ-न-कुछ ले ही बैठेगा। हमें स्मरण होगा कि 
पिछले महायुद्ध में हिटलर ने अंग्रेजों के साथ बातचीत के कई बार प्रस्ताव किए तथा 
तरहेस को भी एक बार इंग्लैंड भेजा। किंतु अंग्रेज़ों का निश्वय था कि जब तक जर्मनी 
को उसकी ग़लती का सबक़ नहीं सिखा दिया जाता तथा उसकी पूरी हार नहीं हो जाती, 
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उसके साथ कोई बातचीत नहीं को जाएगी । क्या चीन का आक्रमण भारत में बने रहते 
उसके साथ बातचीन करना आक्रमण को अप्रत्यक्ष मान्यता देना नहीं है । 

प्रधानमंत्री का यह दावा भी कोई माने नहीं रखता कि वे सदैव हरेक के साथ 
मिलने को तैयार रहते हैं। कम-से-कम देश की ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जब उन्होंने 
लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था। सन्‌ 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सरसंघचालक' संघ पर प्रतिबंध हटवाने के प्रयास में दिल्‍ली आए थे और वे प्रधानमंत्री 
से मिलना चाहते थे तो पंडितजी ने उनसे मिलना स्वीकार नहीं किया। सन्‌ 1953 में स्व. 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी कश्मीर के प्रश्‍न पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री को 
बराबर लिखते रहे, किंतु वे कभी मिले नहीं और अंत में यह कहकर मिलने का मार्ग 
सदैव बंद कर दिया कि उनके और डॉ. मुखर्जी के दृष्टिकोणों में कोई समानता नहीं, 
इसलिए भेंट का कोई लाभ नहीं। डॉ. मुखर्जी अंत में कश्मीर की जेलों में अपनी 
इहलीला समाप्त कर गए, किंतु प्रधानमंत्री उनसे मिले नहीं । निश्चित ही प्रधानमंत्री का 
सिद्धांत घर-बाहर के लिए अलग नहीं हो सकता। 

जहाँ तक दृष्टिकोण का प्रश्न है, चीन और भारत के दृष्टिकोण में भारी अंतर है। 
स्वयं प्रधानमंत्री इस तथ्य को एक से अधिक बार स्वीकार कर चुके हैं। जब पिछली 
बार चीनी प्रधानमंत्री का उन्हें न्योता आया था, तब उन्होंने यही कहकर अस्वीकार कर 
दिया था कि दोनों के दृष्टिकोण इतने अलग हैं कि मिलने से कोई लाभ नहीं होगा । प्रश्‍न 
यही पैदा होता है कि अब ऐसी कौन सी बात हो गई है, जिससे यह कहा जाए कि चीन 
के दृष्टिकोण में अंतर हो गया है। यदि नहीं तो लोग यह अनुमान लगाने पर ही विवश 
होंगे कि अब भारत के दृष्टिकोण में ही परिवर्तन आ गया है। भारत की नीति इस 
परिवर्तन के भयावह परिणामों की आशंका सबको चिंतित किए हुए है। 

प्रधानमंत्री ने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि उनकी चीन के प्रधानमंत्री से 
मुलाक़ात का अर्थ समझौता वार्ता नहीं है, अर्थात्‌ वे भेंट और वार्ता में भेद करते हैं। 
साधारणत: इनमें भेद किया जा सकता है। किंतु जब वे चाऊ एन लाई से एक विवाद के 
संबंध में ही मिल रहे हों, तब इस भेद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। निश्चित ही वे 
काव्य शास्त्र विनोद के लिए तो चाऊ एन लाई को भारत नहीं बुला रहे। चीन के 
प्रधानमंत्री की भारत यात्रा यदि हुई तो मन बहलाने के लिए नहीं, बल्कि सीमा विवाद 
पर विचार करने के लिए होगी। यह भी कहा जा सकता है कि भेंट में केवल प्राथमिक 


तथा एक-दूसरे को समझने की बातचीत होगी समझौते की नहीं। इन दोनों के बीच की 
रेखा अदृश्य है। यह मानना आत्म-प्रवंचना ही होगी। 


ट्क > अ क स्स 
1. माधव सदाशिवराव गोलवलकर 'गुरुजी' (1940-1973 ) 
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यह भी कहा जा सकता है कि आपस को चिट्ठी-पत्री के स्थान पर एक साथ 
बैठकर सभी विवादों का निबटारा कर लेना अच्छा है। जो लोग पत्र-व्यवहार का 
औचित्य मानते हैं, वे संभवत: यह भी मान लें। किंतु हमने तो आक्रमण होने के बाद 
आक्रमणकारी के साथ पत्र-व्यवहार को भी कभी ठीक नहीं माना | फिर पत्र व्यवहार से 
यह तो पता चल ही गया है कि चीन का आक्रमण किसी ग़लतफ़हमी में से न होकर 
एक सुनिश्चित योजना के अनुसार हुआ है। अत: बातचीत से यदि कोई हल निकलेगा, 
वह यही हो सकता है कि कुछ तू छोड़ कुछ मैं छोड़ं। जहाँ तक भारत का संबंध है, 
उसने चीन के किसी भू-भाग पर कोई दावा नहीं किया तथा जो कुछ तिब्बत में या 
अन्यत्र उसके अधिकार थे, वह उसने पहले से ही छोड़ दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में 
समझौते के नाम पर चीन कुछ-न-कुछ धर ही दबाएगा। और आज जबकि लद्दाख को 
कुछ सहस्र वर्गमील भूमि पर अपना अधिकार जमा रखा है, उसका व्यावहारिक पलड़ा 
भारी है। व्यवहार के सामने तर्क लँगडा सिद्ध होता है। निश्चित ही पंडित नेहरू इस 
बातचीत में आज के सभी तर्को का जो अन्यथा अकाट्य है, व्यवहार और शांति के नाम 
पर भूल जाएँगे, और "कुछ ले और कुछ दे' का दिखावा करके लद्दाख को चीन को 
सौंपने का समझौता कर लेंगे । 


पंडित नेहरू हिम्मत और दृढता से काम लें 

आज यह मानने का कोई कारण नहीं कि चीन लद्दाख से अपनी सेनाएँ हटाने को 
तैयार हो जाएगा । यदि प्रधानमंत्री इस संबंध में कोई बातचीत करें तो वह समझ में आ 
सकती है। किंतु जब चीन लद्दाख की भूमि को अपनी बताता है, संभवतः वह यह 
करने को तैयार न हो। ऐसी स्थिति में बातचीत निरर्थक होगी। 

बिना शर्त चाऊ एन लाई से मिलने का सिद्धांत स्वीकार करके प्रधानमंत्री ने वही 
काम किया है, जो भारत की कम्युनिस्ट पाटी चीन और रूस के इशारे पर आज से छह 
महीने पहले से कह रही थी। यदि लोग यह आशंका करें तो कोई आश्चर्य नहीं कि 
प्रधानमंत्री भारत-तिब्बत सीमा के संबंध में भी आज से तीन महीने बाद वही बात न 
कहने लगें जो कम्युनिस्ट कहते आए हैं। शायद इसी विश्वास पर साम्यवादी नेहरूजी 
की चीन संबंधी नीति के समर्थन का राग अलापते रहे हैं। 

चाऊ को निमंत्रण देकर नेहरूजी ने समर्पण की भूमिका बाँध दी है। दुःख है कि 
चीनी आक्रमण के विरुद्ध देश के अंदर जो एकता का भाव जाग्रत्‌ हुआ था, उसे 
पंडितजी ने पुष्ट करने के बजाय नष्ट करने का ही काम किया है। देश के सम्मान को 
एक भारी धक्का लगा है। इतिहास में बहुत से आक्रमणकारियों को दिल्ली आने का 
निमंत्रण दिया गया था। आज इतिहास की पुनरावृत्त हो रही है। देश की राष्ट्रवादी जनता 
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को इसका डटकर विरोध करना होगा तथा प्रधानमंत्री को सचेत करना होगा कि वे अपने 

शांतिप्रिय स्वभाव में देश के हितों का बलिदान करने की भूल न कर बैठें। साथ ही उन्हें 

विश्वास दिलाएँ कि भारत की 40 करोड़ जनता की शक्ति उनके पीछे है, वे हिम्मत 
और दृढता से काम लेकर चीनी दस्यु का सामना करें । 

--पाज्चजन्य, फरवरी 29, 1960 

[] 
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जनसंघ और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति 


भा जनसंघ उचित रूप से यह श्रेय ले सकता है कि उसने जम्मू-कश्मीर राज्य 
को भारत के लिए बचाया है। यह कहते हुए हम अपने वीर सैनिकों के देश के 
इस भाग को पाकिस्तान से बचाने के लिए किए गए वीरतापूर्ण कृत्यों की अनदेखी भी 
नहीं करना चाहते। यदि आज भी जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का 
नाजायज अधिकार है तो इसलिए नहीं कि भारतीय सेना उन्हें आज़ाद नहीं कर सकी या 
आज़ाद नहीं करवा सकती, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। परंतु 
प्रदेश का वह भाग, जिसे भारतीय सेनाओं और जन सहयोग से आक्रांताओं से मुक्त 
करवाया गया, वह देश का अंग न बना रहता, यदि प्रदेश में प्रजा परिषद्‌ और देशभर में 
भारतीय जनसंघ ने बहुत कष्ट सहकर और बलिदान देकर इसके लिए आंदोलन न जारी 
रखा होता। सरकार ने ऐसी नीति अपनाई थी, जिससे सैनिकों के किए पर पानी फिर 
सकता था। शेख़ मुहम्मद अब्दुल्ला राजा हरिसिंह के किए को समाप्त करना चाहते थे। 
किस प्रकार पंडित प्रेमनाथ डोगरा' और श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री को 
अपनी नीति बदलने को विवश किया, वह सर्वविदित है, उसके वर्णन की आवश्यकता 
नहीं है। शेख़ अब्दुल्ला को बंदी बनाए जाने और श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान के 
पश्चात्‌ देश की कश्मीर नीति बदली। प्रदेश सरकार मातृभूमि से और अधिक दूर जाने 
की जगह निकट आने लगी परंतु सही दिशा में एक-दो क़दम उठ जाने से ही यह मान 
लेना कि राज्य का भारत में विलय पूरा हो गया, ग़लत होगा; हाँ, इससे विलय को 
प्रक्रिया आगे अवश्य बढ़ी है, परंतु अभी बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि लोगों को पूरा 


MI सह लक लक है 
4. प्रेमनाथ डोगरा जम्मू-कश्मीर के नेता थे, जिन्होंने इस राज्य के भारत के साथ पूर्ण विलीनीकरण के लिए कार्य 
लिए उन्होंने 1947 में बलराज मधोक के साथ मिलकर 


'किया। शेख़ अब्दुल्ला की नीतियों का विरोध करने के लि 
प्रजा परिषद्‌ पार्टी की स्थापना की। 
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विवरण पता नहीं और जब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के 
विषय में उदासीन हैं । जनसंघ सदा से भारत के राज्य के साथ संवैधानिक रिश्तों को 
लेकर सचेत रहा है। हम तब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, जब तक कि उस राज्य 
का स्वरूप भी देश के अन्य राज्यों के समान नहीं बन जाता। 
वर्तमान में परमिट प्रथा समाप्त” करने, उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग का 
अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर तक लागू करने के निर्णय ठीक दिशा में लिए गए क़दम हैं। 
इन दिनों प्रदेश विधानसभा ने इन विषयों पर बिल पारित किए और राष्ट्रपति ने उनके 
आधार पर आदेश जारी कर दिए। इससे लोगों की लंबे समय से चली आ रही माँग पूरी 
हुई। गत फरवरी को जनसंघ ने पूरे देश में "कश्मीर दिवस ' मनाया। प्रदेश सरकार को 
भी लगा कि इन कष्टप्रद प्रावधानों को अब और अधिक देर तक बनाए रखने से 
जनांदोलन और उग्र होगा। परमिट प्रथा अप्रैल 1959 से समाप्त हुई और अन्य प्रावधानों 
विषयक बिल कुछ महीनों पश्चात्‌ पारित हुआ। 
संविधान को धारा 136 अब कश्मीर राज्य पर भी लागू है। इसके अनुसार उच्चतम 
न्यायालय कश्मीर से न केवल अपीलों को सुन सकता है बल्कि कुछ मामलों में मूल 
मुक्कदमों की सीधे सुनवाई भी कर सकता है। वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, 
देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर के भी किसी ट्रिब्यूनल अथवा न्यायालय द्वारा 
दी गई सज्ञा, निर्णय, आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है। संविधान के 
अनुच्छेद 218, 220 और 222 भी जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। अनुच्छेद 218 के अंतर्गत 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की गई है और वे प्रदेश में अधिक 
आजादी के साथ न्याय देने का काम कर सकेंगे। संसद्‌ के दोनों सदनों की सहमति के 
बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह बाहर से 
राज्य में और राज्य से बाहर न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है, परंतु ऐसा करते 
समय उसे सदर-ए-रियासत से परामर्श करना आवश्यक है। यह आश्चर्यजनक है कि 
इस धारा में यह प्रावधान किया गया। देखने में यह बात साधारण लग सकती है, परंतु 
इससे जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा भिन्न संबंध प्रकट होते है, 
जबकि अन्य सभी राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य कर सकता है, परंतु 
यहाँ उसे प्रदेश विधानसभा की सहमति लेनी पड़ती है। बाहरी आक्रमण की स्थिति में 
आपात काल को घोषणा ही इस नियम का अपवाद है। 
जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता वहाँ की सरकार और जनता में निहित है। लोगों 
को व्यक्तिगत रूप से केंद्र से सीधे व्यवहार नहीं करने दिया जाता। केंद्र से जुड़े सभी 


2. . भारत के अन्य भागों से जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिकों के प्रवेश 


र को प्रतिबंधित करने वाली परमिट 
व्यवस्था 1 अप्रैल, 1959 को समाप्त कर दी गई। 
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मामलों में उन्हें प्रदेश की सरकार के द्वारा और उसी के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता 
है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार और विधानसभा की सहमति के बिना 
राज्य में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती । अनुच्छेद 370 के अनुसार प्रदेश 
के संविधान की किसी भी धारा में परिवर्तन राष्ट्रपति कर सकता है। संसद्‌ में उस पर 
चर्चा करने और इसे संसद्‌ से पारित करवाना आवश्यक नहीं, परंतु राष्ट्रपति तब तक 
कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, जब तक कि उस विषय में प्रदेश विधानसभा 
प्रस्ताव पारित न कर दे। इस प्रकार वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास न होकर राज्य की 
विधानसभा के पास है। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी लोकसभा के 
प्रतिनिधि सीधे नहीं चुन सकते। उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, परंतु उससे पहले 
उनका विधानसभा के द्वारा चुने जाना आवश्यक होता है। 
इन विसंगतियों से स्पष्ट है कि राज्य का राष्ट्रीय और भावात्मक स्तर पर देश से 
ऐक्य नहीं हो पाया है । इन प्रावधानों को बदले बिना जम्मू-कश्मीर की समस्या को सही 
परिप्रेक्ष्य में समझा नहीं जा सकता। यदि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है तो भारतीय 
` संविधान के सारे प्रावधान वहाँ भी पूरी तरह लागू होने चाहिए, ताकि वहाँ के नागरिक 
भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह, भारतीय संप्रभुता की प्रतीक संसद में राष्ट्रीय 
नीतियों को बनाने और सँवारने में अपनी भूमिका निभा सकें। लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों 
का चुनाव नागरिकों का मूलाधिकार है और इससे वहाँ के लोगों को वंचित करना यह 
दरशाता है कि राज्य और भारत के संबंधों में दरार है। 
अन्य अनेक स्थानों पर भी ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें संसद्‌ और राष्ट्रपति के पास इस 
राज्य विषयक ऐसे अधिकार नहीं हैं, जो देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में हैं | जम्मू-कश्मीर 
की सरकार बीच में आ जाती है । सत्ताधारी दल का निहित स्वार्थ है । राष्ट्रपति और संसद 
असहाय है | यदि राज्य सरकार इनकी अनदेखी करे तो ये राज्य के लोगों के हितों की रक्षा 
नहीं कर सकते | राष्ट्रपति केरल जैसे या उससे भी बदतर हालात होने पर भी यहाँ कार्रवाई 
नहीं कर सकता, जैसी केरल में उसने की है। यह सब बदलना जरूरी है। 
प्रदेश में चुनाव संबंधी प्रावधानों में भी जम्मू और कश्मीर सरकार का यही दृष्टिकोण 
दिखता है। चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से राज्य को लाया गया 
है। इसकी धाराएँ 325, 326, 327 और 328 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है । जन- 
प्रतिनिधित्व क़ानून जिसके अधीन विभिन्न चुनाव होते हैं, कश्मीर में लागू नहीं है। 
सीमांकन कमीशन का राज्य से कोई लेना-देना नहीं प्रदेश के बाहर भारतीय नागरिक 
यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, यहाँ तक कि विधानसभा क्षेत्र से भी नहीं, जिससे कि वह 
बाद में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत हो सके | 
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इन सारे प्रावधानों को समाप्त किए बिना चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र जम्मू- 

कश्मीर तक बढ़ाना अधूरा रहेगा। वही पुरानी कुप्रथाएँ जारी रहेंगी, जिनके समक्ष चुनाव 

आयोग अपने को उसी तरह प्रभावहीन और असहाय महसूस करेगा, जैसा कि अन्य 

मामलों में राष्ट्रपति अपने को पाता है। 

भारतीय जनसंघ ने इसीलिए अपने नागपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में संविधान 

के अनुच्छेद 370 को जो कि इसका अस्थायी प्रावधान है, समाप्त करने का आग्रह 

किया है। जब तक संविधान में यह अनुच्छेद रहेगा, तब तक जम्मू और कश्मीर के बीच 

संवैधानिक संबंध सामान्य नहीं होंगे। राज्य को दिया गया विशेष दर्जा केवल राज्य 

सरकार को ही विशेषाधिकार देता है, राज्य के लोगों को नहीं । इस भेदभावपूर्ण व्यवहार 

का देश विरोधी शक्तियाँ भारत के विरुद्ध प्रयोग करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है 

कि राज्य के नागरिकों को वे सारे अधिकार भोगने का अवसर मिले, जो अन्य नागरिकों 
को उपलब्ध हैं और भेदभाव समाप्त किया जाए। 

--आर्गनाइज़र फरवरी 29, 1960 

(अंग्रेजी से अनूदित ) 

[_] 
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चाऊ को नेहरू के निमंत्रण के विरोध में 
जनसंघ द्वारा तुष्टीकरण विरोधी 
सप्ताह मनाने की घोषणा 


भाः के प्रधानमंत्री द्वारा चाऊ एन लाई को भेजे निमंत्रण के विरुद्ध जनता में 
व्यापक रोष है। जहाँ एक ओर यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने 
भेजे पत्र में भारत का पक्ष पूरी दक्षता से और स्पष्ट रूप में रखा है, परंतु वहीं यह समझ 
नहीं आता कि जब चीन और भारत में समझौते का कोई बिंदु नहीं है तो उन्होंने चीन के 
प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजकर कमजोरी क्यों दिखाई है। एक आक्रांता को निमंत्रित 
करके उन्होंने राष्ट्र की भावनाओं की उपेक्षा की है और एक संप्रभुता-संपन्न राष्ट्र के 
सम्मान को बनाए रखने में असंमर्थता दिखाई है । जनसंघ प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई को 
घोर निंदा करता है और उसे दुःख है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर भी चीन की चालों का 
सामना करने के लिए देश को सशक्त बनाने के क़दम उठाने को अपेक्षा वे ऐसी स्थिति 
पैदा कर रहे हैं कि जनता भ्रमित और विभक्त हो जाए। इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति को 
आवश्यकता है। 
यद्यपि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बैठक का अर्थ समझौता-वार्त्ा 
प्रारंभ होना नहीं है और भारत के हितों की मजबूती से रक्षा को जाएगी, परंतु यह समझ 
से परे है कि दोनों देशों के बीच विद्यमान समस्या पर वार्त्ता किए बिना दोनों प्रधानमंत्री 
कैसे मिलेंगे और कैसे उनमें समझौता-वार्त्त नहीँ होगी। हमें शक़ है कि शांतिपूर्ण 
तरीक्रों से समस्याओं के समाधान की बेताबी में और अपनी चीन के तुष्टीकरण को 
पुरानी नीति पर चलते हुए प्रधानमंत्री कहीं भारत के पक्ष से समझौता न कर लें और चीन 
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के पक्ष में हमारे हितों को बलिदान न कर दें। अन्य कुछ क्षेत्रों के वापसी के आश्वासन 
के बदले लद॒दाख का कुछ हिस्सा चीन को न दे दें। इसलिए जनसंघ ने जनता की इस 
शंका को व्यक्त करने का निर्णय लिया है और हम प्रधानमंत्री से यह आश्वासन चाहते 
हैं कि भारत की इंच भर भूमि भी चीन को नहीं दी जाएगी। 
जनसंघ पुन: अपना मत दुहराती है कि जब तक आक्रमण बना हुआ है, कोई 
समझौता-वार्त्ता नहीं हो सकती और प्रधानमंत्री को केवल अपने खोए क्षेत्र वापस लेने 
के लिए क़दम उठाने चाहिए। पहले क़दम के रूप में जनसंघ अपनी सभी शाखाओं को 
27 फरवरी से यह सप्ताह मनाने का आह्वान करती है, ताकि लोगों को इस निमंत्रण और 
संभावित धोखे के विरुद्ध संगठित किया जा सके। 
-" ऑर्गनाइज़र फरवरी 29, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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खः शेयर बाजार को प्रतिक्रिया ही किसी बजट की कसौटी हो और वह एक समय 
. ` थी भी, तो कहना होगा कि वित्त मंत्री ने सन्‌ 1960-61 का बजट अच्छा बनाया 
है। नए-नए करों की आशंका में जिन शेयरों के भाव गिर गए थे, वे बजट की घोषणा 
होते ही फिर ऊँचे चढ़ गए। उद्योगपतियों ने संतोष की साँस ली, मानो किसी संकट से 
भगवान्‌ ने उनको रक्षा कर ली, किंतु सड़क चलते नागरिक या दफ्तर में काम करनेवाले 
बाबू की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी ही रही। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से 
असंतुष्ट सचिवालय के बाबू जब अपनी वेतन-वृद्धि की माँग रख रहे हैं, तब ऊपर सें 
नए करों का लादा जाना जले पर नमक छिड़कने जैसा ही है । साइकिल के पुर्जों पर लगा 
टैक्स बाक़ो किसी को चाहे न अखरे, परंतु नई दिल्ली के बाबुओं को जिनका इस लंबे- 
चौड़े नगर में आने-जाने का वही सहारा है, यह बुरी तरह अखरा। ऐसा लगता है, मानो 
यह टैक्स उन्हें चिढ़ाने के लिए ही लगाया गया है। 

क्षणिक और तुरंत की इन वर्गीय स्वार्थो के आधार पर हुई प्रतिक्रियाओं को 
छोड़कर हमें बजट का व्यापक और गहराई से विचार करना होगा, क्योंकि आज के युग 
में बजट केवल शासन के खर्चा को पूरा करने और उसके लिए कुछ कर उगाहने का 
तखमीना न होकर देश की अर्थव्यवस्था को बनाने और बिगाड़ने, नियमन और नियंत्रण 
का प्रमुख और प्रभावी शस्त्र है। शासन के खर्चो, उसकी कर और ऋणनीति का अर्थव्यवस्था 
के सभी केंद्रों में परिणाम होता है खेत में काम करनेवाले किसान जितना अन्न पैदा कर 
हमारा पेट भरने के लिए जिम्मेदार हैं, उतना ही हमारे वित्त मंत्री' उस अन्न को उचित 
मूल्यों में हमें प्राप्त कराने के हेतु अपनी मौद्रिक और वित्तीय नीतियों के सहारे हमारी 


1. मोरारजी देसाई 1958 से 63 तक देश के वित्त मंत्री रहे। 
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भूख मिटाने के लिए उत्तरदायी हैं। जब टका ऊँट तो टका नहीं और जब टका तो ऊँट 
नहीं' वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है । यदि वित मंत्री और किसानों दोनों के बीच 
-में नीतियों का मेल न हो और जब किसान की नीतियों का निर्धारण भी शासन करता हो 
तो वित्तीय नीतियों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । 
भारत सरकार अपना तलपट राजस्व और पूँजी दो भागों में बनाती है । साधारणत: 
राजस्व बजट को ही लोग महत्त्व का समझते हैं और उसी के बचत और घारे की चर्चा 
होती है, किंतु जब से योजना के अंतर्गत शासन ने औद्योगिक और विनियोजन की 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, तब से दूसरे बजट की महत्ता भी बहुत बढ़ गई है। फिर 
शासन किसी मद से खर्चा करे, उसे साधन तो जुटाने ही पड़ते हैं तथा उसके खर्च का 
अर्थव्यवस्था पर परिणाम भी होता है। संक्षेप में दोनों बजट इस प्रकार हैं-- 


राजस्व बजट ( करोड़ों रुपयों में ) 

1958-59 1959-60 1960-61 

(लेखा) संशोधित अनुमानित 
आय 757.89 838.66 896.45 
व्यय 763.14 845.05 980.35 
घाटा -5.25 -15.39 -60.37 

पूँजी बजट 

आय 822.09 1061.95 1176.63 
व्यय 834.08 1030.93 1092.79 
बचत या घाटा -11.99 MAS OD 583.84. 2 


शासन को अपने दोनों प्रकार के व्यय के लिए कर, सार्वजनिक उद्योगों से लाभ- 

ऋण अथवा घाटे को अर्थव्यवस्था से वित्त संचय करना पडता है। सन्‌ 1958-59 के 

पहले तक यह व्यवस्था राजस्व बजट में रहती थी और इसलिए जो भी ऋण या अन्य 

साधनों से धन प्राप्त किया जाता था, वह पूँजीगत कार्यों पर ही खर्च होता था। किंतु 

1958-59 से स्थिति बदल गई है। यह स्थिति अच्छी नहीं। निश्चित ही हमारा प्रशासकीय 

ढाँचा और खर्चा इतना बड़ा होता जा रहा है कि करों और सार्वजनिक उद्योगों के मुनाफे 
में से उसे सँभालना कठिन हो रहा है। 

शासन आय के पहले व्यय का विचार करता है। हमें भी वही करना चाहिए। 

आज प्रतिरक्षा की ओर सबका ध्यान गया है। चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण 

किया है। हमें उनकी रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से व्यय करना होगा] किंतु आश्चर्य 
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और दुःख का विषय है कि वित्तमंत्री ने उस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, कहने को तो 
हमारा रक्षा व्यय 1959-60 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 243.70 करोड़ रुपए से 
बढ़कर बजट के अनुमानों में 270.26 करोड़ रुपया हो गया है, किंतु इस बढ़ोतरी का 
संबंध सेना को अधिक सज्ज करने से नहीं है । वह वृद्धि तो हमारी सेनाओं के सीमांत में 
तैनात होने के कारण अतिरिक्त भरती तथा वेतन आयोग को सिफ़ारिशों को क्रियान्वित 
करने में साधारण रूप से हुई है । इसमें किन्हीं नई योजनाओं का समावेश अथवा सेना के 
लिए शस्त्रास्त्र खरीदने अथवा बनाने के लिए कारखाना खोलने के लिए कोई धन नहीं 
रखा गया है। पूँजी बजट में भी 39.64 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के 
संशोधित आँकड़ों से केवल 2.70 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री ने यह संकेत 
अवश्य किया है कि देश की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न के लिए संभव है, उन्हें वर्ष 
के बीच में भी सदन के समक्ष अनुदानों की माँग प्रस्तुत करना पड़े। किंतु इससे यह 
निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि वे इस विषय पर आज भारी सैनिक व्यय का 
प्रस्ताव करके नेहरू-चाऊ मिलन से समझौते की संभावनाओं को नहीं बिगाड़ना चाहते। 
यदि ऐसा होता तो उन्होंने अन्य मदों में कटौती करके इसकी व्यवस्था पहले से कर रखी 
होती। ऐसा लगता है कि भारत शासन देश की रक्षा सुदृढ एवं सुसज्ज सेना के स्थान पर 
शांति, सुलभ और सदभावना की घोषणाओं से ही करना पड़ता है। अयथार्थवाद का 
इससे बड़ा नमूना और क्या होगा? 
जहाँ तक अन्य और कुछ अंशों से अनावश्यक खर्चा का प्रश्‍न है, वे निरंतर बढ़ते 
जा रहे हैं । असैनिक प्रशासन का खर्चा सन्‌ 1959-60 में केवल 39.30 करोड़ था, किंतु 
1960-61 का अनुमान 267.76 करोड़ है । दस वर्षो में यह लगभग साढ़े सात गुना बढ़ 
चुका है। निश्चित ही इसमें बहुत मितव्ययिता और कटौती की गुंजाइश है, किंतु अनेक 
घोषणाओं के उपरांत भी उस और कोई क्रियात्मक पग नहीं उठाए जा रहे। 
दूसरा हमारा निरंतर बढ़ने वाला खर्चा लिए हुए ऋण पर ब्याज है। हम इसे टाल 
नहीं सकते, किंतु हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि जो ऋण लें, उसे इस प्रकार 
खर्च करें कि वह उत्पादक हो तथा अपना ब्याज़ ख़ुद कमा सके। बजट व्याख्यात्मक 
विज्ञापन पत्र के दूसरे विवरण के अनुसार इस वर्ष शासन 191 करोड़ 80 लाख रुपए 
ब्याज के रूप में देगा, जबकि उसे केवल 82 करोड़ 29 लाख रुपए इस मद में प्राप्त 
होगा। यह भारी हानि है | हमारा यह खर्चा आगे और बढ़ने वाला है | प्रतिवर्ष हम भारी 
तादाद में ऋण ले रहे हैं । भारत सरकार के ऊपर सब प्रकार के ऋण और अन्य देय 
मिलाकर 31 मार्च, 1960 को 5,854 करोड़ 67 लाख रुपए होते हैं। एक वर्ष बाद यह 
आँकड़ा बढ़कर 6,589 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगा। यदि इसमें राज्य सरकारों तथा 
अन्य निकायों के ऋण और जोड़ लिए जाएँ तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय 
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आय के लगभग 70 प्रतिशत तक क्रर्जदार हैं । यह भारी क़र्ज़ा आने वाली पीढ़ी पर एक 
भारी बोझा होगा । यदि हमने योग्य एवं उत्पादक विनियोग से अपनी राष्ट्रीय आय तेज़ी 
से नहीं बढ़ाई तो हमारे लिए क़र्जे का चुकाना तो दूर, ब्याज का भुगतान भी कठिन हो 
जाएगा । 
आय को दृष्टि से सबसे पहला विचार करों का करना पड़ता है। आज यह निर्विवाद 
है कि करों का बोझा जनसाधारण के लिए दूभर होता जा रहा है। फिर भी वित्त मंत्री ने 
इस साल नए कर लगाए हैं। हाँ, प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र को अछूता ही नहीं छोड़ा, बल्कि 
कुछ राहत भी दी है। पिछले चार वर्षों में जो नए कर राज्यों और केंद्र में लगाए गए हैं 
उनको अनुमति आय 975 करोड़ रुपया है । इनमें सबसे अधिक वृद्धि अप्रत्यक्ष करों का 
बोझा प्रमुख रूप से उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है । चुंगी और उत्पादन शुल्क दो ही इस 
क्षेत्र के प्रमुख आय के स्रोत हैं । शासन प्रतिवर्ष नई-नई वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाता 
जाता है या पुरानी दरों को बढ़ाता जाता है। आज की मूल्य वृद्धि में इन करों का भी भारी 
हाथ है। इस वर्ष टीन की चादरों, लोहा, एल्युमिनियम की चादरों और चककों, इंटरनल 
कंबशन इंजन, बिजली की मोटरों, सिनेमा की फिल्में, रेशमी कपड़ों, मशीन से बने जूते 
के तलों और एडियों, कटपीस के कपड़ों तथा साइकिलों पर नए कर लगाए हैं । साथ ही 
बिजली के पंखों, बैटरियों, मोटर, मोटरसाइकिल और स्कूटर तथा डीज़ल पर कर बढ़ाया 
है। इन सब करों से यद्यपि कुल मिलाकर केवल 23 करोड़ 53 लाख की आमदनी होगी 
तथा उसके बाद भी 60 करोड़ 67 लाख रुपए का घाटा रह जाएगा। किंतु इनसे देश की 
अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगेगा । इनमें से अधिकांश कर ऐसे हैं, जो मूल्यों को बढ़ाएँगे। 
लोहा, एल्युमिनियम, बिजली की मोटरों तथा इंजन ऐसी चीजें हैं, जिन्हें छोटे-छोटे कारीगर 
और कारखानेदार काम में लाते हैं तथा उनके सहारे अनेक प्रकार की आधुनिक उपभोक्ता 
वस्तुएँ बनाते हैं । इस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। विदेशों में भी इस प्रकार की बनी बहुत 
सी वस्तुओं का निर्यात होने लगा है। अब निश्चित है कि उन्हें धक्‍का लगेगा तथा संभव 
है कि मूल्य वृद्धि के कारण वे विदेशी प्रतियोगिता में न टिक सकें। ऐसा लगता है कि 
शासन से किसी की बढ़ती देखी नहीं जाती। 
साइकिल पर टैक्स तो बिल्कुल गरीब मजदूर पर टैक्स है। भारत में सबसे जनप्रिय 
तथा बहुप्रयुक्त कोई सवारी आज है, वह साइकिल है। पिछले वर्ष हमने क़रीब 13 
लाख साइकिलें बनाई थीं, किंतु फिर भी आज जितनी माँग है, वह पूरी नहीं हो पाती। 
फिर भी बाहर भेजने की गुंजाइश है। साइकिल पर कर लगाकर हम उन छोटे-छोटे 
उत्पादकों को समाप्त कर देंगे, जो थोड़ी-बहुत पूँजी से इस काम में लगे हुए थे। 
अनेक कर और ऋण के बाद भी शासन अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जब 
धन नहीं जुरा पाता तो बह नोट छापकर अपना काम चलाता है। किंतु इस हीनार्थ 
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प्रबंधन का परिणाम रुपए के मूल्य को गिरावट तथा अन्य मूल्यों की वृद्धि में होता है । 
पिछली योजना की अवधि में मुद्राविस्तार लगभग 20 प्रतिशत हो चुका है। जब तक | 
हमारे पास विदेशी मुद्रा का कोष था तथा हम उसका उपयोग करते रहे, इस मुद्रा विस्तार 
का परिणाम अधिक नहीं हुआ । किंतु अब वह कोष घटकर केवल 203 करोड़ रुपया 
रह गया। हम उसे और नीचे नहीं ला सकते, बल्कि हमें विदेशी ऋणों तथा अपने निर्यात 
की वृद्धि एवं आयात पर नियंत्रण को ओर निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। फलतः 
घाटे की अर्थव्यवस्था क़रीमतों को बढ़ा रही है पिछले वर्ष थोक मूल्यों को सूचकांक में 
4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो 119 से बढ़कर नवंबर में 
336 तक पहुँच गया। 
पिछले चार वर्षो में शासन ने 1075 करोड़ रुपए घाटे की अर्थव्यवस्था की है । इस 
' वर्ष भी उसका अनुमान 153 करोड़ रुपए की व्यवस्था की इसी पद्धति से करने का है। 
अर्थात्‌ पाँच वर्षो में यह संख्या 122 करोड़ रुपए होगी, जो कि योजना आयोग की 
1,200 करोड़ की सीमा, जिसे सब अर्थशास्त्रयों ने अधिक एवं हानिकारक बताया, से 
भी बढ़ जाएगी । यह आश्चर्य का विषय है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की हानियाँ 
जानते और स्वीकार करते हुए भी वित्त मंत्री उससे बचने का उपाय नहीं करते। हमें 
ध्यान रखना होगा कि मूल्य हमारी अर्थव्यवस्था का आज का अत्यंत ही कोमल स्थल 
हो गया है। यदि उन्हें सुस्थिर कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ नहीं किया गया तो 
हमारी सभी योजनाएँ विफल होंगी। यदि मूल्य बढ़ते गए तो बढ़ी वेतनों की माँग होना 
स्वाभाविक है। वेतन और मूल्य के इस भँवर में एक बार फँसे कि फिर बच पाना 
मुश्किल होगा। बजट में इन मूल्य पर नियंत्रण पा सकने के उपायों के स्थलों पर विपरीत 
ही पग उठाए गए हैं । वित्त मंत्री वस्तुस्थिति को समझने और उसके ऊपर क़ाबू पाने के 


लिए हिम्मत भरा क़दम उठाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। 
पाञ्चजन्य, मार्च 7, 1960 


[1] 
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15 
नेहरू एक अकुशल वार्त्ताकार 


दिल्‍ली प्रदेश जनसंघ की प्रतिनिधि सभा की 28 फरवरी, 1960 
को दीनदयालजी ने भारत तथा चीन के प्रधानमंत्रियो के बीच प्रस्तावित 
वार्ता पर अपना मत प्रकट किया। 


स को पूरी तरह सावधान और जाग्रत्‌ रहना होगा, यदि भारत और चीन के 

प्रधानमंत्रियों के बीच प्रस्तावित वार्त्ता होती है, जो कि अपने आपमें अनावश्यक 
और अविवेकपूर्ण कदम है, ताकि भारत की सरकार भारत के हितों और सम्मान के 
विरुद्ध जाकर भारत के किसी भूखंड को चीन को देने पर सहमत न हो जाए। देश की 
जनता के छोटे से एक वर्ग को छोड़कर सारा देश इस वार्त्ता के विरुद्ध है । एक वार्त्ताकार 
के रूप में पंडित नेहरू का पिछला रिकार्ड और वार्त्ता को सफल दिखाने की उनकी 
बार-बार व्यक्त गहरी चिंता के कारण यह भय बना है कि चीन से शांतिपूर्ण समझौते के 
बदले वे देश से धोखा न करें। इसलिए यह आवश्यक है कि जनमत स्पष्टता के साथ 
सामने आए और प्रधानमंत्री से यह स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिए कि चाऊ वार्त्ता होने 
को स्थिति में भारत के हितों को पूरी तरह रक्षा की जाएगी। 

जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में प्रेरणा और मुदूदों पर मूलभूत अंतर है। कुछ मुददों 
पर सहमति भी है। परंतु इससे हमें इस मूलभूत तथ्य से आँख नहीं मूँद लेनी चाहिए कि 
किसी दल के दूसरे दल से संबंध अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही तय होते हैं । अन्य दलों 
के भ्रामक प्रचार पर ध्यान न देकर जनसंघ को सशक्त बनाएँ। 


¬ ओऑर्णनाइजर, मार्च 7, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 
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16 
पंडित नेहरू का परिवर्तित रूप 


चीः के प्रधानमंत्री राजधानी में मंगलवार को अपने दल के साथ काठमांडू रवाना 
हो गए। अपने एक सप्ताह के निवास के दौरान उनका अधिकांश समय 
भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण पर चर्चा करते हुए बीता। 
आधिकारिक रूप से वार्त्ता असफल हो चुकी है, परंतु उसे परिसमाप्त नहीं किया गया। 
जून और सितंबर के बीच दोनों देशों के अधिकारी क्रमशः पीकिंग और दिल्ली में मिलेंगे 
तथा सीमा निर्धारण हेतु सभी प्रासंगिक ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखों, विवरणों 
और मानचित्रों का निरीक्षण और अध्ययन करेंगे । तदुपरांत रिपोर्ट तैयार कर दोनों सरकारों 
को प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्ट के पश्चात्‌ संभवत: दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक पीकिंग में 
हो, क्योंकि चीन के प्रधानमंत्री ने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ आने का 
निमंत्रण दे दिया है। ; 

भारत के लोग जो पूरे सप्ताह चिंतित रहे, अब चैन को साँस ले सकते हैं। भारत 
की सरकार और उसके प्रधानमंत्री चीन से अस्थायी शांति और अनिश्चित मित्रता पाने 
के लालच के दबाव में नहीं आए तथा लद्‌्दाख को चीन के हवाले करने को तैयार नहीं 
हुए। चीन के प्रधानमंत्री को नेहरू में इस बार भिन्न व्यक्ति दिखाई पड़ा होगा। जिस 
स्पष्टवादिता के साथ गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उपराष्ट्रपति ने श्री चाऊ एन लाई से वार्त्ता 
की, उससे उनकी आसान विजय पाने को आशा पर पानी फिर गया होगा। जो भी बातें 
अभी तक सार्वजनिक हुई हैं और भारत के प्रवक्‍ताओं ने जो बताया है, उससे पता 
चलता है कि भारतीय अपने अभिमत पर स्थिर रहे । प्रेस और जनता के वे लोग, जो 
चीन विषयक दूढ नीति की माँग करते रहे हैं, अपने आपको इसके लिए बधाई दे सकते 
हैं कि उन्होंने लद्दाख और नेफा में विश्‍वासघात नहीं होने दिया। चीन की सरकार 
यद्यपि प्रजातांत्रिक सरकारों की तरह जनता की भावनाओं को अधिक महत्त्व नहीं देती, 
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परंतु उन्होंने अवश्य पाया होगा कि वामपंथी प्रेस का इस मुद्दे पर जनता के बीच कोई 
प्रभाव नहीं है। चीन के पक्षधर तत्त्वो ने इस मुद्दे पर जनमत को भटकाने का भरसक 
प्रयास किया। परंतु वे कोई प्रभाव न डाल सके। लोग राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर न 
केवल सरकार के साथ हैं बल्कि वे इस बात के लिए भी कृतसंकल्प हैं कि इस मामले 
में सरकार उनकी इच्छानुसार कार्य करे। 
यह समझना मूर्खतापूर्ण होगा कि इन वार्त्ताओं की समाप्ति के साथ ही समस्या 
समाप्त हो गई है अथवा चीन को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जहाँ तक हमारा प्रश्न हे, 
हमारी बात सीधी सी है । जहाँ तक हमारा पक्ष है, यह बात स्पष्ट है कि भारत और चीन 
के बीच सीमाएँ परंपरा, प्रयोग और संधियों के माध्यम से तय हो चुकी हैं। चीनियों ने 
हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए लद्दाख, बारा होती और नेफा में प्रवेश किया 
है। इसलिए सामान्य हालात पैदा करने के लिए और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों - 
को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अनधिकृत रूप से हथियाए भारतीय क्षेत्र 
वापस करे। भारत सरकार ने यह पेशकश की है कि वास्तविक सीमा निर्धारण के समय 
पारस्परिक सद्भावना और मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण छोटे-मोटे भू-भागों की अदला- 
बदली संभव है, परंतु चीन ने जिस बड़े भू-भाग पर अनुचित ढंग से अधिकार किया है 
और उस पर अपना स्वामित्व जताता है, यह स्वीकार्य नहीं है। 
चीन का पक्ष यह रहा है कि भारत और चीन के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं 
हुआ, मैकमोहन रेखा अवैध है, चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और अक्साइ 
चिन, बारा छोटी तथा लोंग्जू भारत सरकार के अवैध प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, वास्तव 
में ये इलाके चीन के हैं। दोनों पक्षों के दावों से स्पष्ट है कि दोनों के बीच कोई मध्य 
बिंदु नहीं है, परंतु चीन अपना मत हम पर थोपना चाहता है। यह बात ठीक है कि वार्ता 
और नोट्स आदान-प्रदान में हमारा मत दृढ रहा है, परंतु शांतिपूर्ण ढंग से विवाद 
सुलझाने को चिंता में हम कुछ मामलों में झुके हैं । चीन सदा से पूरी सीमा को विवादास्पद 
मानता रहा और हमने भी बार-बार इसकी चर्चा कर इसे मान लिया है। अपने आक्रमण 
से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उसने इस विषय को अनेक असंबद्ध मुद्दों से जोड़ 
दिया है। चीन ने मैकमोहन रेखा के दक्षिण में अपना दावा इसलिए ठोका है, ताकि वह 
लद्दाख के इलाक़ों के लिए लेन-देन कर सके। यह बात चाऊ एन लाई के इस कथन 
से स्पष्ट हो जाती है, जब वह कहते हैं कि जिस प्रकार चीन पूर्वी सीमा पर भारत के 
लिए उदारता दिखा रहा है वैसी ही उदारता 'लद्दाख पर भारत दिखाए। यदि भारत 
लद्दाख में अपना दावा छोड़ दे तो चीन नेफा में अपना दावा छोड्ने पर सहमत हो 
सकता है। स्पष्ट है कि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते । 


हमारी यह बड़ी भूल थी कि हम लद्दाख में चीनी आक्रमण के अलावा किसी 
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बात पर वार्ता के लिए तैयार हुए। यदि चीन भारत के साथ सद्भावपूर्ण बातचीत करना 
चाहता है तो अपनी नीयत की ईमानदारी के परिणामस्वरूप भारत के अनधिकृत रूप से 
हथियाए क्षेत्र वापस करे। परंतु चीन अपनी सेनाएँ पीछे हटाने और अनधिकृत रूप से 
हथियाए क्षेत्र वापस करने को तैयार नहीं है। वह केवल अपनी पकड़ मजबूत करने के 
लिए समय चाहता है। जब हम सभी विषयों पर वार्त्ता को सहमति देते हैं तो भले ही 
हमारे तर्क मजबूत हों, परंतु हम जाने-अनजाने शत्रु के जाल में फँस रहे हैं। दोनों के 
बीच कोई संधि स्थल नहीं, यह सभी जानते हैं । चीनी भी कभी न इतने मूर्ख थे और न 
हो सकते हैं कि इतनी स्पष्ट सी बात न समझते हों । परंतु इसके पश्चात्‌ भी बात पर बात 
करते रहना चाहते हैं। इसका सीधा सा कारण यही है कि वे समय बिताना चाहते हैं 
ताकि भारतीय सेना के साथ प्रत्यक्ष टकराव से बच सकें । यह हमारी समझ से परे है कि 
भारत सरकार क्यों चीन की इस इच्छा को पूरा करने पर तुली है। 
हमारे लिए अधिकारी स्तर की वार्त्ता की सहमति देना अनुचित था। जो बात दोनों 
देशों के प्रधानमंत्री न सुलझा सके, अधिकारी क्या सुलझाएँगे? इससे भी बड़ी बात यह 
है कि सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों और ब्योरों में जाने की जरूरत क्या है? जब चीन ने 
सारी संधियों को अवैध घोषित कर दिया है तो हमें अपने पूर्ववर्तियों द्वारा कौ गई संधियों 
का अर्थ खोजने और उनकी व्याख्या करने की जरूरत क्या है? यदि संधियाँ चीन के 
हित में नहीं तो उनके लिए वे 'गंदी' हैं, यदि पक्ष में हैं तो “पवित्र' हैं। वह सैकड़ों 
भ्रामक तर्क देकर हिमालय के दोनों ओर बसे तिब्बतियों से अपनी काल्पनिक समरूपता 
बताकर अपने दावे कर सकता है, परंतु तिब्बती शासकों और चीनी प्रतिनिधियों द्वारा 
स्वीकृत मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने को तैयार नहीं । यदि इतिहास में कोई बात 
उनके पक्ष में नहीं तो चीनियों द्वारा इसमें साम्राज्यवादियों का हाथ बताया जाता है, जो 
उसके सदा विरुद्ध रहे हैं। चीन का प्रधानमंत्री नौ स्टूलों पर बैठने वाला है और उसके 
तर्क भी बिल्ली की नौ ज़िंदगियों की कहावत जैसे काल्पनिक हैं । इस प्रकार के पूर्णतया 
तार्किक विषय पर जो तर्क के लिए तर्क करने को बने हैं, अपनी तर्कशक्ति खर्च करना 
व्यर्थ है। 
हमारी ओर से एक गलती यह भी हुई कि हमने माना कि सीमा विवाद पूरी तरह 
सुलझने तक हम सीमा विवाद निपटाने के लिए अनधिकृत रूप से चीन द्वारा हथियाए 
क्षेत्रों में उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। 19 अप्रैल को भारतीय जनसंघ ने 
प्रधानमंत्री से माँग की थी कि “ऐसा कुछ भी न किया जाएगा, जिससे चीनियों द्वारा 
अनधिकृत रूप से हथियाये क्षेत्रों को खाली करवाने के हमारे अधिकार पर रोक लगे। 
साझा वक्तव्य से पता चलता है कि दोनों प्रधानमंत्रियों में इस विषय पर भी चर्चा हुई है 
और वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि दस्तावेजों के पुन: परीक्षण की अवधि में दोनों 
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पक्षों द्वारा यह प्रयत्न किया जाएगा कि सीमा पर तनाव और टकराव से बचा जाए। 
व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि हमारे गश्ती दल अपने अग्रिम क्षेत्रों में जाकर यह 
भी नहीं देख पाएंगे कि चीनी कहाँ तक घुस आए हैं और साथ ही हम उनके विरुद्ध बल 
प्रयोग नहीं कर पाएंगे । इस प्रकार सीमा वार्ता में दृढता दिखाकर हमने जो पाया था, उसे 
खो दिया। चीन के प्रधानमंत्री को सैद्धांतिक रूप से भले ही असफलता मिली हो, परंतु 
व्यावहारिक रूप से वह विजयी हुआ है । यद्यपि उसने हमारी सीमाओं के भीतर अपनी 
सेनाएँ भेज उसे अस्थिर किया है और अब उसने हमारे प्रधानमंत्री से यह आश्वासन भी 
पा लिया कि हम अस्थिर सीमाओं को स्थिर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन 
परिस्थितियों में चाऊ एन लाई उस समय तक प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह वास्तविक 
आधिपत्य भी सिद्ध कर दे। 


अब जब चीन की नीयत सफलता है, जब भारत-चीन नीति में अमूलचूल परिवर्तन 
करके हमें यथार्थपरक नीति अपनानी चाहिए। 


--ऑर्गनाइजर मार्च 7, 7960 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
[] 
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विधान में संशोधन करके 
संसद्‌ सदस्य पाप के भागीदार 


बेरुबारी व कूचबिहार का हस्तांतरण रीका जाए 

नेहरू-नून समझौते के अंतर्गत बेरुबारी और कूचबिहार के टप्पों के पाकिस्तान 
को हस्तांतरण के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए निर्देश पर दिए 
गए निर्णय में भारतीय जनसंघ के दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन हुआ है। इस समझौते 
का भारतीय जनसंघ प्रारंभ से इसी आधार पर विरोध कर रहा था कि उसमें भारत के 
भू-भाग को एक विदेशी सत्ता को सौंपने का प्रावधान किया गया था। यदि जनसंघ 
जनमत का दबाव न लाया होता तो शासन इस भूमि को सर्वोच्च न्यायालय की राय लिए 
बिना ही एक प्रशासनिक कार्य मानकर पाकिस्तान को दे डालता। जनता का अभिनंदन 
करना चाहिए कि उन्होंने इस क्षेत्र को बचा लिया। 

भारत के किसी भी भू-भाग को दूसरे को सौंपने का अधिकार न तो शासन को है 
और न संसद्‌ को। यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय! दिया हैं। अतः समझौते के वे अंश, 


राजेनद्र प्रसाद ने संविधान के अनुच्छेद 143(1)के अंतर्गत 


1. 1958 में हुए नेहरू-नून समझौते के बाद राष्ट्रपति डॉ. रा 
के समक्ष इस प्रश्‍न को रखा और राय जाननी चाही कि 


अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय 
' कया भारत सरकार संविधान में बिना संशोधन किए भारत संघ की भूमि को किसी अन्य देश को दे सकती है?' 


सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्‍न को अति महत्त्वपूर्ण मानते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.पी. सिन्हा को अध्यक्षता 
में आठ सदस्यों की एक संयुक्त संवैधानिक पीठ गठित कर दी | ठीक उसी समय भारतीय जनसंघ कार्यकर्ताओं 
के नारे 'बेरुबारी देबो ना, देबो ना, ' से देश गूँज रहा था। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने ही भारतीय जनसंघ के सात 
प्रमुख कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए प्रेरित किया था और देश के प्रमुख 
अधिवक्ताओं को तैयार करके इस विषय की चैरवी सर्वोच्च न्यायालय में करवाई थी। 14 मार्च, 1960 को 
सर्वसम्मति से दिए निर्णय के निष्कर्ष में कहा कि देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तो 
यह कार्य संविधान की धारा 368 के द्वारा संविधान में परिवर्तन करने के बाद ही संभव हो सकेगा। 
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जिनमें भारत के भू-भाग के हस्तांतरण को बात कही गई है, प्रभावहीन हो जाते हैं। 
प्रधानमंत्री के सभी अधिकारों का स्रोत संविधान ही है और इसलिए ऐसा कोई कार्य, जो 
संविधान के प्रतिकूल हो, वह उनकी व्यक्तिगत हैसियत में हो सकता है, आधिकारिक 
तौर पर नहीं । उसका शासन या देश पर कोई बंधन नहीं । कोई भी संधि जो संविधानों के 
प्रावधानों के अनुकूल न हो, अंतरराष्ट्रीय क्रानून की दृष्टि से भी अवैध है। अत: इस 
विषय में अपनी असमर्थता अनुभव करते हुए अब शासन को शांत बैठ जाना चाहिए। 
अवैध संधि को वैध बनाने का प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं होगी। 
यह दुःख का विषय है कि प्रधानमंत्री ने इस संबंध में संविधान के संशोधन की 
बात कही है। यह तो अत्यंत ही प्रतिगामी और राष्ट्रघाती प्रयास होगा। संविधान और 
शासन को निर्मिति, राष्ट्र की रक्षा और भूमि की अखंडता बनाए रखने के लिए होती है। 
उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, जिसमें देश के किसी भी भू-भाग को 
अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के समान हस्तांतरित किया जा सके | ऐसी व्यवस्था संवैधानिक 
शासन को भावना के ही प्रतिकूल होगी। अत: मैं संसद्‌ के सभी सदस्यों से प्रार्थना 
करूँगा कि यदि शासन ऐसा कोई भी संशोधन कारक विधेयक प्रस्तुत करने का साहस 
करे तो वे उसे ठुकरा दें। मुझे विश्वास है कि वे इस प्रकार देश के शासन के आत्मघाती 
प्रयत्न के पाप से अवश्य ही बचेंगे। एक भारी बहुमत से प्राप्त शक्ति के दुरुपयोग के 
किसी भी प्रयास को जनसंघ सहन नहीं करेगा । जनता को जागरूक एवं सावधान रहना 
चाहिए, जिससे इस आड़े मौके पर उनके प्रतिनिधि धोखा न दे जाएँ। 
पाञ्चजन्य, मार्च 27, 7960 
[_] 
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चीनी प्रधानमंत्री अपनी सेनाओं को हमारी 
भूमि से पीछे हटाने की घोषणा करें 


गत 17 अप्रैल, 1960 को दिल्‍ली में जनसंघ के पंद्रह सहस्र 
कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पंडित नेहरू से चाऊ वार्ता के समय टूढ 
रहने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए 
दीनदयालजी का भाषण । 


जाः 'ज के विशाल एवं सफल प्रदर्शन पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपको 
विदित है कि हमारे इस प्रदर्शन की योजना का पता चलने पर चीन ने इस संबंध 
में विरोधपत्र भेजा था । उसे प्रजातंत्रीय पद्धति का ज्ञान नहीं । वहाँ प्रधानमंत्री एक तानाशाह 
है, जिसके पास जनता अपनी भावनाएँ नहीं पहुँचा सकती । किंतु हमारे यहाँ प्रजातंत्र है । 
उसमें प्रधानमंत्री को जनता की इच्छाओं के अनुसार चलना होता है । तदनुसार हमने अपनी 
इच्छा और भावनाओं से अपने प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया है | हम यह आशा करते 
हैं कि प्रधानमंत्री उनको ध्यान में रखकर श्री चाऊ एत लाई से बातचीत करेंगे। 

अपनी भावनाओं के प्रदर्शन के उपरांत हम प्रधानमंत्री को शांति के साथ वार्त्ता 
करने का अवसर दें तथा उत्सुकता से उस दिन की बाट जोहें, जबकि चीन के प्रधानमंत्री 
को विदा करते समय पं. जवाहरलाल नेहरू हमें यह बता सकें कि उन्होंने दूढता से काम 
लेकर चीन के सभी मंसूबों को विफल कर दिया है । हम यह भी आशा करते हैं कि जब 
चीन के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो उन्हे ख़ाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। वे हमारी 


मित्रता लेकर जाएँ। किंतु यह तभी संभव है, जब वे अपनी सेनाओं को भारत को भूमि 


__ 30 स 
* देखें परिशिष्ट ५, पृष्ठ 274 तथा परिशिष्ट ४1, पृष्ठ 276 
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से पीछे हटाने को घोषणा कर दें। अन्यथा हम उन्हें दिल्ली के हवाई अड्डे से विदा 
देकर संतोष नहीं मान सकते। हमें तो उन्हें अक्साइ चिन की भूमि से भी यथासम्मान 
विदा देनी होगी। 


पाञ्चजन्य, अप्रैल 25, 1960 
0 
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पोलिटिकल डायरी 


19 
खाद्यान्नो में राज्य व्यापार 


ऑर्गनाइजर के स्थायी स्तंभ 'पोलिदिकल डायरी” के आलेख 
का पाञ्चजन्य में प्रकाशित हिंदी अनुवाद। 


1] 7 अप्रैल को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की पिछली बैठक में तृतीय योजना 
अवधि में मूल्यों को स्थिर रखने के लिए अपनाए जानेवाले उपायों के बारे में 
कोई निर्णय नहीं किया जा सका। योजना आयोग ने अपने पहले रुख़ एवं सैद्धांतिक 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार का खाद्यान्न व्यापार तक विस्तार करने 
का सुझाव दे दिया है, जिसका अंतिम परिणाम नियंत्रण, राशनिंग और अन्न वसूली 
होगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री एस.के. पाटिल, जो पदभार ग्रहण करने के बाद से ही 
खाद्यान्न में राज्य व्यापार के विरोधी रहे हैं, योजनाकारों के साथ सहमत नहीं हुए। 
मतभेद इतना तीव्र था कि गतिरोध पैदा हो गया और प्रधानमंत्री ने इस प्रश्‍न पर विचार 
करने और उसे हल करने के लिए एक छोटी उपसमिति गठित करने का सुझाव दिया। 
दो वर्ष से अधिक हो गए, जब राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने खाद्यान्न व्यापार को हाथ 

में लेने का अचानक निर्णय किया। यह निर्णय शीघ्रता में और समस्या के सभी पहलुओं 
पर सावधानीपूर्वक विचार किए बिना लिया गया | इसका प्रमाण बह तथ्य है कि जिन 
राज्यों ने इस निर्णय को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया, उन्हें अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा, और यह तथ्य भी कि तब से धीरे-धीरे पग पीछे हटाए जा रहे हैं । 
अब यह भी गुप्त नहीं रह गया है कि वर्तमान खाद्य मंत्री को भाँति ही उनके पूर्ववर्ती 
खाद्य मंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ और योजना आयोग के साथ इस प्रश्‍न पर सहमत 
नहीं रहे | इतने महत्त्वपूर्ण विषय में ढुलमुल नीति ने देश की अर्थव्यवस्था को वर्णनातीत 
हानि पहुँचाई है। वस्तुस्थिति यह है कि न तो सरकार ने उचित मूल्य पर लोगों का पेट 
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भरने को ज़िम्मेदारी ग्रहण की है और न उसने जनता को ही बदलती आर्थिक परिस्थितियों 
के अनुरूप तैयार किया। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में वेतन की क्रीमत का तंत्र कुछ इस 
प्रकार काम करता है कि कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद जनता का जीवन प्राय: 
सामान्य रूप से चलने लगता है । नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अपने आर्थिक उद्देश्यों 
के अनुसार मूल्य रेखा को स्थिर रखने के लिए क़दम उठाती है। किंतु वर्तमान परिस्थितियों 
में हमें दोनों की हानियाँ मिल रही हैं और लाभ किसी का भी नहीं मिल रहा है। 
शनिवार, 9 अप्रैल को देश के खाद्यान्न व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसका 
उद्घाटन श्री सी. राजगोपालचारी ने' किया। मुक्त अर्थव्यवस्था के कट्टर समर्थक होने 
के कारण उन्होंने तो खाद्यान्न व्यापार के एकाधिकार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पग 
का विरोध करने में व्यापारियों के सुर में सुर मिलाया ही, स्वयं जयप्रकाश नारायण ने भी, 
जिन्हें एक समाजवादी के नाते सरकार का समर्थन करना चाहिए था, यह विचार व्यक्त 
किया कि खाद्यान्न व्यापार के क्षेत्र में समाजवादी सिद्धांतों का विस्तार वांछनीय नहीं है। 
उन्होंने कहा कि “' व्यापारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी से इस व्यापार में लगे हैं, और वे इस क्षेत्र के 
विशेषज्ञ हैं। सरकार इसे उनके समान कुशलता तथा दक्षता के साथ नहीं कर सकती, और 
इस मामले में किसी प्रकार के मतभेद या सैद्धांतिक विवाद की गुंजाइश नहीं है ।'' 
हमें सर्वोदय नेता के इस मत से पूर्णतः सहमत होना ही पड़ेगा कि जनता को 
सिखाने के इस मूलभूत प्रश्‍न में सैद्धांतिक मतभेद को नहीं घसीटना चाहिए दुर्भाग्य से 
अधिकांश लोगों ने चाहे वे सरकार के अंदर के हों या बाहर के, इस पर निष्पक्ष भाव से 
और सूक्ष्म रूप से विचार नहीं किया है । इससे समाजवाद के उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
होगी, यदि सरकार पूर्ण खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने के बाद भी जनता की 
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रहे साथ ही, हम आवश्यक वस्तुओं 
के मूल्यों को ऊँचे चढते जाने की अनुमति नहीं दे सकते । ऊँचे मूल्य ऊँचे वेतन की माँग 
बढ़ाएँगे । यदि मूल्य ऊँचे वेतन की माँग को बढ़ाएँगे रेखा को स्थिर नहीं रखा जा सकता 
तो हमारी सारी आर्थिक योजनाएँ असफल हो जाएँगी। 
योजनाकार मूल्यों के स्थिरीकरण के नाम पर नियंत्रण की नीति के पक्षपाती हैं। 
किंतु वास्तविक उद्देश्य योजना के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए राज्य व्यापार से 
नफा कमाना प्रतीत होता है जैसा कि अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के अध्यक्ष 
श्री एम.एच. हाशिम प्रेमजी ने बताया है, सरकार खाद्यान्न व्यापार से 175 करोड रुपए 
से 275 करोड़ रुपए तक का नफा कमाना चाहती है। यदि उसकी यही नीयत है तो 


क 

1. चक्रवती राजगोपालाचारी ने अगस्त, 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना को थी। इस दल ने जवाहरलाल नेहरू 
की समाजवादी नीति का विरोध किया और तथाकथित ' लाइसेंस-परमिट राज' को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था 

को वकालत की थी। 
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मूल्यों को क़ाबू में रखने का उद्देश्य विफल हो जाएगा । खाद्य के बारे में संवैधानिक 
स्थिति ने भी मामले को उलझा दिया है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों कुछ हद 
तक ही सामने आ रही हैं। इनमें से कोई भी पूरा उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। 
फ़िलहाल, सरकारी नीति ने केवल गहरी अंतरराज्यीय ईर्ष्या पैदा की है । एक राज्य दूसरे 
राज्य के दुःख में हाथ बँटाने को तैयार नहीं है । खाद्यान्न की बचत वाला राज्य उसे एक 
लाभदायक व्यापार समझता है और वह भावों को नीचे गिराने के लिए तैयार नहीं है। 
बताया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 13-14 रुपए प्रति मन की दर से गेहूँ ख़रीदा 
था, किंतु उसे केंद्र सरकार को 19 रुपए प्रति मन के भाव से दिया, और केंद्र सरकार ने 
उसे फिर से राज्य सरकार को 22 रुपए प्रति मन के भाव से बेचा | उपभोक्ता को यह 24 
रुपए प्रति मन के भाव से उपलब्ध हुआ। इस प्रकार राज्य व्यापार ने मूल्यवृद्धि में ही 
योगदान किया है। अलग-अलग राज्यों को इन कार्यों से विरत नहीं किया जा सकता। 
एक ही मार्ग है कि एक केंद्रीय निगम या ऐसी ही कोई संस्था गठित की जाए, जो 
खाद्यान्नों की ख़रीद और बिक्री की पूरी जिम्मेदारी स्वयं ले। बीच में राज्यों को नहीं 
आना चाहिए। केवल इसी प्रकार पूरे देश के मूल्यों में एकरूपता आ सकेगी। 

यह भी ध्यान में रंखने योग्य है कि सरकार को पूरे व्यापार को हाथ में ले लेने के 
बदले एक बड़े व्यापारी के रूप में आंशिक रूप से इस क्षेत्र में उतरना चाहिए। उसे या 
तो बचत वाले देशों से खाद्यान्न का आयात करके या देश के अंदर के ही बचत वाले 
क्षेत्रो से खरीद कर या भावों में गिरावट के समय, अंतराल भंडार बनाना चाहिए और तब 
भाव वृद्धि के समय या अभावग्रस्त क्षेत्रों में इसे एक बिकवाल के रूप में बाजार में 
प्रविष्ट करना चाहिए। किसी अन्य व्यवस्था का एक ही परिणाम होगा-कालाबाजारी 
या नौकरशाही अक्षमता । 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जब तक देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि 
नहीं होती, तब तक वितरण पद्धति में कोई परिवर्तन या नया उपाय कारगर नहीं हो 
सकेगा। यह खेदजनक है कि खाद्य और कृषि मंत्रालयों ने हर स्थान पर और हर समय 
खाद्यान्न के उत्पादन की अपेक्षा वितरण की ओर अधिक ध्यान दिया है। बाहर से अन्न 
मँगाना भी लंबे समय तक चलता नहीं रह सकता। श्री एस.के. पाटिल का 7 अरब रुपए 
का 1 करोड़ 20 लाख टन का आयात करने का प्रस्ताव दीर्घकाल तक भावों को कम 
रख सकने में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम उतनी ही राशि वर्तमान में 
उस हेतु जितनी राशि रखी जाने का अनुमान दिखाया गया है। उसके अलावा देश में 
खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित ख़र्च करने को तैयार नहीं होते। 

इन परिस्थितियों में सरकार भले ही बह निर्णय कर लें, संपूर्ण खाद्यान्न व्यापार को 
हाथ में नहीं ले सकेगी | केवल बीच का मार्ग ही संभव है यह केवल अपनी कुकल्पित 
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घोषणाओं से व्यापारी समुदाय को सशंकित बना सकती है। वस्तुत: केंद्रीय खाद्य मंत्री 
के दृष्टिकोण और अधिकांश सरकारों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। अच्छा यह 
होगा कि सैद्धांतिक वाद-विवाद के कारण इस महत्त्वपूर्ण विषय में अनिश्चय की स्थिति 
का निर्माण न होने पाए। | 
--पाउचजन्य, अप्रैल 25, 1960 

[] 
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के द्र की भाषाओं विषयक संविधान के अनुच्छेद 344 (6) के अधीन राष्ट्रपति का 

निर्देश संसदीय सत्र के आख़िरी दिन 29 अप्रैल, शुक्रवार को संसद्‌ के पटल पर 
रखा गया । सरकार की यह नीति रही है कि चीजों को टालते रहो, ताकि सांसदों को उन 
पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर न मिले। इस टालने की नीति के अनुसार ही 
राष्ट्रपति का यह निर्देश पाँच साल की देरी से आया है । जहाँ तक निर्देश की विषयवस्तु 
का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि इसमें राष्ट्रपति ने न केवल अनुच्छेद 344 का पालन 
नहीं किया, बल्कि इसका उल्लंघन भी किया है । प्रधानमंत्री द्वारा कुछ लोगों की आशंकाओं 
को निर्मूल करने के लिए अंग्रेजी को सहभाषा बनाए रखने का आश्वासन देना एक बात 
है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा यह निर्देश देना कि 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी राजकोय 
सहभाषा बनी रहेगी, राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों से बाहर है। संविधान में स्पष्ट 
उल्लेख है कि 1965 के पश्चात्‌ उन विषयों को छोड़कर जिन्हें संसद्‌ तय करे, राजभाषा 
के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग नहीं होगा तथा हिंदी उसका स्थान ले लेगी। इसलिए यह 
संसद्‌ का विशेषाधिकार था कि वह तय करे कि 1965 के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी, राजकीय 
व्यवहार में कहाँ और कब तक प्रयुक्त होगी, न कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेना था। 

राष्ट्रपति द्वारा निम्मलिखित विषयों पर निर्देश अपेक्षित था-- 

(7) केंद्र की राजभाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़े। 

(2) राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी पर पूर्णतया तथा आंशिक रोक। 

(3) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी अथवा कुछ कार्यो के लिए किस भाषा 

का प्रयोग हो, यह निश्चित करना। 
(4) केंद्र द्वारा एक अथवा सभी विषयों में प्रयुक्त अंकों के स्वरूप पर निर्णय लेना। 
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इन सभी विषयों पर राष्ट्रपति का निर्देश हमें आगे ले जाने की बजाय, स्वाधीनता 
पूर्व के दौर में ले जाता है । 
किन कार्यों में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग सुनिश्चित हो, यह बताने की अपेक्षा 
निर्देश में कहा गया, '' गृह मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह ऐसे क़दम उठाए, जिनसे 
हिंदी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग उन क्षेत्रों में हो सके, जिनका उल्लेख संविधान के 
अनुच्छेद 348 के उपवाक्य (2) में है ।'' अब गृह मंत्रालय के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग 
के लिए नहीं बल्कि ऐसे आवश्यक क़दम उठाने पर विचार करेगा, जिससे हिंदी का 
उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ सके।'' स्पष्ट है कि सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को हिंदी 
प्रयोग करने के लिए तैयार करने हेतु कुछ नहीं किया। जिस गति से सरकार चल रही है, 
यदि यही गति रही तो हम 1965 में वहीं होंगे जहाँ आज हैं। 
इसलिए अंग्रेज़ी आज जिन कार्यो के लिए प्रयुक्त हो रही है, उनमें से किसी में 
इसका प्रयोग बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं है । परंतु विदेशी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों 
में कई बार अवसर और उद्देश्य के अनुसार और अपने संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की स्थिति 
को देखते हुए, यह उचित होगा कि हम अंग्रेजी का प्रयोग त्याग दें । अनेक बार हमें इसके 
लिए विवश भी होना पड़ा है । साम्यवादी देश अंग्रेजी की जगह हमारे द्वारा हिंदी प्रयोग 
करने की जिद्द करते हैं | उनके उद्देश्य भले ही पवित्र और प्रशंसनीय न हों, परंतु हमें 
स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि हम ऐसे कार्यो में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे। 
जहाँ तक देवनागरी अंकों का प्रश्‍न है, अब उनका प्रयोग ऐसे प्रकाशनों में भी न 
होगा, जिनमें आज तक होता आया है। 
अनुच्छेद 318 के अनुरूप राष्ट्रपति ने अपने निर्देश में यह तो माना है कि सिद्धांत 
रूप में उच्चतम और उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग होगा। उन्होंने विधि मंत्रालय 
को निर्देश किया है कि समयानुसार वह ऐसे क़ानून लाए, जिनसे वैकल्पिक रूप से 
हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं (राज्यों की राजभाषाओं) का न्यायिक निर्णयों और 
आदेशों के लिए प्रयोग, राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत हो सके | यदि हिंदी का विकल्प 
बनाना है तो इसमें पहले ही देरी हो चुकी है। संविधान लागू होने से पहले भी कुछ 
राज्यों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में न्यायालयों में कामकाज चलता था। गत दस 
वर्षो में सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा हिंदी में कामकाज को लोकप्रिय बनाने के लिए 
जो किया, उस पर पानी फेरने का ही काम किया है। कम-से-कम इस नीति को तो 
बदला जाना चाहिए था। 
जहाँ तक वैज्ञानिक तथा अन्य कार्यो के लिए शब्दावली के प्रयोग का प्रश्‍न है, 
निर्देश में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शब्दावली आधार के रूप में स्वीकार कर ली 
जानी चाहिए और उससे व्युत्पन्न शब्दों का भारतीयकरण किया जा सकता है | घनश्याम 
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सिंह गुप्ता' की अध्यक्षता में भाषाविदों की समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष के 
समक्ष जो प्रस्तावित किया था और उनकी सहमति भी मिली थी, उनसे कहा गया था कि 
जहाँ संक्षिप्तता और सुनिश्चित अर्थ वांछित है, वहाँ विदेशी शब्द उपयुक्त नहीं पड़ते ।'' 
जिस युग में इतने बड़े पैमाने पर तकनीक का हमारे जीवन पर प्रभुत्व हो, वहाँ विदेशी 
शब्दावली का यह आयात आत्मघाती हो सकता है। अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी शब्दों से 
भारतीय शब्द निर्मित करना असंभव होगा | यदि शब्द लैटिन अथवा ग्रीक के हैं तो उनमें 
संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लग सकते | वास्तव में संविधान बनाते समय हमने 
इस विष॑य में अधिक समझदारी से काम लिया था। अनुच्छेद 351 में कहा गया कि 
राजकीय कार्यो में प्रयुक्त हिंदी भाषा में शब्दावली मुख्य रूप से 'संस्कृत' से होगी, 
जिसका उल्लेख आठवीं अनुसूची में है। ध्यातव्य है कि आठवीं अनुसूची में अंग्रेज़ी 
उल्लिखित नहीं है। संविधान निर्माता जानते थे कि किसी भी भाषा की परियोजना में 
विदेशी पारिभाषिक शब्द या शब्दावली का प्रयोग हमारी भाषाओं की प्रतिभा को बाधित 
करेगा। 

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार, जिसके कहने पर 
राष्ट्रपति ने यह निर्देश जारी किया है, इस विषय पर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन 
करना चाहती है। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1948 में भारत के शिक्षा मंत्रियों का 
अधिवेशन हुआ था। जिसमें पाँच वर्ष के पश्चात्‌ अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने का 
प्रस्ताव था, जिसे संविधान सभा ने 15 वर्ष की अवधि में बदल दिया और अब इसे 
सरकार अनिश्चित काल तक बनाए रखना चाहती है। यह बात आम आदमी की भी 
समझ में आती है कि अंग्रेज़ी से हिंदी की ओर जाते हुए अहिंदी भाषी लोगों के रोज़गार 
के अवसरों पर आँच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए अहिंदी भाषी लोगों को ऐसी 
सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे वे हिंदी का कामचलाऊ ज्ञान ही अर्जित न कर सकें, 
बल्कि दक्षता प्राप्त करें। बंगाली और तमिल भाषी लोग, जिन्हें हिंदी-विरोधी मान लेते 
हैं, वे ऐतिहासिक कारणों से केंद्रीय सेवाओं में अधिक हैं । वे केंद्रीय भाषा में दक्षता पाने. 
में हिंदी भाषियो से आगे निकल सकते हैं, निकलेंगे। यदि वे अंग्रेज़ी में अंग्रेजो से 
अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तो वे हिंदी सीखने में भी निश्चय ही पीछे नहीं रहेंगे। 
परंतु सरकार उन्हें सुविधाएँ और कुछ वांछित विशेषाधिकार देने की जगह सबकुछ ठंडे 
बस्ते में डालना चाहती है। 

अनेक प्रकार की धाँधलियाँ करने वाली इस सरकार का अहिंदी भाषियों पर हिंदी 
विरोधी होने का आरोप एक लँगडा तर्क है । अहिंदी भाषियों ने कभी किसी ऐसी समिति 


1.घनश्याम सिंह गुप्ता 1949 में मध्यप्रांत और बरार से संविधान सभा के सदस्य थे। 
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अथवा आयोग के गठन का विरोध नहीं किया जो सभी भाषाओं के लिए सामान्य 
शब्दावली तैयार करने के लिए गठित हो। सरकार को यह निर्धारित करने से किसने 
रोका है कि वह एक जैसा की बोर्ड तैयार करवाए। न तो राजाजी ने औरन ही सुनीति 
कुमार चटर्जी' ने यह माँग को है कि सरकार विधि की पुस्तकों और सरकारी प्रकाशनों 
का हिंदी अनुवाद प्रकाशित न करे। सरकारी आलस्य और अकर्मण्यता का ही परिणाम 
है कि कुछ लोग हिंदी कट्टरवादी बने हैं अथवा ऐसे दीखते हैं । उनके कट्टरवाद की 
प्रतिक्रिया होती है। जहाँ पर मतैक्य होना चाहिए और अधिकतर है भी, वहाँ विवाद 
प्रारंभ हो जाता है। राजाजी और राममनोहर लोहिया इस मुद्दे पर एक दूसरे से बहुत दूर 
खड़े दीखते हैं, इसका कारण यह है कि सरकार ने गत 13 वर्षों में भारतीयों को अंग्रेजी 
के पंजो से मुक्त करवाने के लिए कुछ नहीं किया। यदि राजाजी को लगे कि हिंदी पढ्ने 
वाले तमिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो वह हिंदी लागू करने का विरोध नहीं करेंगे 
और राम मनोहर लोहिया भी हताश होकर नामपट्टों पर कोलतार पोतने को विवश न 
होते, यदि उन्हें लगता कि सरकार हिंदी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के लिए उपयुक्त 
क़दम उठा रही है। 
संविधान ने राष्ट्रपति को एक विशेष दायित्व सौंपा है और उन्होंने इससे बचते हुए 
जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर डाल दी है। क्या गृह मंत्रालय ईमानदारी से अपने कर्तव्य का 
निर्वहन करेगा? 1965 में हम अंग्रेजी की जगह हिंदी ला सकेंगे अथवा नहीं। यह इस 
बात पर निर्भर करेगा कि गृह मंत्रालय अपना दायित्व कितनी ईमानदारी और कुशलता 
से निभाता है। यदि वर्तमान सरकारी नीति जारी रही तो अंग्रेजी 1965 के पश्चात्‌ 
सहभाषा ही नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से मुख्य राजभाषा के स्थान पर रहेगी। 

-ऑर्गनाइजर मर्ड़ 9, 7960 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 


स SPR 5 NN 
1. सुनीति कुमार चटर्जी (1890-1977) भाषाविद्‌, शिक्षाविद्‌ और साहित्यकार थे। 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


21 


पंडित नेहरू अपने और देश के लिए 
संकट मोल ले रहे हें 


दिल्ली प्रदेश जनसंघ के वार्षिक अधिवेशन में दीनदयालजी का 
भाषण । 


जे का विषय है कि श्री चाऊ एन लाई के साथ हुई वार्त्ता' के संबंध में पं. नेहरू 
जनता और संसद्‌ को विश्वास में लेना नहीं चाहते। वार्ता का समस्त स्वरूप 
सरकारी न होकर पंडित नेहरू और श्री चाऊ तथा श्री कृष्ण मेनन और श्री चाऊ के मध्य 
व्यक्तिगत बातचीत ही अधिक है। 

वार्त्ता का विस्तृत ब्योरा सामने आना चाहिए, जिससे जनता यह समझ सके कि 
हमारी सरकार वास्तव में किस स्थान पर खड़ी है | यद्यपि यह सत्य है कि जनभावना के 
भारी दबाव के कारण अक्साइ चिन का क्षेत्र अभी चीन को सौंपा नहीं गया है, परंतु इस 
बात का किस प्रकार भरोसा किया जाए कि प्रच्छन्न रूप में यह मान्य नहीं किया गया है 
कि कालांतर में जन-भावना के शांत हो जाने के पश्चात्‌ यह क्षेत्र चीन को दे दिया 
जाएगा। भारत सरकार की गंभीरता और दृढता का वास्तविक विश्वास तो केवल तब ही 
किया जा सकता है कि जब सरकारी स्तर पर असंदिग्ध शब्दों में चीन को आक्रमणकारी 
घोषित करके उसके साथ उसी भाँति व्यवहार किया जाना प्रारंभ हो। 

सरकारी अधिकारियों को भी पीकिंग नहीं भेजना चाहिए। आक्रमणकारी के साथ 


* देखें परिशिष्ट 1७, पृष्ठ 270, परिशिष्ट ७, पृष्ठ 274 तथा परिशिष्ट ७], पृष्ठ 276 
1. चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई और विदेश मंत्री मार्शल चेन-ची ने मार्च 1960 में सीमा विवाद पर वार्त्ता को 
लेकर भारत की यात्रा की थी। बाद में चीनी प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन कभी भी मैकमोहन रेखा को 


स्वीकार नहीं करेगा। 
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निरंतर वार्त्ता में पड़कर प्रधानमंत्री समस्त देश और स्वयं अपने लिए अपमान मोल ले 
रहे हैं। साथ ही जनता को भी बराबर जाग्रत्‌ रहना होगा । भारतीय जनसंघ का यह दृढ 
निश्‍चय है कि तुष्टीकरण कौ सरकारी नीति से उत्पन्न किसी राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को 
सफल नहीं होने देंगे । 


श्री मेनन को हटाया जाए 

जनता का विश्वास उठ जाने के पश्चात्‌ भी श्री कृष्ण मेनन को प्रतिरक्षा मंत्री 
बनाए रखने का प्रधानमंत्री का हठ केवल यह प्रकट करता है कि वह प्रजातांत्रिक 
जनभावना का न तो आदर करना जानते हैं और न देश की सुरक्षा का उनके सामने कोई 
महत्त्व है। आज हमें ऐसा प्रतिरक्षा मंत्री चाहिए जिसकी निष्पक्षता और देशभक्ति पर 
संदेह न किया जा सके। श्री कृष्ण मेनन चाहे भले बुद्धिमान व्यक्तियों में हों, पर 
दुर्भाग्यवश उन्होंने जिस स्थिति में आज देश को लाकर खड़ा कर दिया है, उसमें वह 
प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने के अयोग्य हैं। 


नागपुर हिंसा की भर्त्सना 

आज जिस समय गुजरात और महाराष्ट्र की जनता अपनी इच्छाओं को 'फलीभूत 
होते देख रही है, उस समय विदर्भ के कुछ विक्षुब्ध लोगों का ऐसी कार्रवाई करना 
जिसका कोई प्रजातंत्रवादी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता, अत्यंत खेदजनक है । नागपुर 
में फैली लूटमार, अग्निकांड और हिंसा, भर्त्सना के ही योग्य है। इन बातों से तो 

विदर्भवादी स्वयं अपने उद्देश्य को ही हानि पहुँचाएँगे। 
पाञ्चजन्य, मर्म 9, 7960 
[] 
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राष्ट्रभाषा की समस्या : हिंदी के विरोधी नहीं 
शासन की उपेक्षा नीति ही ज़िम्मेदार 


Ea bs. के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश दिनांक 21 अप्रैल को दोनों सदनों पर रखा 
गया। यह संसद्‌ के बजट सत्र का अंतिम दिवस था। फलतः सदस्यों को उस 
संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। 


उपेक्षा की नीति 

शासन ने इस विषय में प्रारंभ से ही इस प्रकार की नीति अपना रखी है। न मालूम 
किस कारण से वह सदस्यों को इस प्रश्‍न पर खुलकर विचार नहीं करने देता। जो भी 
प्रतिवेदन रखा जाता है, वह सत्र की समाप्ति पर ही रखा जाता है। 

संविधान के अनुसार 5 वर्ष के बाद शासन ने हिंदी को राजभाषा बनाने को दिशा 
में क्या प्रगति की है और कौन से उसे आगे निश्चित पग उठाने चाहिए, इसका विचार 
और विधान करने के हेतु ही अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग, संसदीय 
समिति एवं राष्ट्रपति के आदेश की व्यवस्था की गई है। 


मंथर प्रालि 

संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी, 1955 के बाद अनुच्छेद 
344 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। किंतु जिस मंथर गति से यह कार्रवाई हुई है, 
उसमें ही 5 वर्ष से अधिक समय बीत गया है । वास्तव में अब 26 जनवरी, 1960 के 
बाद तो दूसरा राजभाषा आयोग नियुक्त होना चाहिए था। 
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आदेशों का अतिक्रमण 

राष्ट्रपति ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 344 द्वारा उन पर सौंपे हुए 
दायित्व का निर्वाह तो किया ही नहीं, उल्टे अनुच्छेद 343 की उक्त मर्यादाओं का 
अतिक्रमण अवश्य किया है। आदेश में कहा गया है कि सन्‌ 1965 के बाद भी अंग्रेजी 
एक ' सहयोगी राजभाषा' के रूप में चलती रहेगी । 

अनुच्छेद 343 में अथवा भाग 17 में जहाँ राजभाषा का विधान हुआ है, 'सहयोगी 
राजभाषा' के रूप में अंग्रेजी अथवा किसी भाषा की कल्पना नहीं की गई है । संविधान 
निर्माताओं को न तो यह शब्द सूझा और न उन्होंने इसकी आवश्यकता ही समझी । 

उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यह कहा कि 'संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी 
होगी तथा पंद्रह वर्ष की कालावधि में अंग्रेजी राजकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग की 
जाती रहेगी ।' पंद्रह वर्ष के बाद साधारणत: अंग्रेजी का राजकाज में कोई सहयोग नहीं 
रह जाता। हाँ, यदि संसद्‌ आवश्यक समझे तो “विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का ऐसे 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि उस विधि में उल्लिखित हो।'' 

स्पष्ट है कि अंग्रेजी का 1965 के बाद क्या, कितना और कब तक स्थान रहेगा, 
इसका निर्णय संसद्‌ की विधि के द्वारा होगा न कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। 

राष्ट्रपति आने वाली संसद्‌ को इस प्रकार प्रतिबंधित नहीं कर सकते। साथ ही 
संसद्‌ का यह विधान भी कुछ दो-चार प्रयोजनों के लिए हो सकता है। संपूर्ण राजकाज 
के क्षेत्र को वह व्याप्त नहीं कर सकता । फिर जिन क्षेत्रों में अंग्रेज़ी का प्रयोग उस विधान 
के अंतर्गत होगा, वहाँ वह एक सहयोगी भाषा के रूप में न होकर प्रमुख भाषा के रूप में 
ही होगा। 


\ 


सर्वथा अनुचित 


प्रधानमंत्री ने “सहयोगी भाषा' शब्द का प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से किया होगा, 
किंतु राष्ट्रपति के आदेश में जो कि एक विधान की शक्ति रखता है, इस शब्द का प्रयोग 
नहीं होना चाहिए था। 
अनुच्छेद 344 के अनुसार आयोग और संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार 
कर राष्ट्रपति को विशेषकर निम्नलिखित विषयों पर अपना आदेश देना था-- 
७ संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग, 
७ संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के 
प्रयोग पर निर्बधन, 
° अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की 
जाने वाली भाषा एवं 
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संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए 
जानेवाले अंकों के रूप। 


राष्ट्रपति का प्रतिगामी आदेश 

इन सभी विषयों पर राष्ट्रपति का आदेश देश को बढ़ाने के स्थान पर पीछे की ओर 
खींच रहा है। आवश्यकता तो यह थी की शासन के क्षेत्र में हिंदी के अधिकाधिक एवं 
उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में आदेश दिया जाता किंतु उसके स्थान पर कहा गया है कि 
''गृह मंत्रालय एक ऐसी योजना के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई 
करे, जिससे ऐसे पग उठाए जा सकें, जो कि हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को सुविधाजनक 
बना दें।'' अर्थात्‌ पानी पिलाने के स्थान पर अभी तो कुआँ खोदने की योजना बनाने का 
आदेश दिया गया है। 


शासन तैयार नहीं 

स्पष्ट है कि शासन के सभी क्षेत्रों में अभी अंग्रेजी ही अबाध रूप से चलती रहेगी। 
उसके प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाला कोई आदेश नहीं दिया गया। कहा जा सकता है 
कि जब शासन की तैयारी ही नहीं तो इसको रोकने वाला कोई आदेश देकर शासन के 
काम को ठप कर देना व्यावहारिक नहीं होगा । 


स्वतंत्रता का लकाज़ा 

किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे अवश्य हैं, जहाँ हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र अस्तित्व एवं हमारे 
सम्मान का तकाजा है कि हम अंग्रेज़ी को छोड़कर अपनी राज्यभाषा का प्रयोग करें । 
विदेशों से हमारे जो संबंध आते हैं, वे हमारी अपनी ही भाषा में होने चाहिए। हमें तो 
अपने स्वाभाविक राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण अंग्रेज़ी को इस क्षेत्र से विदा देना चाहिए। 


नागरी अंक क्यों नहीं 

नागरी अंकों के संबंध में जो आदेश मिला है, उसके फलस्वरूप एकरूपता के 
नाम पर उनको अब चारों ओर बहिष्कृत होना पड़ेगा। 

राजभाषा आयोग ने यद्यपि यह स्पष्ट कहा था कि हिंदी के प्रकाशनों में नागरी के 
ही अंकों का प्रयोग होना चाहिए, किंतु ऐसा लगता है कि शासन हिंदी में प्रचलित इन 
अंकों को चलने नहीं देना चाहता। 

संविधान में अंग्रेजी अंक की उस समंय जो सौदेबाजी हुई, उसके कारण घुस 
गए किंतु उस आधार में जहाँ न्यायतः नागरी अंक प्रयुक्त हो सकते हैं या होते रहे हैं, 
वहाँ से भी उनको हटा देना तो ठीक नहीं होगा। 
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अनुच्छेद 348 के अंतर्गत प्रयोजनों के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश केवल विधि 
मंत्रालय से क़ानून की पुस्तक का हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने की 
सिफ़ारिश करता है। उसे यह भी सलाह दी गई है कि यथासमय वह न्यायालयों द्वारा 
हिंदी एवं अन्य राज्यों की राजभाषाओं में न्यायालयीन निर्णय, आदेश, समन आदि देने 
के विषय में उपयुक्त विधान पारित कराने की व्यवस्था करे | 


पारिभाषिक शब्दों का निर्माण 

एक निश्चित आदेश पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में दिया गया है। शिक्षा 
मंत्रालय के अंतर्गत एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाएगा, जोकि पारिभाषिक शब्दों 
का निर्माण करेगा। अभी तक इस क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय एवं विभिन्न राज्यों में जो कार्य 
हुआ है, उस पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। 

पारिभाषिक शब्दों के संबंध में बताया गया है कि उन्हें उनके मूल अंतरराष्ट्रीय 
रूप में ही स्वीकार किया जाए। हाँ, उनसे व्युत्पन्न शब्दों को बनाते समय भारतीयकरण 


अवश्य किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके राष्ट्रपति ने अपने आदेश 
में भाषाशास्त्र से असंगत बात का उल्लेख कर दिया है। 


भाषा की कठिनाड्यॉ 

यदि मूल शब्द ग्रीक या लैटिन का लिया तो विज्ञान और विद्या के क्षेत्र में उनसे 
निकले हुए शब्द को लेना अनिवार्य हो जाएगा। यदि उनके साथ संस्कृत या हिंदी के 
उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़ां तो प्रथम तो वह सरल और सहज नहीं होगा, दूसरे इस 


अकार बना हुआ शब्द संस्कृत धातु से बने हुए शब्द से और भी कठिन हो जाएगा। 
राष्ट्रपति ने अपना आदेश संसदीय समिति द्वारा व्यक्त अभिमत के आधार पर दिया है। 


नेलाओं का हस्तक्षेप अनुचित 


दुर्भाग्य का विषय है कि जो प्रश्न भाषाशास्त्रियो पर छोड़ देना चाहिए था, उसपर 
राजनीतिज्ञ अपना मत दे रहे हैं। राजनीतिज्ञ भाषा के नाम पर लड़ सकते हैं किंतु भाषा 
का सृजन नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ने जब वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इस विषय 
पर विचार किया था। संविधान का हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते 
समय वह प्रश्न उपस्थित हुआ था। सभी भाषाओं के विद्वानों की एक समिति श्री 
घनश्याम सिंह गुप्त को अध्यक्षता में बैठी थी। उसने यही निर्णय लिया कि अंग्रेज़ी के 
शब्दों के स्थान पर संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं में बहुप्रचलित शब्दों का ही प्रयोग 
किया जाए। पार्लियामेंट शब्द आज सरल और ज्ञेय हो सकता है। किंतु संविधान में 
केवल पार्लियामेंट शब्द के प्रयोग मात्र से तो काम नहीं चलता। यहा वो उसके साथ और 
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भी व्युत्पन्न शब्द लाने पड़ेंगे। उसका भारतीयकरण करने का यदि प्रयास किया गया तो 
शिवजी की बारात बन जाएगी, भाषा नहीं । 


संस्कृतनिष्ठ शब्दावली ही क्यों 

संविधान सभा ने भी हिंदी के भावी स्वरूप का विचार करते समय अनुच्छेद 351 
में यही कहा है कि ''वह अपने शब्द भंडार के लिए मुख्यत: अन्य भाषाओं से (अष्टम 
सूची में वर्णित, जिनमें अंग्रेजी नहीं है) शब्द ग्रहण करे। संस्कृत धातु से बना हुआ शब्द 
आज चाहे कुछ अनजान सा और कठिन प्रतीत हो, किंतु थोड़े ही दिनों में यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि वह शब्द हमारे लिए अधिक सुलभ एवं पारिमाणिक दृष्टि से सूक्ष्म एवं 
यथार्थ भाव को व्यक्त करने वाला होगा।'' 

संस्कृतनिष्ठ पारिभाषिक शब्दावली न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण दक्षिण- 
पूर्व एशिया के देशों के लिए काम दे सकेगी तथा आनेवाले समय में वही अंतरराष्ट्रीय 
शब्दावली बनेगी । संविधान ने राजभाषा के विषय में राष्ट्रपति पर केंद्र शासन से अलग 
उत्तरदायित्व डाला है । उन्हें उसका निर्वाह करना चाहिए 


शासकों की मर्दांधता जनता को तबाह कर रही है 

वहाँ तक कांग्रेस सरकार की बुद्धि का पहुँचना कठिन दीखता है । स्पष्टतया ही ये 
सब समस्याएँ राष्ट्रीय भावशून्यता की द्योतक हैं और इसके लिए उत्तरदायी भी सरकार 
ही है। वास्तव में आज सरकार स्वयं राष्ट्रीयता की भावना से डरती है और अपनी सत्ता 
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को समाप्त करने कौ दिन-रात 
योजनाएँ बनाती रहती है। जैसे बीज बोएगी, वैसे फल मिलेंगे। यदि इस स्थिति में कुछ 
अफसर ही हिंदी विरोधी हैं, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। 

ऐसा कहा जाता है कि जब किसी राज्य में राजा का अत्याचार और अनाचार बढ़ 
जाता है तो प्रकृति का भी रुख बदल जाता है। संभवत: यह बात निहार प्रांत में सत्य 
उतर रही है। एक ओर यहाँ की सरकार में घोर पक्षपात, अनाचार और अन्याय का 
बोलबाला हो रहा है, दूसरी ओर आए दिन अग्निकांडों की घटनाएँ सुनाई पड़ रही हैं। 
पिछले पक्ष में सैकड़ों गाँव अग्नि से जलकर भस्मसात्‌ हो चुके हैं । इसी प्रकार जल के 
संकट की भी घटनाएँ सुनने और पढ़ने को मिली हैं । भीषण गरमी के कारण कुएँ तक 
सूखे जा रहे हैं। फ़सल की हालत पहले से ही ख़राब है । चारों ओर हाहाकार मचा हुआ 
है। एक ओर यह अग्निकांड, अकाल और भुखमरी तो दूसरी ओर कांग्रेसी शासकों की 


विलासिता तथा उनकी मदांधता बिहार की जनता को खाए जा रही है। 
पाञ्चजन्य, मर्ह 16, 1960 
[] 
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23 
भारत-अमरीका खाद्यान्न समझोता 


ऐश समय में जबकि खाद्यान्न का अभाव जनता और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द 
बना हुआ है, अमरीकी सार्वजनिक क़ानून 480 (?.1.. 480) के अंतर्गत 6 
अरब 7 करोड़ रुपए के गेहूँ ऋण के लिए समझौते पर देश की सामान्य प्रतिक्रिया ' दाता 
के प्रति कृतज्ञता' के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होगी। श्री एस.के. पाटिल यदि इस बात 
के लिए गर्व करें कि उन्होंने सामयिक सहायता प्राप्त करने में, और वह भी एक 
अभूतपूर्व पैमाने पर सफलता प्राप्त की है, तो उनके लिए उचित ही है। 

संयुक्त राज्य अमरीका इस समझौते को असाधारण महत्त्व दे रहा है, यह इस बात 
से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने अमरीकी सरकार की ओर से समझौते पर 
परंपरा के विपरीत स्वयं हस्ताक्षर किए, जबकि भारत सरकार की ओर से न तो राष्ट्रपति 
उपस्थित थे और न प्रधानमंत्री, बल्कि केवल खाद्य और कृषिमंत्री श्री स.का. पाटिल 
उपस्थित थे। जब लद॒दाख और उ.पू सी. (उत्तर पूर्वी सीमांत) पर चीनी आक्रमण के 
कारण परिवर्तित परिस्थितियों में जनता धीरे-धीरे अमरीका के प्रति विरोध का भाव 
छोड़ती जा रही है, अमरीकी सरकार का यह कार्य भारत में मित्रों की संख्या बढ़ाने की 
दृष्टि से एक महान्‌ कूटनीतिक क़दम माना जा सकता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य 
नहीँ था, यदि भारत स्थित अमरीकी राजदूत श्री एल्सवर्थ बंकर ने वाशिंगटन स्थित 


५ कक कि 
1. अमरीकी कांग्रेस ने दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए '००० 5० ९८४८८ कार्यक्रम की 


शुरुआत की। अमरीको राष्ट्रपति ड्वाइट डी ने 10 जुलाई, 1954 को कृषि व्यापार विकास और सहायता 
अधिनियम '?॥७॥०1.3७/-480' पर हस्ताक्षर किए थे। 


कृषि वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से ही अमरीकी कांग्रेस ने 1954 में सार्वजनिक 
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भारतीय राजदूत श्री छागला' के इस मंतव्य को बार-बार दुहराया कि “' भारत-अमरीका 
संबंध इतने ऊँचे स्तर पर पहुँच गए हैं, जितने कभी नहीं थे।'' अमरीकी राजदूत ने इसे 
छिपाकर नहीं रखा है कि उनकी सरकार का निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रेरित 
है। उनका मत है कि “अमरीका से सार्वजनिक विधि 480 के अंतर्गत खाद्यान्न की 
आपूर्ति से भारत को अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने, अपने राजनीतिक 
जीवन को स्थिर करने तथा तीव्र प्रगति को बढ़ावा देने में सहायता पहुँचेगी।'' 

फिर भी यह समझना ग़लत होगा कि यह समझौता केवल एक दवा का या 
कूटनीति का कार्य है और इससे अमरीका को आर्थिक लाभ नहीं है | तथ्य तो यह है कि 
अमरीकी कृषि की स्थिरता और कृषि वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के 
उद्देश्य से ही अमरीकी कांग्रेस द्वारा 1954 में सार्वजनिक विधि 480 (?.1..480) को 
पारित किया गया था। 31 दिसंबर, 1956 तक 38 देशों को निर्यात बाज़ार के भाव से 4 
अरब 15 करोड़ 60 लाख डॉलर (19 अरब 78 करोड़ रुपए) की कृषि वस्तुएँ वह बेच 
चुका है। इसलिए यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इस समझौते से दोनों देशों के 
आर्थिक हितों का पोषण होता है और इसलिए निहित पक्ष इसका जो भी राजनीतिक 
महत्त्व बनाने का प्रयास करे, हमें इस पर यथार्थवादी एवं सोद्देश्य दृष्टि से विचार 
करना चाहिए । पहला समझौता 19 अगस्त, 1956 को हुआ और इस पाँचवें समझौते पर 
4 मई, 1960 को हस्ताक्षर हुए। जबकि प्रथम चार समझौते कुल 4 अरब 60 करोड़ 
रुपए की कृषि वस्तुओं की पूर्ति के लिए थे, यह पाँचवाँ समझौता 6 अरब 7 करोड़ रुपए 
की कृषि पदार्थों के लिए है। यह 1 करोड़ 60 लाख दाशमिक टन चावल के लिए है। 
इस समझौते की शर्तों के अंतर्गत क्रय किए गए गेहूँ और चावल की ख़रीद तथा समुद्री 
परिवहन में अमरीकी सरकार वित्तपोषण करेगी । स्वीकार्य राशि का एक चौथाई इस वर्ष 
अर्थात्‌ 30 सितंबर के बाद, जब शिपमेंट आरंभ होगा, उपलब्ध होगा। शेष मात्रा दोनों 
सरकारों के बीच तय पाई दरों और शिपमेंट के ढरें के अनुसार 1 जनवरी, 1961 के बाद 
उपलब्ध होगी। अमरीकी सरकार इन वस्तुओं के बिक्रीधन के बारे में भी भारत सरकार 
को 5 अरब 12 करोड़ रुपए देने को सहमत हो गई है। इसमें से आधी राशि अनुदान के 
रूप में होगी और आधी ऋण के रूप में, जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज लगेगा। बाक़ी 95 
करोड़ रुपए अमरीकी दूतावास द्वारा उसके नियमित व्यय के वित्तपोषण के रूप में भारत 
में ख़र्च किए जाएँगे। क 

वर्तमान समझौता केवल वर्तमान खपत की पूर्ति के लिए नहीं किया गया है, 
बल्कि 40 लाख दाशमिक टन गेहूँ और 10 लाख दाशमिक टन चावल का आरक्षित 


2. बंबई उच्च न्यायालय के 1948 से 1958 तक मुख्य न्यायाधीश रहे महोम्मेदाली करीम छागला (1900-1981) ने 
सेवानिवृत्ति के बाद 1958 से 1961 तक संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया था। 
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भंडार बनाने की दृष्टि से भी किया गया है । ऐसी आशा की गई है कि इस अंतराल 
भंडार से सरकार को मूल्यों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी । कृषि और खाद्यमंत्री 
का पद ग्रहण करने के बाद से ही श्री एस.के. पाटिल यह अंतराल या आरक्षित भंडार 
बनाने के प्रयास करते रहे हैं। इस समझौते से उन्हें अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने 
में सहायता मिलेगी । ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि यदि खाद्यान्नो के भाव नीचे लाए 
जा सकें तो मुद्रास्फीति रोकी जा सकेगी और देश की अर्थव्यवस्था समतल धरातल पर 
आ जाएगी। 
यद्यपि हम इस समझौते के अंतर्गत खाद्यान्न के भारी आयात से भारतीय अर्थव्यवस्था 
के लाभ को कम आँकना नहीं चाहते, तथापि हम चाहते हैं कि सरकार सतर्क नीति का 
अनुसरण करे। इसमें संदेह नहीं कि खाद्य की समस्या एक महत्त्वपूर्ण समस्या है और 
हर औसत भारतीय के पारिवारिक बजट में वह एक मुख्य वस्तु है। किंतु हमारे देश में 
70 प्रतिशत से अधिक जनता क्रयशक्ति प्राप्त करने के मुख्य साधन के रूप में खाद्यान्न 
एवं अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्य में तीव्र गिरावट हो जाए तो देश की दशा कुछ अच्छी 
नहीं होगी। क्या इसका अर्थ भारतीय किसान की क्रीमत पर अमरीकी किसान का 
संभरण करना नहीं होगा? इस आशंका का और भी कारण है, क्योंकि इस समझौते के 
अंतर्गत गेहूँ और चावल के आयात के साथ भारत विश्व बाजार से 1 करोड़ 46 लाख . 
80 हजार बुशल गेहूँ ख़रीदने के लिए भी वचन दे चुका है। यह शर्त कनाडा और 
ऑस्ट्रेलिया को संतुष्ट करने के लिए हम पर लादी गई है, क्योंकि उन देशों को भय था 
कि भारत-अमरीका समझौते के परिणामस्वरूप उनका गेहूँ बाजार काफ़ी कम हो जाएगा। 
किंतु यह शर्त इस अर्थ में पूर्णत: अन्यायपूर्ण है कि भारत पर अपनी सामान्य आवश्यकताओं 
से काफ़ी अधिक खाद्यान्न की विदेशों से ख़रीद करने के लिए दबाव डाला गया है। 
परिणामस्वरूप भारतीय कृषि मूल्यों में गिरावट होगी। 
यह कहना भी पूर्ण सही नहीं है कि खाद्यान्नो के भावों में गिरावट होने से मूल्य 
स्तर में व्यापक गिरावट होगी। यद्यपि खाद्यान्न भाव से मूल्य को समस्या जटिल बनी है, 
तथापि मूल्यों में बृद्धि का कारण सरकार की वित्तीय, मुद्रा संबंधी एवं औद्योगिक 
नीतियाँ हैं। यह भी संभव है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट हो, जबकि औद्योगिक 
सामान के भावों में वृद्धि होती रहे। अमरीकी सार्वजनिक विधि कोष को राशि का इस 
देश में व्यय किया जाना भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हे । राजनीतिक जटिलताओं के अतिरिक्‍त 
इसका आर्थिक मूल्य भी संदिग्ध है । श्री शेणाय* एवं अन्य अर्थशास्त्रियो के बीच यह 


3 का फेस सनम रख लक इस क बेल्लीको 
3. प्रोफेसर थ रघुनाथ शेणाय (1905-1978 


पक्षधर अर्थशास्त्री थे । भारत में. आर्थिक सुधारों के 
थी। 


) भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष और उदारवाद के 
लिए इन्होंने सरकारी नियंत्रण ख़त्म करने की वकालत की 
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विवाद छिड़ भी चुका है कि इस प्रकार के कोषों के उपयोग से मुद्रास्फीति को बल 
मिलता है या नहीं । एक बात निश्चित है कि ऐसे कोष से एक विदेशी अनुग्रह दरशाने के 
लिए भारी साधन या शक्ति मिल जाती है। कूले संशोधन में कहा गया है कि ऐसे कोष 
का 25 प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र में 'अमरीकी फर्मो या संबंधित देश में कार्यरत उनकी 
सहकंपनियों को या अमरीकी फर्म के साथ संबद्ध देशी फर्मो को' या ऐसी देशी फर्मो 
को जो अमरीकी कृषि उत्पादनों की बिक्री में सहायक हों, ऋण के रूप में दिया जाना 
चाहिए। इस प्रकार इस समझौते से न केवल अमरीकी कृषि उत्पादनों के लिए एक 
बाज़ार मिल गया है, बल्कि इस देश में आने के इच्छुक अमरीकी उद्योगपतियों के लिए 
भी एक सुविधा की स्थिति पक्की हो जाती है। इन प्रस्तावों के दीर्घकालिक प्रभावों की 
ओर से आँखें मूँद लेना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। 

जबकि इन आयातों से हमें अपनी वर्तमान कठिनाइयों से पार पाने में सहायता 

मिल सकती है, इस समस्या का वास्तविक समाधान इस देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि 
करने में निहित है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमने इस दिशा में 
पंतोषजनक कार्य नहीं किया है । वर्तमान समझौता इस मोरचे पर सरकार की विफलता 
का एक जीता जागता प्रमाण है । समय की गति के साथ हम विदेशी साधनों पर अधिकाधिक 
निर्भर होते गए हैं। हमें भय है कि वर्तमान में पर्याप्त खाद्यान्न मिल जाने के कारण 
सरकार देश में उत्पादन बढ़ाने के अपने प्रयासों में शिथिल हो सकती है। अमरीकी 
राजदूत का कहना है कि अमरीका जनतांत्रिक विश्व की संघर्षरत जनता को यह अनुभव 
करा देने के लिए कि 'स्वतंत्रता और भोजन दोनों साथ चल सकते हैं, ' इस नीति का 
अनुसरण कर रहा है। किंतु हम जो चाहते हैं, वह है अपनी स्वतंत्रता और अपना 
भोजन | यह तभी संभव है, जब हम “विदेशी भोजन से मुक्ति” के अपने पुराने उद्घोष 
को फिर सुगुंजित करें। विदेशी स्रोतों पर निर्भरता हमको दुर्बल और जड़ीभूत किंवा 
विपर्यस्त बना देगी। इसलिए हम श्री पाटिल का उनके अमरीका से लौटने पर नहीं, 
बल्कि तब अभिनंदन करेंगे, जब वे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो 
जाएँगे और विश्व को यह दिखा देंगे कि भिक्षा पात्र लेकर विश्व में घूमने वाले वे स्वतंत्र 

भारत के अंतिम खाद्य मंत्री हैं । 

_-आर्गनाइज़र मर्ह 76, 7960 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 
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24 
राष्ट्रमंडल पर कुछ विचार 


राइमंडल प्रधानमंत्री (पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहित) मिले, विचार-विमर्श किया 

और बिखर गए। उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि निर्णय लेना राष्ट्रमंडल 
को प्रकृति में है ही नहीं । सम्मेलन में अंत में निर्गत विज्ञप्ति में राष्ट्रमंडल को ' अपनी 
अपनी नीतियों के लिए उत्तरदायी, स्वतंत्र, सार्वभौम देशों की एक संयुति' बताया गया 
है। इसलिए वे शायद ही कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं, जो उसके सभी सदस्यों या 
किसी एक सदस्य के लिए बंधनकारक हो। तब राष्ट्रमंडल का उद्देश्य क्या है? यदि 
ाष्ट्रमंडलौय देशों की संयुति का कोई सामान्य आधार नहीं है या सामान्य रूप से 
सहमति प्राप्त किसी सिद्धांत के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो इन देशों में रहने 
वाली कोटि-कोटि जनता ऐसे संबंध को बनाए रखने के लिए प्रेरित नहीं हो सकती, 
जिसके साथ कष्टमय अतीत की केवल दुःखद स्मृतियाँ संलग्न हैं और जिसके साथ 
उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य के लिए कोई भावना या महत्त्वाकांक्षा नहीं जुड़ी है। 

इंग्लैंड की रानी को राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों की मुक्त संयुति का 
प्रतीक, अतः राष्ट्रमंडल का प्रधान मान्य किया गया है। किंतु राष्ट्रमंडल के अधिकांश 
सदस्यों में रानी के प्रति भावनात्मक अंनुराग नहीं है। वे सम्राटशाही को, उसका रूप 
चाहे जो हो, प्रतिगामी मानते हैं और इसलिए उन्होंने गणतांत्रिक ढंग की सांविधानिक 
सरकार अंगीकार की है | यदि उन देशों ने अतीत की स्मृतियों और वर्तमान विश्वासों के 
बावजूद रानी को राष्ट्रमंडल का प्रधान स्वीकार किया है तो इस संयुति को अवश्य ही 
कुछ लाभकारी एबं उन्नतिकारक उद्देश्यों की पूर्ति करनी ही चाहिए। 

जब पहले-पहल राष्ट्रमंडल का गठन हुआ, तब ऐसा अनुभव किया गया कि सभी 
देशों का संसदीय जनतंत्र में विश्‍वास रहना चाहिए और यह कि उनकी अनवरत संयुति 
से कई अन्य सामान्य आधार निकल आएँगे । किंतु गत बारह वर्षो में यह आशा पूरी नहीं 
हुई है। पाकिस्तान ने जनतंत्र को अलविदा कर लिया है और सैनिक तानाशाही अपना ली 
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है । राष्ट्रमंडल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 
हुआ है । हाल के सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उस देश के प्रधान राष्ट्राध्यक्ष ने 
किया, जबकि अन्य देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्रियों ने किया। आर्थिक विषयों में भी 
पाकिस्तान ने अन्य सदस्य देशों के साथ क़दम मिलाकर चलने से इनकार कर दिया है। 
जबकि राष्ट्रमंडल के अन्य सभी देशों ने स्टर्लिंग आरक्षित निधि में गिरावट के संकट का 
सामना करने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया, पाकिस्तान ने वैसा करना 
अस्वीकार कर दिया। 

राष्ट्रमंडल सभी सदस्य देशों में अपने नागरिकों को समान अधिकार देने में भी 
समर्थ नहीं रहा है। राष्ट्रीय दृष्टि से किसी राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक के साथ दूसरे 
राष्ट्रमंडलीय देश में बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, परंतु 
व्यवहार में, और प्रायः क़ानून में भी, भिन्न-भिन्न देशों के नागरिकों के साथ भिन्न- 
भिन्न बरताव चल रहा है । पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों के साथ अन्य राष्ट्रमंडलीय 
देशों के नागरिकों के समान बरताव नहीं किया जाता। साथ ही, ब्रिटिश नागरिकों को हर 
स्थान पर सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो अन्य देशों के नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं । 

रंगभेद जातीय भेदभाव का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रश्‍न पर औपचारिक 
रूप से चर्चा करने से इनकार करके राष्ट्रमंडल के सदस्यों ने उन लोगों को निराश कर 
दिया है, जो राष्ट्रमंडल में मनुष्यों और राष्ट्रों की वास्तविक ' मुक्ति संयुति' की आशा 
रखे आ रहे थे। उन लोगों ने यह प्रकट कर दिया है कि राष्ट्रमंडल किसी आदर्श का 
प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह केवल ऐसे लोगों का एक उद्देश्यहीन सम्मेलन है, 
जो स्वभाव से ब्रिटिश सम्राट्‌ के सम्मोहक प्रभाव से अलग नहीं हो सकते। 

विज्ञप्ति के निम्नांकित अंश से तो ऐसा आभास मिलता है कि राष्ट्रमंडल का कुछ 
आदर्श भी है । उसमें कहा गया है कि ''सबका मुख्य उद्देश्य विश्वशांति और सुरक्षा है ।. 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति भर कुछ भी न उठा रखना और उसके लिए 
विश्व के सभी शांतिप्रेमी राष्ट्रों को सहयोग देते रहना हमारा घोषित उद्देश्य है।'' यह सब 
सुनने में अच्छा लगता है, किंतु इसमें कोई सार नहीं है। विश्‍वशांति और सुरक्षा को बनाए 
रखने के लिए अभी तक राष्ट्रमंडल ने कौन से ठोस क़दम उठाए. हैं? इसने एक सदस्य 
राष्ट्र द्वारा दूसरे सदस्य राष्ट्र पर किए गए आक्रमण को समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई 
नहीं की, और न इसने एक सदस्य राष्ट्र के विरुद्ध किसी गैर-सदस्य राष्ट्र द्वारा किए गए 
आक्रमण के प्रतिकार के लिए कुछ किया है | पाकिस्तान कश्मीर में आक्रामक के रूप में 
बनः हुआ है । राष्ट्रमंडल के देशों ने वहाँ से हटने के लिए उस पर नैतिक दबाव तक नहीं 
डाला। चीनी आक्रमण के प्रश्‍न पर सम्मेलन में विचार नहीं किया गया। यह सच है कि 
भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रश्‍न को वहाँ नहीं उठाया, किंतु क्या यह देखना सदस्य राष्ट्रों 
का नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है कि कोई देश किसी सदस्य देश को हानि न पहुँचा पाए? 
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शायद बिना मांगे सहायता देने का प्रस्ताव हमारी सार्वभौमिता में हस्तक्षेप माना जा सकता 
है, पर वे आक्रमण के लिए चीन की निंदा तो कर ही सकते थे। भारत के लिए यह आवश्यक 
ही होना चाहिए कि वह लद्दाख में चीन को आक्रामक घोषित कराने के लिए अपने मित्रों 
की सेवा में याचक के रूप में उपस्थित हो और यह बहाना नहीं किया जा सकता कि उन्होंने 
इस प्रश्न पर भारतीय प्रधानमंत्री के अनुरोध पर चुप्पी साधे रखी। 
सम्मेलन में आर्थिक प्रश्नों पर भी विचार हुए, पर ऐसी बातों पर भी, जिनसे उन 
सबका संबंध था, कोई स्पष्ट नीति-निर्णय नहीं किए गए। यूरोपीय साझा बाजार सभी 
राष्ट्रमंडलीय देशों के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, पर सिवाय 
इसके कि इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए यह आशा व्यक्त की गई कि यूरोपीय 
देश (गैट)' के सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे, इस समस्या का सामना करने की दृष्टि से 
संयुक्त कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं बनाई गई । जहाँ तक एशिया और अफ्रीका 
के अल्पविकसित सदस्य देशों के विकास कार्य में सहायता का प्रश्न है, उस दायित्व का 
परित्याग कर दिया गया है और उसे राष्ट्रमंडलीय आर्थिक परामर्शदात्री समिति तथा 
अधिकारियों पर टाल दिया गया है । इस विषय में केवल इतना किया गया है कि सदस्य 
राष्ट्र विशिष्ट कौशल एवं अनुभव के आदान-प्रदान पर सहमत हो गए और इसका अर्थ 
केवल इतना ही होगा कि राष्ट्रमंडलीय देशों में कुछ और ब्रिटिश इंजीनियरों और 
तकनीशियनों को रोजगार मिल जाएगा। 
जब तक राष्ट्रमंडल व्यावहारिक समस्याओं तथा वास्तविक प्रश्नों को प्रभावकारी 
ढंग से सुलझाने के उपाय नहीं निकाल सकता, तब तक वह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के 
लिए उपयोगी माध्यम नहीं बन सकेगा। ाष्ट्रमंडल को यह दिखाना पड़ेगा कि यह 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अभिकरणों की अपेक्षा कुछ अधिक और ठोस फल प्रदान 
कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो वह ब्रिटेन और विभिन्न नवस्वतंत्र 
देशों को जनता को ठगने वाला ब्रिटिश साम्राज्य का केवल एक प्रदर्शन कक्ष बनकर रह 
जाएगा। यह एक गल्प से अधिक कुछ नहीं होगा। एक ऐसा गल्प, जिसका निर्माण ऐसे 
देशों की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की क्रोमत पर हुआ है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 
किया और तब उसे प्राप्त किया। ाष्ट्रमंडल का एक अतीत भी है, और हम सभी उसे 
भूल जाना चाहते हैं । किंतु ऐसा तभी हो सकता है, जब वह ' स्वतंत्र सार्वभोम राष्ट्रों की 
मुक्त संयुति' अपने लिए एक भविष्य का निर्माण करे | 
> ऑर्गनाइजर मई 23, 7960 
(अंग्रेजी से ह 


1. अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए 30 अक्तूबर, 1947 को जिनेवा में 23 देशों ने शुल्क तथा 
व्यापार सामान्य समझौते(^ग7) पर हस्ताक्षर किया था। 
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भारत सरकार भिक्षावृत्ति की 
परंपरा का त्याग करे 


Foi की माँग है कि श्री पाटिल विदेशी अन्न आयात समझौते के मार्ग पर पुनः न 
लौटते हुए देश में ही अन्न उत्पादन के विकास पर शक्ति लगाएँ और यह कर 
दिखाएँ कि बे भारत के अंतिम खाद्य मंत्री थे, जिनके बाद फिर कभी भारत को संसार में 
सहायता के लिए भिक्षा पात्र लेकर घूमने का अवसर नहीं आया। 

आज खाद्यान्न का अभाव भारतीय जनता और सरकार के लिए सिर दर्द बन गया 
है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमरीका की लोक विधि 480 के अंतर्गत 607 
करोड़ रुपए के गेहूँ का क़र्ज़ भारत को प्राप्त होने का स्पष्ट अर्थ है, भारत को सामान्य 
जनता की अमरीका के प्रति कृतज्ञता को अनुभूति। 

श्री एस.के. पाटिल को नियमतः इस बात का गर्व हो सकता है कि उन्होंने समय 
पर अपूर्व सहायता प्रदान की । अमरीका ने इस समझौते को कितना महत्त्व दिया है, यह 
तो इसी से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने स्वयं अमरीकी सरकार की ओर से 
समझौते पर हस्ताक्षर किया, जबकि इस अवसर पर भारतीय पक्ष से केवल खाद्य एवं 
कृषि मंत्री श्री पाटिल ही उपस्थित थे। 

लद्दाख और उ.पू.सी. (उत्तर-पूर्व सीमांत) क्षेत्र में चीनी आक्रमण के कारण 
जहाँ भारत के लोग धीरे-धीरे अमरीका के प्रति अपना अनिच्छा भाव त्याग रहे हैं, वहीं 
पर यह खाद्यान्न समझौता भी एक कुशल राजनीतिक कार्य ही समझा जाएगा, क्योंकि 
इससे अमरीका को भारत में अनेक मित्र बनाने की सुविधा मिलेगी। यही कारण है कि 
भारत में अमरीकी राजदूत श्री एल्सवर्थ बंकर ने अनेक बार यह घोषणा को कि भारत 
अमरीकी मैत्री बहुत आगे बढ़ चुकी है । 

अमरीकी राजदूत ने इस बात को भी गुप्त नहीं रखा कि उनको सरकार का यह 
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निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था । वह यह भी अनुभव करते हैं कि अमरीका की 
लोकविधि 480 के द्वारा भारत को आंतरिक आर्थिक अवस्था दृढ होगी, जिससे इसके 
राजनीतिक जीवन में स्थायित्व उत्पन्न होगा और भविष्य में वह प्रगति कर सकेगा। 


लोकविधि 480 क्या है 

यह अनुमान लगाना गलत होगा कि अमरीका द्वारा दी गई सहायता केवल ' दातव्य' 
वस्तु है अथवा कोई 'नीति' से संबंधित है और इससे अमरीका को कोई आर्थिक लाभ 
नहीं होगा । वस्तुत: यह ' विधि' (480) 1954 में अमरीकी कांग्रेस द्वारा इस निमित्त 
कार्यान्वित को गई थी, जिससे अमरीकी कृषि का विकास और स्थायित्व बढे, साथ ही 
साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि संबंधी उपयोगी वस्तुओं का व्यापार बढे । 

31 दिसंबर, 1959 तक 1,978 करोड़ रुपए लागत की कृषि विषयक उपयोगी 
सामग्रियाँ 38 विभिन्न देशों को बेची गई । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त समझौता 
दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकर हे । विभिन्न दल इसके साथ चाहे जिस 
प्रकार का राजनीतिक लक्ष्य जोड़ें, किंतु हमें तो इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना है । 
यदि इस समझौते से हमारी चरम आवश्यकता ठीक समय से पूर्ण हो रही है तो अमरीका 
को भी अपनी अधिशेष कृषि संबंधी सामग्री के लिए आगामी वर्षों में एक अच्छा 
“विपणि' मिल रहा है। 

वर्तमान समझौता अमरीकी लोकविधि 470 के अंतर्गत पाँचवाँ है, जो भारत और 
अमरीका के बीच हो रहा है। प्रथम समझौते पर 19 अगस्त, 1956 और पाँचवें पर 4 
मई, 1960 को हस्ताक्षर हुए। प्रथम चार समझौतों में केवल 460 करोड़ रुपए लागत की 
कृषि उपयोगी सामग्रियाँ ली गई थीं, जबकि पाँचवें में 607 करोड़ रुपए की । उक्त धन 
एक करोड़ 60 लाख मैट्रिक टन गेहूँ और 10 लाख मैट्रिक टन चावल के मूल्य स्वरूप 
है। इस समझौते के अंतर्गत ख़रीदे गए गेहूँ और चावल के क्रय तथा समुद्री मार्गव्यय में 

अमरीकी सरकार आर्थिक सहायता देगी। स्वीकृत राशि का एक चौथाई 30 सितंबर के 
बाद प्राप्त हो सकेगा। शेष राशि आगामी 1 जनवरी, 1961 के बाद दोनों सरकारों द्वारा 
स्वीकृत 'लदाई' के नियम एवं दरों के आधार पर प्राप्त हो सकेगी। 

इस सामग्री के विक्रय मूल्य में से 512 करोड़ रुपए अमरीकी सरकार भारत को 

देगी, जिसका आधा अनुदान समझा जाएगा और शेष आधे पर 4 प्रतिशत ब्याज लगेगा। 
बचा हुआ 95 करोड़ रुपया भारत में अमरीकी दूतावास के व्यय के लिए दिया जाएगा। 


समझौते की शर्ते 
इस प्रकार प्राप्त खाद्यान्न केवल सामयिक उपभोग निमित्त ही नहीं है, वरना इससे 
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40 लाख टन मीट्रिक टन गेहूँ और 10 लाख मीट्रिक टन चावल का संचित भंडार भी 
बनाया जाएगा। अन्न का यह अंतस्थ संचय सरकार के लिए मूल्य निर्धारण में सहायक 
होगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री पाटिल सर्वदा इस प्रकार के भंडार के लिए प्रयत्नशील 
रहे हैं प्रस्तुत समझौता उन्हें अपनी नीति के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। 

यदि खाद्यान्न मूल्य घटा दिया जाएगा तो स्फीति नियंत्रित हो सकेगी। इस प्रकार 
देश की अर्थव्यवस्था एक संतुलित स्थिति में लाई जा सकेगी। सावधानी और दृढता को 
नीति जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात करके हमें भारत की मितव्ययता 
की उपयोगिता को कम नहीं करना चाहिए, जैसा कि आज सरकार कर रही है। 

निस्संदेह औसत भारतीय व्यक्ति और परिवार के लिए खाद्यान्न एक आवश्यक 
प्रश्न है। परंतु अपने देश में 70 प्रतिशत से भी अधिक लोग कृषि के अन्न और कृषि 
उपयोगी सामग्रियों पर आश्रित हैं और यही उनकी क्रय शक्ति का प्रमुख माध्यम है। 
यदि सरकारी खाद्यान्न संचय कृषि विषयक वस्तुओं के मूल्य को गिराता है तो उसको 
दशा अच्छी नहीं रह सकती। अतः यह समझौता भारतीय किसानों के मूल्य पर अमरीकी 
फार्मो में काम करने वालों का भला होगा। 

इस प्रकार की शंका के लिए एक और कारण हो सकता है, क्योंकि इस समझौते 
के अनुसार गेहूँ और चावल के निर्यात के साथ भारत 14 करोड़ 6 लाख 80 हजार 
बुरोल गेहूँ विश्व विपणि से भी ख़रीदेगा। यह शर्त हमारे ऊपर केवल इसलिए लादी गई 
है कि कनाड़ा और ऑस्ट्रेलिया का यह भ्रम दूर हो सके कि भारत अमरीकी खाद्यान्न 
समझौते के कारण उनका बाजार नष्ट हो जाएगा। यह पूर्णतः अनुचित है । क्योंकि हमें 
अपनी सामान्य आवश्यकता से अधिक अनाज बाहर से ख़रीदने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है। जिसके परिणास्वरूप भारतीय कृषि का मूल्य गिरना स्वाभाविक है। 


विदेशी खाद्यान्न से मुक्ति चाहिए 

यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि खाद्यान्न के मूल्य गिराने से मूल्य स्तर सामान्य 
रूप से घटेगा। यद्यपि खाद्यान्न का अभाव मूल्य निर्धारण को समस्या पर गहरा असर 
डालता है, परंतु मूल्यों के चढाव का विश्लेषण हमें वित्तीय मुद्रा एवं उद्योग संबंध 
भारतीय नीति के प्रकाश में करना चाहिए। यह भी संभव है कि कृषि उपयोगी वस्तुओं 
का मूल्य गिरता रहे और यंत्र उत्पादित वस्तुओं का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। 

संयुक्त राज्य अमरीका के लोकविधि कोष का अपने देश में किस प्रकार उपयोग 
हो, यह भी एक आवश्यक प्रश्‍न है । राजनीतिक झंझटों को एक किनारे रखकर देखें तो 
इस “विधि' के आर्थिक मूल्य भी संदेहास्पद हैं । श्री शेनाय एवं अन्य अर्थशास्त्रियों में 
पहले से ही इस बात पर मतभेद है कि इन निधियों के उपयोग से स्फीति होगी अथवा 
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नहीं। एक बात निश्चित है कि इस प्रकार की निधियाँ विदेशी सरकार के लिए प्रबल 
सहायक सिद्ध होती हैं। 

इस निधि के संबंध में कूली सुधार के अनुसार पूरी निधि का 25 प्रतिशत निम्नलिखित 
निजी क्षेत्रों को उधार दिया जाए- 

1. अमरीकी फर्म्स, अथवा 

2. उनसे संबंधित कार्य करनेवाले फर्म्स, जो पूँजी लगाए जानेवाले देशों में 

चलते हैं, अथवा 

3. स्थानीय फर्म्स, जो अमरीकी कृषि उत्पादन के खपत की सुविधा देते हैं। 

इस प्रकार उक्त समझौते से अमरीका के लिए न केवल अच्छा बाज़ार सुरक्षित 
रहेगा, अपितु इससे उन अमरीकी उद्योगपतियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी, जो कि 
दूसरे देशों में अपना व्यापार चलाना चाहते हैं | अतः इन दूरगामी प्रभाव डालने वाले 
प्रस्तावों को ओर से आँख मूँद लेना बुद्धिहीनता ही होगी। 

यद्यपि इस आयात से हमारी वर्तमान कठिनाइयाँ कुछ कम हो सकती हैं, किंतु 
समस्या का स्थायी समाधान तो देश के कृषि उत्पादन के विकास पर आश्रित है । कहने 
को आवश्यकता नहीं है कि हमने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं की है। प्रस्तुत 
समझौता वर्तमान खाद्य समस्या पर सरकार की असफलता का ज्वलंत प्रमाण है । समय 
के साथ हम अधिकाधिक विदेशी स्रोतों पर आश्रित हो चुके हैं। हमें भय है कि 
वर्तमान समय में खाद्यान्न के आधिक्य के कारण सरकार स्थानीय उपज के विकास 
को ओर अपना प्रयत्न ही शिथिल कर दे। 


अमरीको राजदूत के अनुसार अमरीका यह नीति इसलिए अपना रहा है कि 
संघर्षरत लोगों को यह अनुभव हो कि प्रजातांत्रिक जगत्‌ में स्वतंत्रता और भोजन दोनों 
ही उपलब्ध हो सकते हैं। किंतु हम जो चाहते हैं, वह है 'अपना भोजन' और ' अपनी 
स्वाधीनता'। यह तभी संभव है, जब हम फिर बही पुराना नारा बुलंद करें, “विदेशी 
भोजन से मुक्ति मिले।' विदेशी स्रोत पर निर्भर रहकर हम और भी शक्तिहीन तथा 
बंधनयुक्त होंगे। अतः हम श्री एस.के. पाटिल को धन्यवाद देते हुए उनसे यह आग्रह 
करेंगे कि वे पुनः इस मार्ग पर न लौटते हुए देश में ही खाद्य उत्पादन का विकास करें 
और दिखा दें कि वे भारत के अंतिम खाद्य मंत्री रहे, जिसके बाद फिर कभी भारत को 
संसार के समक्ष भिक्षा का पात्र लेकर याचना करने का अवसर नहीं आया । 


- पाञ्चजन्य, मर्ह 30, 1960 
| 
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चाइना न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का एक पर्वतारोही दल 
लद चान-चुन' के नेतृत्व में उत्तरी पहाड़ियों की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने 
में सफल हुआ है। कुछ ही दिन पहले विश्व को चीन के किसी ऐसे प्रयास की सूचना 
मिली थी। सारा काम गोपनीय ढंग से नियोजित और पूरा किया गया | इसके कारण कुछ 
लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे | बड़े पैमाने पर यह धारणा बनी है कि चीन 
द्वारा एवरेस्ट विजय की कथा तथ्यों पर आधारित न होकर साम्यवादी प्रचार का ही अंग 
है। यह भी संभव है कि हमारी यह धारणा अपनी असफलता और विरोधी सफलता से 
उपजी राष्ट्रीय अपमान की भावना से बचने के लिए बनी हो। परंतु जिस प्रकार से 
चीनियों ने व्यवहार किया है, उससे प्रतीत होता हैं कि पर्वतारोहण के उनके. प्रयास 
राजनीति से प्रेरित थे और इसमें असफलता से चीन के प्रधानमंत्री के उन प्रयासों को 
झटका लगता, जिसके अनुसार वह माउंट एवरेस्ट को चीनी भू-भाग का हिस्सा बताने 
का दावा करते रहे हैं। उनके लिए पर्वतारोहण मात्र खेल नहीं है, राजनीति है। 
चीन का पर्वतारोही दल नेपाल से अनुमति लिए बिना उस चोटी पर चढ़ा है, जो 
नेपाल में है। इस प्रकार यह नेपाल की प्रभुसत्ता भंग करने का मामला बनता है । यह 
कहना कठिन है कि चीन के प्रधानमंत्री ने अनुमति लिए बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई 
न्यायोचित बताने और दावा पक्का करने के लिए की है अथवा चढ़ाई करके दावा पक्का 
1. 25 मई ,1960 को चीन का एक पर्वतारोही दल शिह-चान-चुन के नेतृत्व में नेपाल की जानकारी के बिना ही 
उत्तरी दिशा से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने में कामयाब हो गया। इस घटना से नेपाल समेत पूरा विश्व 
स्तब्ध रह गया। इस दल के अन्य सदस्य थे 25 वर्षीय वांग-फु-चो, जोकि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, 27 


वर्षीय कोंबू, जोकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से थे और 25 वर्षीय चु-यिन-हुआ जो एक खिलाड़ी और 
कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उत्तरी दिशा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव माना जाता था। 
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किया है । चीन द्वारा नेपाल सरकार से अनुमति लेना तो दूर, उसे किसी ऐसे अभियान की 
सूचना तक नहीं दी गई । बाद में प्राप्त सूचनाओं से पता चला है कि 25 मार्च को जब 
यह पर्वतारोही दल पीकिंग से रवाना हुआ, उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री वी.पी. 
कोयराला भी पीकिंग में थे और चीन-नेपाल मैत्री संधि को तैयार करके अंतिम रूप उस 
समय दिया जा रहा था। नेपाल ने चीन का एवरेस्ट पर दावा स्वीकार नहीं किया था और 
चीन ने भी इस विषय पर ज़ोर न देते हुए इसको फिर कभी सुलझाने के लिए छोड़ दिया 
था। इन परिस्थितियों में क्या चीन द्वारा नेपाल की अनुमति के बिना पर्वतारोही दल 
भेजना अमैत्रीपूर्ण कारवाई नहीं है। चीन ने गोपनीयता जानबूझकर किसी उद्देश्य से 
रखी, वह नेपाल को धोखा देना चाहता था। 
नेपाल के साथ धोखा हुआ है और बी.पी. कोयराला के साथ भी वही हुआ, जो 
कुछ समय पहले पंडित नेहरू के साथ हुआ था। चाऊ एन लाई ने मैत्री का अपना वचन 
नहीं निभाया | उसने यह दिखा दिया है कि मैत्री की सारी बातें सामने वाले को असावधान 
करने और चोरी से उससे आगे निकल जाने के लिए हैं । नेपाल सरकार का भौचक्कापन 
इतना ज्यादा था कि जब प्रतिनिधि सभा में एक स्थगन प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री से इस 
चीनी पर्वतारोहण पर प्रश्‍न पूछा गया तो वह कोई उत्तर न दे सके। यह स्पष्ट नहीं कि 
नेपाल सरकार इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है। अभी उसने अपना विरोध भी दर्ज 
नहीं करवाया है । यदि नेपाल सरकार इसे चीन की ऐसी खेल गतिविधि मानकर अनदेखा 
करती है, जिसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं तो बह चीन के इस कार्य और उसकी नीति 
को समझने में अपनी अयोग्यता का ही परिचय देगी। 
चीन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि हिमालय की पर्वत-शृंखलाएँ और 
चोटियाँ उसके बढ़ते क्दम नहीं रोक सकतीं । उसने यह भी दिखा दिया है कि नेपाल की 
मैत्री संधि भी उसे बाँधने और हिमालय में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती । यह इस बात 
का संकेत है कि चीन अपने विस्तारवादी मनसूबे पूरे करने के लिए पड़ोसी राष्ट्रों की 
भावनाओं, उनके संप्रभुता के वैध अधिकारों को भी अनदेखा करने के लिए कटिबद्ध 
है। कया नेपाल असावधान रह सकता है? क्या भारत भी चीन के इस क़दम को 
अनदेखी कर सकता है? पंडित नेहरू ने संसद्‌ में घोषणा की थी कि नेपाल पर कोई 
आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा। एवरेस्ट पर चीनी हमला चाहे कुछ मिनट 
का ही था, पर नेपाल पर हमला था। खुश्चेव यदि रूस की वायु सीमा के उल्लंघन पर 
विश्व शांति को दाव पर लगा सकता है तो क्या नेपाल को अपनी सीमाओं के उल्लंघन 
पर ध्यान नहीं देना चाहिए? यदि यह भी मान लिया जाए कि चीन ने माउंट एवरेस्ट पर 
अपना दावा जताकर इसे विवादास्पद क्षेत्र बना दिया और उस प्रभुसत्ता पर प्रश्नचिह्न 
लगा दिया तो भी सीमा निर्धारण आयोग का निर्णय आए बिना और -चीन-नेपाल संधि में 
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होने वाली वार्ता के परिणाम बिना चीन की इस एकपक्षीय कार्रवाई का कोई औचित्य 
नहीं है । चीन ने हिमालय के भू-भाग पर अद्भुत दावे किए हैं । यदि वह दूसरे राष्ट्रों की 
अनदेखी कर इस पर अधिकार जमाना चाहता है तो ठीक से समझ लेना चाहिए कि 
उसे रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी होगी। संधियों और वार्त्ताओं पर र रहने 
का अर्थ है चीन के हाथों में खेलना और अपने को धोखा देना। भारत और नेपाल को 
चीन द्वारा सागरमाथा पर चढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए EN 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[_] 
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हः लोग अपने कार्य के अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। हमारा कार्य अपने 

समाज का संगठन कर उसे सब प्रकार से वैभवयुक्त बनाए रखना है । इसलिए कई 
बार जब हम अपने संगठन तथा समाज की संगठित अवस्था का विचार करते हैं तो 
साथ-साथ प्रश्‍न उठता है कि उस वैभव की कल्पना का क्या स्वरूप है और क्या आधार 
हो सकता है, अनेक बार यह प्रश्‍न उठता है। सन्‌ 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद 
प्रमुख रूप से अपनी राज्य शक्ति का ध्यान इस समाज जीवन को वैभव युक्त बनाते हुए 
दिखाई पड़ता है। अनेक योजनाएँ संविधान तथा अन्य भी चित्र समाज में भिन्न-भिन्न 
परिवर्तन करने के लिए क़ानून आदि के द्वारा हुए हैं । जो कुछ ताक़त प्राप्त हुई है, उसके 
द्वारा समाज जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सबके सामने यह प्रश्‍न उठता है 
कि इन प्रयासों से हमारा भला होगा कि नहीं । ये प्रयत्न जीवन के अनुकूल बैठेंगे क्या? 
इस स्वतंत्रता के द्वारा जीवन में कुछ समाधान प्राप्त हो सकेगा या नहीं, इन प्रश्नों पर हमें 
विचार करना है। 

अंग्रेजों के समय ज्यादा कठिनाई नहीं थी। उनको बाहर निकालना ही सर्वसाधारण 
का लक्ष्य था। कार्य करने में वे बाधा स्वरूप थे। इसलिए उनको दूर कर दिया जाए, 
ऐसा समझकर ही प्रयत्न चलते थे। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका विचार कुछ अंशो में पहले ही कर लिया था। 
अंग्रेजों से मुक्ति मिलते ही स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कभी हमने माना नहीं । जहाँ 
पर अपना तंत्र होता है, जो जीवन का सब प्रकार से विधान करता है। क्या करना है, 
क्या नहीं करना है, इसका निर्णय भी करता है। परकीय सत्ता के चले जाने से ही 
स्वतंत्रता नहीं होती, जीवनतंत्र तो अपना होना चाहिए स्वतंत्रता के साथ-साथ अपना 
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धर्म, संस्कृति, समाज के संगठन का तथा राष्ट्र को अभिवृद्धि का विचार भी करना होता 
है। संस्कृति, समाज और धर्म का एक संबंध होता है । उनको छोड़ने पर बचता ही क्या 
है? इसको हटाकर स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। प्रार्थना में हम नित्य 
बोलते हैं ' विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्‌', यह भाव ही राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचा 
सकेगा, यह एक आवश्यक चीज़ है। उसको छोड़कर नहीं बढ़ सकेंगे। 

अंग्रेज़ चले गए तो अब क्या किया जाए, यह समस्या सामने आ गई। आर्थिक 
दृष्टि के उद्योग-धंधे कैसे चलाए जाएँ? इस समस्या को भी सुलझाना था । नजरें विदेशों 
की ओर गईं। अमरीका, ब्रिटेन, रूस, जापान और चीन की ओर देखने लगे कि सबने 
प्रगति कर ली है। कहीं से भी समाचार मिलता है कि उस देश ने प्रगति कर ली है तो 
वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं कि वहाँ जो कुछ चल रहा है, उसको सीखकर 
यहाँ के जीवन में प्रकट करो । उत्सुकता तो बहुत है, पर इस प्रकार चारों ओर भेजने से 
कुछ होगा क्या? लोग कहते हैं कि धर्म-संस्कृति के आधार पर ही बात करने से क्या 
होगा? बाहर के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। ऐसा कहने का एक कारण है । यहाँ 
का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेज़ी पद्धति पर हुई है। हम भी 
अपवाद नहीं हैं । कोई भी आवश्यकता पड़ने पर जो प्राप्त है, उसी ओर निगाह जाती है। 
प्रत्येक बात के लिए बाहर की ओर देखना स्वाभाविक ही है। 

कुछ लोगों की धारणा है कि धर्म और संस्कृति की बात पुराने जमाने की है। जब 
हमें इस जमाने की बात करनी है तो सबकुछ आधुनिक ही चाहिए। युगधर्म के नाम से 
बाहर की अनेक चीज़ें यहाँ लाई जाती हैं । युग कोई देश विशेष या समाज विशेष से बॅथा 
हुआ नहीं होता है । इंग्लैंड में जो कुछ चलता है । वही युगधर्म क्यों? उसका तो इससे ' 
कोई संबंध नहीं । खाना-पीना है, मेज़-कुरसी पर बैठकर खाना आधुनिक कहलाता है 
और जमीन पर बैठना पुरानी पद्धति के अंतर्गत आता है । इस बात का संबंध युग से क्यों 
जोड़ा जाए? पश्चिमीकरण ही आधुनिकता बन गया है | पश्चिम में जो कुछ चल रहा है, 
वह आधुनिकता के नाम पर हम पर लद रहा है। उनमें भी कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं, जो 
हज़ारों वर्षों से चल रही हैं। जैसे--केक काटना, किसी के स्वास्थ्य के लिए पीना | 
इनका आधुनिकता के साथ क्या संबंध हो सकता है? विज्ञान की प्रगति का भी और 
सत्य शोधन का भी आधुनिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। आयुर्वेद और एलोपैथी में 
बिना विचार के एलोपैथी को ही तरतम भाव से स्वीकार किया जाएगा। बुद्धिपूर्वक 
विचार नहीं होता। 

जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसका पूरा विचार नहीं हुआ है। पश्चिम से ही 
हम क्यों लेते हैं? अपनी संस्कृति को तो आध्यात्मिक मानकर भौतिक समृद्धि के समय 
विचार में नहीं लाया जाता। एक सज्जन ने कहा कि यदि गुड़ चाहिए तो गुड़ की ही 
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दुकान पर जाना होगा। मिश्री चाहे कितनी ही भली हो। यह कहना गलत है कि हमने 
भौतिक दृष्टि से विचार ही नहीं किया। पर माना यह गया कि इसमें आत्मा-परमात्मा 
और मोक्ष परलोक के संबंध में ही विचार हैं। लोगों के कहने के दो आधार हैं। एक 
तो यह कि हमारी संस्कृति अच्छी नहीं है और दूसरा यह कि अच्छी है, परंतु बहुत 
प्राचीन है । महाभारत काल में बड़ी-बड़ी बातें हुई होंगी, पर अब कुछ लेना है तो बाहर 
वालों से ही लेना होगा। इस संबंध में दो बातों पर विचार करना होगा। मान लो कि 
हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु क्या यह उचित है कि हम बाहर से ही लें, जिन्होंने 
राष्ट्र के टिकने, चलने और समाप्त होने पर साथ-साथ विचार किया, उनका कहना है 
कि अगर व्यापक रूप से कोई बाहर का अनुकरण करना चाहे तो वह नष्ट हो जाएगा। 
स्वयं को धोखा देने वाली यह वस्तु है। कुछ जगहों पर तो जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका 
में पता लगा है कि सभ्य बनाने के काल में उनके जीवन की प्रेरणा एकदम समाप्त हो 
गई है। खाना-पीना, नाचना, पहनना और गिरजाघर में जाना यह सब अंग्रेजों ने अफ्रीकियों 
को सिखाया। परिणाम यह हुआ है कि उनके जीवन का चैतन्य और उत्साह समाप्त हो 
गया है। मशीनों की तरह वे लोग काम करते हैं। जनसंख्या भी कम होने लगी है और 
इस बात का डर है कि तथाकथित सभ्यता का पाठ पढ़ने वाली जातियाँ भूलोक से 
समाप्त हो जाएँगी। 
थोड़ा-बहुत बाहर से लिया भी जा सकता है। परंतु उनका संबंध स्वयं से रोच 
लेना चाहिए। भोजन लेते समय शरीर के साथ उसका संबंध देखा जाता है। यदि किसी 
पदार्थ में एकरूपता होती है, तब उसे काम में लिया जाता है। कोई भी वस्तु खाने पर तो 
आदमौ जिंदा नहीं रह सकता। बाहर का भी अपना बनाकर लेने और उसे पचाने का 
सामर्थ्य हो तो ही कोई पदार्थ उपयोगी होता है बिना सामर्थ्य के खाने से हानि होती है। 
जब बाहर का कुछ लेना होता है तो वह क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस 
रूप में लेना चाहिए-इन दो बातों पर विचार होता है धातु की भस्म ली जाती है तो इस 
बात पर विचार किया जाता है कि हमारी प्रकृति कैसी है और खाने के बाद भी कुछ 
अंशों को बेकार समझकर फेंकना पड़ता है। उसके लिए भी स्थान सोचना पड़ता है। 
समाज भी बाहर से लेता है और अनेक विकृतियों के रूप में शेषांश को बाहर फेकता 
है। बाहर से कुछ लेना है, यानी स्वयं को समाप्त करना है । यदि हमारे पास कुछ नहीं तो 
अपने अनुकूल यही है कि हम जो भी लें, पराक्रम से लें। आँख बंद करके क्यों लें, यह 
बात कहने में तो अच्छी है, परंतु विचार करके देखें कि यह तो संपूर्ण शरीर है, त्रिगुणात्मक 
है। सब अच्छी चीजों को मिलाकर भी जीवन नहीं चलेगा। अच्छे-बुरे को मिलाने से 
शायद काम चल जाए। 


समाज को अपनी जो मनोप्रकृति है। उसी के अनुसार चलना पड़ता है। अपनी 
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उसे सुधारना चाहिए । सुधारने के लिए यदि हम बाहर की ओर देखें 
तो उसमें विकार ही होगा। अत: अपना विचार करें तो अपनी ही परंपरा के आधार पर 
करें | तर्क में सबकुछ ख़राब होने पर भी बाहर से कुछ नहीं लेंगे। रूढ़ि को ठीक करेंगे 
और अपनी पद्धति से ठीक करेंगे। समाज सुधार के प्रयत्न अपने यहाँ बराबर हुए हैं। 
इसी युग में महर्षि दयानंद' ने समाज को बदला है। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ देखने को 
नहीं कहा। जीवित समाज में ऐसे प्रयास होते हैं । 
यह समाज शुद्ध समाज है, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। जैसे कमरे की सफ़ाई रोज़ 
करनी पड़ती है और एक दिन में सारी नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार समाज को भी 
शुद्ध करना पड़ता है। लोटा भी दूसरे दिन साफ़ चाहिए। गणवेष के बूट और बेल्ट को 
रोज़ पॉलिश करना पडता है । ख़राबियों को ठीक करने वाली चीज़ समाज में चलती 
रहती है । दूसरों के आधार पर प्रयत्न करना लाभ नहीं देगा। मूल तंतुओं को तोड़कर नया 
प्रयास करने में जीवन समाप्त हो जाएगा। 
जब हम अपनी चीज़ों का विचार करते हैं तो पता लगता है कि अपनी पद्धति तो 
अन्यो से चार क़दम आगे है। एकांगी विचार नहीं तो समाज का सर्वांगीण विचार हमने 
किया है | इसमें कोई खराबी है तो वह भी हमारी है । अतः अच्छी है । वही हमारी प्रकृति 
को लगती है। बाहर की ओर देखना मूर्खता है। घर के रत्न को छोड़कर बाहर की 
कौडियों की ओर देखना तो और भी मूर्खता है और सब इन्हीं कौड़ियों के लिए प्रतिनिधि 
मंडल भेजे जाते हैं तो कितनी बड़ी मूर्खता सिद्ध होती है। जब हमने धर्म और संस्कृति 
का विचार किया है तो उसके आधारों पर विचार तो पहले किया है । 
मनुष्य पैदा हुआ, उसकी क्रिया के पीछे प्रेरणा क्या है? जो भी पैदा होता है, उसे 
जिंदा रहने की इच्छा होती है । इसको प्राणेषणा कहते हैं । इसी प्रेरणा से सारी बातों का 
निर्माण होता है । जीवित रहने के लिए यह लाख दौड़-धूप करता है। जो चीज़ उसको 
जीवित रखने में सहायक होती है, उसे वह सुख मानता है । जो सहायक नहीं होती, उसे 
दुःख। इसी सुख की इच्छा करने को सुखेषणा कहते हैं । उसके सारे प्रयत्न इसी कारण 
कामना से होते हैं । इसी सुख को प्राप्त करना और कितनी मात्रा में तथा कितनी अच्छी 
तरह लेने का वह प्रयास करता है। यदि रास्ते दो हों तो जिस रास्ते प्राणों का भय हो 
उसको हम पसंद क्यों करेंगे। जो रास्ता जंगली, ऊबड़-खाबड़ और डाकुओं के भय 
वाला है, उस तरफ क्यों जाया जाए? यदि एक विशेष रास्ते से जाने से सुख मिलता है 
तो यह विचार करना होगा कि वह कितनी देर तक है। मोटर से जाते समय एक स्थान 


ने समाज सुधार आंदोलन के उद्देश्य से 1875 में ' आर्य समाज” को 
वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए “चलो वेदों की ओर' का 
कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास । 


प्रकृति बुरी हो तो उ 


re नर मल 
1. महर्षि दयानंद सरस्वती (1824-1883) 
स्थापना की । इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार व शुद्ध 
नारा देते हुए अपने दर्शन के चार स्तंभ बनाए- 
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पर दो रास्ते आ जाते हैं । एक रास्ता 2-4 फर्लाग अच्छा है और दूसरा रास्ता अंत तक 
कंकड़ का है, मनुष्य तो जो प्रत्यक्ष देखता है, उसी का विचार करता है। जैसे खीर खाने 
में अधिक सुख मिलता है, परंतु बाद में पेट ख़राब होता है। जिसको पूरे रास्ते का पता 
नहीं, वह तो थोड़ी दूर वाले अच्छे रास्ते पर ही चल पड़ेगा। बच्चा तो मिठाई के लिए 
रोता है, परंतु माता यह जानती है कि उसका पेट ख़राब है। उसे तात्कालिक सुख तो 
मिलेगा, परंतु आगे तो दुःख ही है। जो सर्वांगीण विचार करता है, वही सुखी रहता है । 
इंद्रिय सुख चाहता तो एकांगी विचार है । इंद्रियाँ तो अलग-अलग विचार करती हैं, शरीर 
को दृष्टि से कभी नहीं सोचती । इसीलिए कई बार गड़बड़ होती है। जीभ अपने सुख का 
विचार करती है, पेट को क्या होगा, यह नहीं सोचतीं। यदि अच्छे स्थान को देखने के 
लिए आँखें ललचाती हैं, पैरों की तक़लीफ़ का विचार उसे न होगा। यह गलत स्थिति 
है। विचार नहीं करना चाहिए, जो सारे शरीर को ठीक हो, और शरीर को ही नहीं तो 
मन के अनुकूल भी होना चाहिए। जैसे भूख लगने पर पक्वान्न देखकर जीभ में पानी आ 
जाता है, परंतु मन मना करता है कि वह दूसरे का है। कृष्ण भगवान्‌ ने दुर्योधन के यहाँ 
भोजन नहीं किया, कहा कि तुमसे मेरी मित्रता नहीं। और फिर विदुर के घर जाकर 
उनकी पली द्वारा दिए गए केले के छिलके प्रेम से खाए। इसको मन का सुख कहते हैं । 
मन की तुष्टि न हो तो केवल शरीर के सुख से काम नहीं चलता। शरीर और मन 
के साथ-साथ बुद्धि का सुख भी तो चाहिए और उसके बाद आत्मा का। परंतु उसको 
अभी छोड़ते हैं चारों के सुख का विचार करके चलना चाहिए। मोटर में जाते हैं-शरीर 
'और मन को सुख मिलता है, बुद्धि भी ठीक है, पर उसी समय हमारे सामने दो मोटरों 
को टक्कर हो जाती है। उसमें एक व्यक्ति मर जाता है और कुछ घायल हो जाते हैं। 
उनके दुःख से हम भी दुःखी हो जाते हैं । यदि वह दु:ख बना रहा तो आत्मा सुखी नहीं 
होगी । यह सुख जिस रास्ते से प्राप्त होता है, वही ठीक है, अन्य रास्ते अलग। 
कुछ समय के लिए प्रिय लगने वाला और परिणाम में ख़राब होने वाला प्रेय 
कहलाता है और जो अंत में कल्याणकारी होता है, प्रारंभ में भी हो सकता है, उसको 
हम श्रेय कहते हैं। हम लोग तो इसी श्रेय मार्ग पर चलने वाले हैं । बुखार में दवा लेना ही 
श्रेय होता है, प्रेय चाहे न हो। आम का आचार प्रेय हो सकता है, परंतु अंत में तो 
दुःखदायी होगा। अतः जो स्थायी सुख दे सके, और जिससे प्राणेषणा बनी रह सके, 
उसी का विचार हमने किया, इसी से सत्य का शोधन हुआ। स्वयं को हमेशा के लिए 
केसे बचाकर रखें। कभी मृत्यु प्राप्त न हो। इसके लिए अमरता की खोज चली । खूब 
आध्यात्मिक चिंतन हुआ। महाभारत में यज्ञ और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर चलता है-- 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम्‌ मन्दिरम्‌। 


शेष स्थायित्वभिच्छन्ति कि आश्चर्यतः परम्‌। 
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नित्य कोई न कोई यमलोक को जाता ही रहता है । श्मशान में मुरदों के आने का 
क्रम कभी नहीं टूटता। इसके अतिरिक्‍त अन्य प्राणी तो एक क्षण में हजारों की संख्या में 
मरते हें । आश्चर्य तो इस बात का है, जिनका जीवन क्षणमात्र का है, वे भी मृत्यु से दूर 
भागकर जीवित रहना चाहते हैं। सब उसी दिशा में जा रहे हें । परंतु कहते हैं कि हम 
उधर जाना नहीं चाहते, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है । इसी कारण दुनिया चल रही है। 
विचारों की जितनी भी प्रगति हुई है और आध्यात्मिक चिंतन हुआ हे, वह इसी आश्चर्य 
के कारण हुआ है। हम लोग शरीर से ही जीवित नहीं, आगे भी जीवित रहना चाहते हैं । 
यह आत्मा दूसरा जीवन धारण करेगी । इस शरीर के कर्मो से हम आगे जिंदा रहेंगे। वैसे 
नहीं तो राष्ट्र और समाज के रूप में जीवित रहें । तात्पर्य प्रत्येक स्थिति में हमने अमरता 
की ही आकांक्षा की है। यह शरीर जितना अधिक टिक सकता है । हम टिकाने का 
प्रयास करते हैं । आत्महत्या को तो महापाप कहा है । आत्मघाती को नरक प्राप्त होता है । 
“जीवेत्‌ शरदः शतम्‌' की उक्ति के द्वारा हमने सौ वर्ष जीने की आकांक्षा की है । योगी 
वगैरह आत्मा के द्वारा चिरंतन सत्य का साक्षात्कार करते हैं । भगवान्‌ से एक रूप होकर 
जीवित रहते हैं। अमरता की आकांक्षा प्राणेषणा की प्राप्ति ही है। 'मृत्योर्मा अमृतं 
गमय', यह लालच ही हमारे विचारों का आदर्श है । 
हमारे यहाँ भौतिक सुख का ही नहीं, संपूर्ण जीवन का विचार किया गया है। 
उसके आगे भी जो अंतिम सुख है, उसका विचार भी हमने किया है। इन सबको प्राप्त 
करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसको करने से अपना अस्तित्व सिद्ध हो 
सके, वह पुरुषार्थ है यदि वह निकल गया तो कुछ प्राप्त नहीं होता। जिससे जीवन का 
सार्थक्य सिद्ध हो सके और पौरुष अर्थवान बन सके | वह पुरुषार्थ है । जीवन में जो कुछ 
करणीय है, यह इन पुरुषार्थों के अंतर्गत आ जाता है। ये चार हैं--धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष। प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कोई भी क्रिया इनसे बाहर नहीं है । यह है? जितने 
भी प्रयत्न हो सकते हैं, करणीय या अकरणीय, सब पुरुषार्थो के अंतर्गत आते हैं । कुछ 
भी करना कर्म नहीं कहलाता। अच्छे काम करने वाला ही कर्मयोगी या कर्तृव्यवान 
कहलाता है। जो ख़राब काम करेगा, उसे कर्महीन कहेंगे-वैसे कर्महीन तो कोई नहीं 
है। साँस लेना भी कर्म है, परंतु जो काम करने चाहिए, वे नहीं करता है, तो कर्महीन 
कहलाता है। इसी प्रकार हमारे पुरुषार्थो में केवल करणीयों का विचार है । तात्पर्य यह 
सकारात्मक या रचनात्मक रास्ता है | संपूर्ण जीवन का विचार इसमें हुआ है । शरीर, मन, 
बुद्धि और आत्मा इन्हीं के लिए क्रमश: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का तंत्र है। कोई 
बहुत ही सूक्ष्य वर्गीकरण यह नहीं है। अखंडनीय डिब्बों की तरह नहीं है। 
महाभारत में विदुर से पाँचों पांडवों का प्रश्नोत्तर होता है । अर्जुन ने कहा, अर्थ ही 


सबकुछ है। उसी से सारा धर्म हो सकता है ' धनात्‌ धर्मम्‌'। भीम ने कहा, काम ही बड़ा 
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है, जिसमें इच्छा नहीं, वह क्या कर सकता है? मोक्ष भी प्राप्त करने के लिए इच्छा 
करनी पड़ती है। मोक्ष के बाद कुछ भी प्राप्तव्य बचता नहीं । जिसके सामने सारे त्रिवर्ण 
पुरुषार्थ नगण्य हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि चारों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बिना 
त्रिवर्ण के मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थ व काम से ही धर्म चलता है। सब एक-दूसरे से 
जुड़े हुए हैं। प्राण और अन्न में कौन बड़ा है, यह तो कोई प्रश्‍न नहीं। अन्न वै प्राण:'। 
भूख हड़ताल करने का परिणाम निकलेगा कि प्राण क्षीण होकर समाप्त हो जाएगा। इसी 
तरह मुरदे को रोटी खिलाकर देखो। प्राण बिना अन्न की क़ीमत नहीं है। 
अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए छोटी-से-छोटी चीज़ का आधार भी धर्म होना 
चाहिए। कई बार प्रश्न होता है कि अर्थ का धर्म से कया संबंध? इसके लिए एक 
उदाहरण है--जब हम एक रुपए का सामान ख़रीदते हैं और पाँच का नोट देते हैं तो वह 
चार रुपए वापस देता है। इसमें धर्म कहाँ है? धर्म नहीं होता तो व्यापार हीं नहीं होता, 
वह चार के बदले तीन रुपए भी लौटा सकता था। यहाँ पर एक सत्य आ गया। जो वचन 
दुकानदार ने कहा, उस पर वह टिका रहा। यह धर्म है। इसी से अर्थ की प्राप्ति होती है। 
किसान बीज बोता है तो उसका धर्म है कि समय पर और अच्छा बीज बोए। शेख 
चिल्ली कौ तरह भुने हुए चनों को तो खेत में डालना नहीं । प्रकृति का अपना धर्म होता 
है। वह उसकी पालना करती है। उसी धर्म के अनुसार अंकुर निकलता है । उगने के बाद 
उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। कभी-कभी मुक़दमे भी लड़ने पड़ते हें । तात्पर्य 
है, जहाँ धर्म की कमी होती गई। अर्थ प्राप्ति भी उतनी ही कठिन होती गई। अर्थ की 
विपुलता से धर्म टिकता है, अन्यथा आपद्‌ धर्म भी आता है । विश्वामित्र ने चांडाल के 
यहाँ कुत्ते का झूठा मांस चोरी करके खाया था। रेल में चढ़ने का एक धर्म होता है कि 
बूढ़ों को पहले चढ़ने-उतरने देना चाहिए। पंरतु जब स्थान नहीं होता है तो फिर बच्चों, 
बूढों और स्त्रियों पर पैर रखते हुए भी गाड़ी में चढते हैं। अर्थ का जितना बाहुल्य 
चाहिए, वह नहीं है। अतः हमने कहा कि सब पुरुषार्थ एक-दूसरे के पूरक हैं | अर्थ का 
तात्पर्य धन से ही नहीं है तो दंड और राज्य भी उसी में आता है। पुलिस न हो तो धर्म का 
पालन कोई न करे। राज्य का प्रारंभ इसी आधार पर हुआ। अत: पुरुषार्थो का सामूहिक 
रूप से विचार करना चाहिए। केवल आत्मा का विचार करने से काम नहीं चलता । शरीर 
मंदिर है तो देवता का विचार तो चाहिए, पर सफ़ाई भी आवश्यक है। मूर्ति भ्रष्ट हो गई 
और मंदिर का विचार करते रहे, यह भी किस काम का। अत: इन पुरुषार्थो को “एकीकृत 
समग्र’ के रूप में मानकर विचार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। 


-— पाञ्चजन्य, जून 70, 7960 
|| 
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कः हम लोगों ने विचार किया था कि केवल अंग्रेजों के जाने मात्र से हम स्वतंत्र 
हो गए, यह समझना पर्याप्त नहीं होगा तो स्वतंत्रता का उपयोग जीवन में आदर्शो 
को प्राप्त करने की दृष्टि से करना होगा। जीवन को वैभव की ओर ले जाने को अभिलाषा 
में बाहर की जीवन परंपरा को यहाँ लाने का प्रयास किया गया तो बहुत लाभ नहीं होगा, 
बल्कि अपना जीवन आत्म-विस्मृत बनाने के परिणामस्वरूप हम उसे समाप्त कर बैठेंगे। 
बाहर वालों ने अधूरा और व्यापक एकांगी विचार किया है । हमारा विचार सर्वागीण और 
व्यापक है । उस अधूरी चीज के लिए इस पूरी को छोड़ना उचित नहीं है | पुरानी परंपराओं 
से चले आए सत्य के आधार पर ही भावी जीवन की रचना करनी चाहिए। 
प्रत्येक प्राणी प्राण धारण करने के लिए सुखेषणा करता है, मनुष्य भी इसका 
अपवाद नहीं है। जब स्थायी सुख प्राप्त करना होता है तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा 
का विचार करना पड़ता है। इनके लिए तंत्ररूप पुरुषार्थ एक-दूसरे के पूरक होते हैं। 
इसी प्रकार किसी आधार पर सब कमो का योग्य वर्गीकरण किया जाता है । इन पुरुषार्थ 
में कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहना कठिन है। किसी एक की अपेक्षा करना भी 
अनुचित है । अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसके बाद कोई प्राप्तव्य बचता नहीं | अर्थ, काम 
इसके साधन हैं | मोक्ष की दृष्टि धर्म से मिलती है । धर्माचरण सकाम और निष्काम दोनों 
प्रकार का होता है। सकाम अर्थ और काम को प्राप्त करने वाला और निष्काम मोक्ष को 
प्राप्त कराता है। निष्काम कर्मयोग का गीता में वर्णन मिलता है। यह जैसे एक और 
पुरुषार्थं है। अर्थ का अभाव धर्म के लिए घातक है | अर्थ भाव बढ़ गया तो भी धर्म के 
लिए हानिकारक है। पश्चिम में कहा गया, अर्थ कितना भी बढे, लाभकारी होगा। हमने 
कहा, समृद्धि की भी मर्यादा चाहिए। वह धर्म के साथ-साथ तय करनी पड़ेगी । जिसके 
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पास पैसा नहीं, ऐसे बहुत से लोग चोरी करते हैं--'बुभुक्षित: किं न करोति पापम्‌।' 
और जिसके पास पैसा होता है वह उसका उपयोग नहीं जानता तो भी पाप का कारण हो 
जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से केवल समृद्धि की लालसा से काम नहीं 
चलेगा तो धर्म का भाव नहीं होगा, तो यह जीवन के लिए बंधनकारी होगा। 
रहिन पेट ही को कहत क्यों न भई तू पीठ। 
रीते मान बिगारही भरे बिगारही दीठ॥ 
अर्थशास्त्र में अनेक चीजों का विचार होता है, जैसे उत्पादन, वितरण, उपयोग 

आदि। संपत्ति के उपयोग का विचार अपने यहाँ अर्थशास्त्र में नहीं, तो धर्मशास्त्र में 
किया जाता है। पश्चिम का अर्थशास्त्र उपभोग को केंद्र मानकर चलता है । Consump- 
tion in the beginning and end of economics. पश्चिम का जीवन भोगपूर्ण है। 
कारण, उपभोग को ही संपूर्ण जीवन की गतिविधियों का प्रेरक बना दिया है। अपने 
प्राचीन ग्रंथों में उपभोग धर्मशास्त्र के लिए छोड़ दिया गया है । ' धनात्‌ धर्म ततः सुखम्‌? 
अर्थात्‌ धन से धर्म को प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। धनी लोगों के पास सुख नहीं होते 
हैं। वे खा-पी नहीं सकते हैं। पैसे की रक्षा की चिंता करनी पड़ती है । क्षुधावर्धक खाते- 

खाते वे रोटी खाते हैं। इसके विपरीत एक मजदूर सूखी रोटी खाकर ऊपर से ठंडा पानी 
पीता है और आनंद मनाता है। यदि किसी में कृपणता आ गई तो पैसा पास होने पर भी 
आनंद दूर चला जाता है। 

उपभोग को धर्म के आधार पर नियंत्रित करना चाहिए। उत्पादन का विचार अर्थशास्त्र 

के आधार पर होता है। अर्थ वृत्तिमूलक है। अपना-अपना व्यवसाय करना वृत्ति कहलाता 

है। वृत्ति के बिना अर्थ नहीं बनता है। यह तो लाभकारी रोजगार है । जिसके पास काम 

नहीं है, उसे अर्थ नहीं मिलेगा। तात्पर्य प्रत्येक को काम मिलना चाहिए। पश्चिम में भी 

इसी बात को स्वीकार किया गया है कि अर्थनीति का आधार पूर्ण रोजगार होना चाहिए। 

सन्‌ 1930 में जब मंदी आई तो कल-कारखाने बंद हो गए। उस समय एक ही रास्ता 

था कि सब लोगों को काम मिले | एक को काम मिलता है तो वह दूसरे को देता है । जैसे 

कपडा बुनने वाले को काम मिलता है तो वह किसान और नाई को काम देगा। भीख 

माँगना भी दूसरों पर आधारित है। यदि सभी बेकार हो जाएँगे तो एक-दूसरे के सामने 

हाथ पसारेंगे। विचार का प्रारंभ इस आधार पर करें कि समाज को रोजी देनी चाहिए, 


न य न्यात 5 ड 
1. विश्व इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी 1929 में शुरू हुई और 1939-40 तक जारी रही | इस घटना के बडे 

व्यापक आर्थिक च राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फासीवाद बढ़ा और अंतत: द्वितीय विश्वयुद्ध को नौबत 
आई। महामंदी के महाप्रभाव में 1 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 1929 से 1932 के दौरान 
औद्योगिक उत्पादन की दर में 45 फीसदी को गिरावट तथा आवास निर्माण की दर में 80 फीसदी तक की 
कमी हो गई थी, इस दौरान 5 हज़ार से भी अधिक बैंक बंद हो गए थे। 
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रोटी नहीं । वर्ण व्यवस्था के मूल में यही बात है। यह पंचवर्षीय योजना नहीं है तो 
हजारों वर्षों से रोजगार का अधिकार चल रहा है। काम करना धर्म है । 'स्वधर्मे निधनं 
श्रेय: यह बात कर्तव्य के नाते चली थी । आज इसे अधिकार का रूप दे दिया गया। 
समाज व्यवस्था में काम करने का अधिकार सुरक्षित है । आज प्रत्येक के सामने काम 
की अनिश्चित्ता है । दरवाजों पर अर्जियों के ढेर पडे रहते हैं, ' yours most obedient’ 
नाम से | व्यापारी के सामने भी कल क्या होगा, इसकी चिंता रहती है। अत: जीवन की 
सारी शांति चली जाती है। जब धंधों का ही पता नहीं तो पच्चीस वर्ष पढ़ने का क्या 
उपयोग? जो स्कूल में जाता है तो चार आदमी के कहने के अनुसार विषय ले लेता है। 
(एक विद्यार्थी की विज्ञान के स्थान पर वाणिज्य लेने की घटना) । 

दूसरी घटना एक अध्यापक की है, जो सैन्य लेखाकार होते हुए नौकरी की, फिर 
वापस दुकान करता है। हम विचार करें कि एक ओर तो कारखानों के लिए इंजीनियर 
नहीं है और दूसरी ओर पढ़े-लिखे लोगों में बेकारी । जिसको शिक्षा देते हैं, उनका आगे 
का विचार ही नहीं होता है। यदि काम निश्‍चित हो तो उसमें विशेष योग्यता प्राप्त कर 
अर्थ उत्पादन की प्राप्ति वह कर सकेगा और इस व्यवस्था में सामूहिक रूप से अर्थ 
उपार्जन ज्यादा हो सकेगा। भोजनालय में रोटी और शाक पकाने वालों को विपरीत काम 
दे देने पर परिणामतः जिसको जो काम आता है, वही काम उसे देना चाहिए। पेट के 
लिए ऐसा मार्ग क्यों चुनें, जिसमें बह कुशल नहीं है। कुशल व्यक्ति दो-तीन घंटे काम 
कर लेते हैं। शेष समय समाज चिंतन, साहित्य, कला और मोक्ष की चिंता करते हैं। पेट 
भरने का यह छोटा सा काम है। इस थोड़े से समय में करना तभी संभव है जबकि 
व्यक्ति को वही काम दिया जाए, जिसमें वह योग्य है, अन्यथा उसे पूरा दिन लग 
जाएगा। योग्यता होने पर ही रस आता है। योग्यता के अतिरिक्त उसमें प्रवृत्ति भी 
चाहिए। अन्यथा बोझा लगेगा। किसी को कुरसी काटती है और कोई उसपर से उठना 
ही नहीं चाहता। संघ के कार्यक्रम में एक वकील साहब को अध्यक्ष बनाया। कोर्ट में वे 
घंटों बहस करते हैं, परंतु उस कार्यक्रम में उनकी जबान ही नहीं खुली। केवल 
'क "कक"! करके बैठ गए। वे कोर्ट में रस ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति है। 
अतः वहाँ रस आता है। 

अन्य स्थानों पर काम और जीवन, ये दो अलग-अलग वस्तु हैं । 6 घंटे का काम 
और 18 घंटे का उनका जीवन होता है। हमारे यहाँ जीवन 24 घंटे का है। केवल पापी 
पेट भरने के लिए हमने 6 घंटे की मृत्यु नहीं मानी । एक सज्जन जर्मनी से आए उन्होंने 
बताया कि वहाँ पर आदमी भूत की तरह काम करते हैं, परंतु एक बात है कि 5 दिन 
काम करते हैं और शनिवार-रविवार को दो दिन शैतान की तरह आनंद करते हैं । दो दिन 
जीते हैं और 5 दिन मेहनत करते हैं । हमने कहा कि इन 5 दिनों में भी रस लो, आनंद 
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लो, तभी जीवन के साथ मेल बैठेगा। खाने जितना ही आनंद बनाने में भी आता है । बेटे 
को खाने में आनंद आता है तो माँ को खिलाने में । प्रवृत्ति के साथ काम का मेल बैठ 
जाए तो फिर थोड़े से थोड़े समय में कुशलता के साथ काम होता है । कवितादि कलाओं 
में आनंद लिया जाता है । बढ़ी हुई क्षमता से शक्ति का अधिक-से-अधिक उपयोग होता 
है और इस तरह देश भर की अधिक-से-अधिक शक्ति का उपयोग होगा तो फिर अर्थ 
का अभाव नहीं रह सकता। 
कई लोग कहते हैं कि यह तो बंधन है कि जीवन भर एक ही काम करते रहो। 
हम कहते हैं कि वह तो अपना दृष्टिकोण है। यह व्यवस्था भी तो और बंधन भी। 
उदाहरणार्थ हम गाड़ी में अपनी सीट रिज़र्व कराते हैं और वह किसी बीच में मिलती है 
तो उसके लिए हम हठ नहीं कर सकते कि सीट खिड़की के पास ही मिले। यदि उस 
व्यवस्था को हम नहीं मानते हैं, तो भीड़ के अंदर सीट मिलने की अनिश्चय ही चिंता 
धारण करनी पड़ेगी। उस चिंता से बचने के लिए ही आरक्षण है। इसके बाद हमें घंटे 
भर पहले स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं रहती | जीवन की गाड़ी में भी आरक्षण है। 
और इसी का नाम व्यवस्था है, बंधन नहीं। जो इस बात को नहीं मानता, उसकी बुद्धि 
पर तरस आता है। किसी कारण यह धारणा बन जाए कि नं. एक बड़ा होता है और नं. 
पाँच छोटा, तो फिर नं. एक के लिए झगड़ा होता है। वास्तव में सभी सीट बराबर हें । 
खिड़की पर बैठने पर यदि हवा आती है तो कोयला भी तो आता है। इसके विपरीत बीच 
में बैठने वाला धूप से बच पाएगा। हर समय हानि-लाभ होता रहता है । आदमी जब तक 
ही वस्तु के लिए आग्रह करता है तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। बाहर वालों ने इसी 
बात का प्रचार किया, अन्यथा हमारे चारों वर्ण में झगड़े का कोई कारण नहीं है। 
भविष्य पुराण में लिखा है कि यह समाज एक ही पिता, प्रजापति, ब्रह्मा या विराट्‌ 
ने बनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं । कर्तव्य 
और कर्म, बेशक अलग-अलग होते हैं । पैर यदि सर से कहने लगे कि महाराज, जरा 
चलकर बताओ, तो इससे काम बिगड़ जाता है। वास्तव में यह समाज शरीर तो आत्मीयता 
के आधार पर खड़ा है। सर को पगड़ी पहनाते हें तो पैरों की पूजा भी होती है। भगवान्‌ 
कौ चरण रज से तो अहल्या का उद्धार हो गया। हमने तो उनके चरणों की पूजा की है। 
सर को नहीं। लाठी सर पर ही पड़ती है, मुकुट पहनकर सर पैरों को चिढ़ाए तो वह भी 
ग़लत होगा। अतः यह भेद नहीं । व्यवस्था है, बंधन नहीं । छोटे-बड़े का प्रश्न ही नहीं 
उठता है। जीवन धारण करने के लिए अर्थ पैदा करना पड़ता है, इसीलिए यह व्यवस्था है। 
अंग्रेजों ने अपनी अर्थनीति द्वारा यहाँ की परंपराओं में मैनचेस्टर के कारखाने 
चलाकर बिगाड़ उत्पन्न किया। कारीगरों के हाथ कटवा लिए। उनका धंधा छीना गया। 
बाक़ो लोग तो नौकरी करने लगे । शूद्रो ने सोचा कि हमारा धंधा छोनने का 
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नहीं, ये बडे लोग हैं । अंग्रेजों ने भी यही प्रचार किया । हमें मौक़ा दिया तो उन्होंने शोषण 
कर दिया। यह व्यवस्था इस दृष्टिकोण को लेकर चलती है कि सबको मेहनत का 
अधिकार है | प्रतिदान के रूप में कुछ प्राप्त होता है तो किसी को स्वयं को छोटा समझने 
का कोई कारण नहीं । 

रोजी का विचार तो हो गया, अब रोटी की व्यवस्था हमारे यहाँ अलग है । काम 
करना अपना धर्म है। बदले में अर्थ मिलता ही है, रोटी का उससे कोई संबंध नहीं है। 
वह व्यवस्था तो भगवान्‌ के हाथ में है । पैदा हुए हैं तो रोटी मिलेगी ही । दाँत नहीं थे तो 
उसने दूध दिया। और जब दाँत दिए हैं तो रोटी भी देगा। इसी बात के अनुसार समाज 
को व्यवस्था करनी पड़ती है। कुटुंब पद्धति इसी व्यवस्था का परिणाम है। रोगी और 
अपाहिज को कौन रोटी देगा? कमाने के लिए तो जीवन में मुश्किल से पच्चीस-तीस 
वर्ष मिलते हैं | पश्चिम में इसके लिए यांत्रिक ढंग से व्यवस्था है । वृद्धावस्था, बीमारी, 
रोज़गार, बीमा आदि की व्यवस्था करते हैं । यहाँ पर यह जिम्मेदारी कुटुंब पर है। 
यतीमखानों के लिए हमारी जीवन व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। पिता मर गया तो 
कुटुंब सँभाल करता है । इसी आधार पर हमने सोचा कि बूढ़े पिता को खिलाएगा कौन? 
इसका संबंध उसके काम करने या न करने से नहीं। रोटी और रोजी-ये दो अलग- 
अलग क्षेत्र हैं । जो बेकार हैं, उसे भी कुटुंब रोटी देगा। घर के सब लोग इस आत्मीयता 
के आधार पर ही खड़े होंगे तो अर्थव्यवस्था का मूलाधार प्राप्त हो जाएगा। यह बात 
समाजशास्त्र में भी आई है। यह विषय अर्थशास्त्र से ही नहीं तो सामाजिकता से भी 
संबंध रखता है। 

अर्थ पुरुषार्थ के साथ राज्य भी आता है। वार्त और दंडनीति, यह अर्थशास्त्र का 
विषय है । ' वार्त्तामूलेयं जगत्‌! । लोक और वार्त्ता की चिंता राजा को करनी चाहिए। यह 
राजा भी कहाँ से और कैसे आया? पहले दंड नहीं था, दांडिक नहीं था। धर्म के आधार 
पर समाज चलता था। जब राजा को मोह आया, तो काम प्रबल हुआ। फिर बुद्धि भेद 
आया तो धर्म का लोप हो गया | मत्स्य न्याय का दृश्य खड़ा हो गया । तब ऋषि लोग मनु 
के पास गए और प्रार्थना की कि आप दंडधर बनिए। उन्होंने कहा कि उसमें लोगों को 
सताना पड़ेगा। अत: मैं नहीं बनूँगा। तब बताया गया, राजा बनने के कारण प्रजा के 
पुण्यों के भी आप भागी होंगे। विचार करके देखा जाए तो राजा समाज के लिए आवश्यक 
है। प्रजा को दबाकर रखूँगा इस दृष्टि से नहीं, तो धर्म का पालन करने के लिए होता है। 
संपूर्ण इतिहास में जब-जबं भी राज्य क्रांतिया हुई, तो इसी कारण कि राजा ने धर्म का 
पालन नहीं किया और फिर धर्म में निष्ठा रखनेवाले साधु-महात्माओं की प्रेरणा से ये 
क्रांतिकारी खड़े हुए। दुर्योधन को युधिष्ठिर ने हराया तो कृष्ण की प्रेरणा थी। भगवान्‌ 
राम ने रावण को केवल सीता-अपहरण के कारण नहीं मारा तो यह भी ऋषि-मुनियों 
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की योजना थी । चाणक्य को प्रेरणा से नंद वंश का उच्छेद और धर्म प्रतिष्ठापना के लिए 
चंद्रगुप्त खड़ा हुआ । विजय नगर साम्राज्य के पीछे विद्यारण्य स्वामी? को प्रेरणा थी। 
शिवाजी भी समर्थ गुरु रामदास की योजना से ही खडे हुए। ये लोग राज्य करने को नहीं, 
धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अग्रसर हुए थे। जिसने राज्य के लिए राज्य किया, वह जनमानस 
में अच्छा नहीं समझा गया। धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। 
पश्चिम में राजा ही मालिक होता है। गणतंत्र के अनुसार यह प्रभुता या सर्वोच्च 
सत्ता जनता के पास होती है | हमने कहा, ' प्रभुता न राजा के पास होती है और न जनता 
के पास, बल्कि धर्म के पास होती है।' धर्म के अनुसार चलने वाली प्रजा को राजा दंड 
नहीं दे सकता और प्रजा भी मनमानी नहीं कर सकती | चालीस चोरों ने एक कोतवाल 
को चुन लिया तो काम नहीं चलेगा। जैसे चोरों को कोतवाल चुनने का अधिकार नहीं 
होता, उसी प्रकार कोतवाल को भी ईमानदारों को दंड देने का अधिकार नहीं। धर्म की 
स्थापना करने के लिए ऋषि-मुनियों ने राजा वेन को हराकर उसी की जंघा से रगड़कर 
पृथु' पैदा किया। उसी के नाम पर पृथ्वी बनी। हमारे यहाँ राज्याभिषेक के समय एक 
पद्धति है--राजा जब गद्दी पर बैठता है तो तीन बार ' अदण्ड्योऽस्मि' कहता है, तब 
राजपुरोहित उसे पलाश दंड से मारता हुआ कहता है कि ' धर्मदण्ड्योऽसि'। यदि राजा 
विष्णु का अवतार है तो जनता भी जनार्दन का स्वरूप है। 
यह मूल चीज़ हमने समझ ली तो बाक़ी दैनिक जीवन की बातें तो अपने आप कर 
लेंगे। उत्पादन, अर्थ, भोग--ये धर्म के अंतर्गत आते हैं । यह धर्म ही आधारभूत पुरुषार्थ 
हैं। उसी का चिंतन और प्रतिष्ठापन संस्कारों द्वारा करते हुए स्वजीवन में लाने की 
आवश्यकता है । संघ ने कहा कि हमें इसी धर्म का संरक्षण करना है । महाभारत में व्यास 
2. माधव विद्यारण्य चौदहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के महान्‌ धार्मिक संत एवं दार्शनिक थे। अपनी बाल्यावस्था 
के बाद जब विद्यारण्य ने होश सँभाला तो इन्होंने देखा कि देश पर विदेशियों के आक्रमण लगातार हो रहे हैं 
और ऐसी स्थिति में भी भारतीय राजा अपने आपसी कलह और युद्धों में उलझे हुए हैं। 'माधव' या माधवाचार्य 


के संरक्षण में ही 1336 ई. में संगमराज के दोनों पुत्र हरिहर राया प्रथम एवं बुक्का राया प्रथम ने 1336 में 
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा दक्षिण में भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया। इन्होंने हिंदू दार्शनिक 
संप्रदायों के दर्शनों का संग्रह “सर्वदर्शनसंग्रह' तथा अद्वैत दर्शन के ' पंचदशी' नामक ग्रंथ की रचना की । 

3. प्राचीन भारत में विष्णुभक्त भ्रुव के वंश में अंग नामक राजा हुए। वे बड़े धर्मात्मा और प्रजाप्रिय थे। वृद्धावस्था 
में चे राजपाट त्यागकर तपस्या करने वन में चले गए। भृगु आदि मुनियों ने जब देखा कि उनके जाने के बाद 
पृथ्वी कौ रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है, तब उनहोंने उनके पुत्र वेन का राज्याभिषेक कर दिया। राजा 
बनते ही वेन अपने बल और ऐश्वर्य के मद में चूर हो राज्य में यह घोषणा करवा दी कि ऋषि-मुनि किसी भी 
प्रकार का यज्ञ और हवन न करें | इसके बाद ऋषियों ने मंत्रपूत 


र र पूत कुशो से उसे मार डाला। शव की दाहिनी जंघा 
का मंथन करके ऋषियों ने एक नाटा और छोटा मुखवाला पुरुष 'निषाद' उत्पन्न किया | उस निषाद द्वारा वेन 
के सारे पाप कट गए बाद में ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री-पुरुष का 
जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्चि हुआ। अर्चि पृथु की पत्नी हुई। पृथु का 
राज्याभिषेक हुआ। 
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ने सार स्वरूप एक ही बात कही है-- 
वदेषां धर्म सर्वस्व कृत्वा चैवाव धर्मताम्‌। 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
तात्पर्य यह है कि धर्म के साथ दूसरों के साथ आत्मीयता का भाव आ जाता है। 
अपने से प्रतिकूल किससे व्यवहार नहीं करना पड़ता है। सहिष्णुता सेवा, त्याग सब 
आत्मीयता से उत्पन्न होते हैं । 
धर्म के दस लक्षण-- 
धतिः क्षमा-दमोस्वेयं शौचमित्रिय-निग्रहै। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्म लक्षण: ॥ 
इसी आत्मीयता में से पैदा होते हैं। जहाँ मैं का विचार होता है और व्यक्ति स्वार्थ 
प्रधान होता है, वहाँ अधर्म होता है। (एक सज्जन के यहाँ पूरियाँ बनने का दृष्टांत 
शुद्ध देसी घी का प्रयोग) सज्जन ने कहा कि घी अपनी ही दुकान का होने के कारण 
शुद्ध है। मैंने कहा कि शेष चीजें तो अशुद्ध हैं। आटा, मसाले, वगैरह में मिलावट है । 
एक चीज शुद्ध खाने के लिए बाक़ी चीजें अशुद्ध खानी पड़ती हैं। अतः अपने से 
प्रतिकूल विचार भी नहीं करना चाहिए। भगवान्‌ ने दूसरों को भी मुँह दिया है। जब हमें 
मिलावट पसंद नहीं तो दूसरों को भी नहीं होगी। इसी विचार में धर्म का आधार है। 
राष्ट्र के साथ आत्मीयता के आधार पर हम विचार करें, यही मूल तत्त्व है। 
आत्मीयता पैदा कर लेना संस्कारों में आता है परिवार और पड़ोस के साथ-साथ मन में 
संस्कार हैं तो संपूर्ण समाज के साथ एक एकात्मता का अनुभव कर सकते हैं । हम थोड़ा 
सा ज्ञान और बुद्धि के साथ विचार करें कि राष्ट्र के साथ एकात्मता चाहिए राष्ट्र के 
लिए सोचना चाहिए, विचार को लेकर खडे होते ही कुछ चिंताएँ करनी पडेंगी । उपनिषद्‌ 
में एक कथा आती है, जिसमें प्राणेंद्रिय का अन्य इंद्रियों के मुकाबले में सबसे अधिक 
महत्त्व सिद्ध होता है। प्राण अर्थात्‌ धर्म, यही राष्ट्रभाव है। समाज का प्राण हमारा प्राण 
है, यह ध्यान रहा तो सब ठीक चलेगा। 
संघ के जन्मदाता ने सोचा कि राष्ट्र में यही प्राण फूँकना है । विभिन्न समस्याओं 
को देखकर जाति-पाँति तोड़क मंडल बनाया, किसी ने वर्णाश्रम संघ बनाया। हम 
विचार करें कि जाति तो हमारे समाज शरीर का अंग है । अतः हाथ-पैर तोड़क मंडल तो 
नहीं बनाया जा सकता और केवल विज्ञान के किसी सिद्धांत को सिद्ध कर देने से भी 
काम नहीं चलता। यदि पेड़ में फूल आ गया तो फिर क्या सोचना? परंतु लोग इसके 
लिए भी आयोजन करते हैं कि किस स्थान पर कितने फूल आएँगे--उसके लिए कमीशन 
बैठाते हैं । जो अंग बेकार होता है, वह पतझड़ में अपने आप टूट जाता है । उसके बारे में 
योजना बनाना आवश्यक नहीं होता। रूढ़ियाँ जो उपयोगी नहीं हैं, अपने आप समाप्त हो 
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जाती हैं । शरीर में से अनेक बाल उड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं | साँप अपनी केंचुली 
उतारकर फेंक देता है, उसके लिए योजना नहीं करता। मुख्य भाव तो जीवन और धर्म 
का है। राष्ट्र में प्राण पैदा करना ही अपना काम है। प्राण को बलवान करने के लिए 
प्राणायाम करना पड़ता है। संपूर्ण राष्ट्र का प्राणायाम यह संघ दिन-प्रतिदिन शाखा के 
रूप में करता है। 
लोग कहते हैं, संघ कम-से-कम घी की एक दुकान तो खोल दे, अथवा स्कूलों में 
बड़ी गड़बड़ी है, अपने अध्यापक भेज दें। आजकल कम्युनिस्ट साहित्य बहुत आता है, 
उसको रोक दे । राजनीति में कूटकर सब ठीक कर दे | अमरीका से अन्न मँगाना पड़ता है । 
स्वयंसेवकों को थल सेना के रूप में खडे हो जाना चाहिए। एक बार आत्मनिर्भर हो गए 
तो सब ठीक हो जाएगा। उनको लद्दाख के क्षेत्र में जाकर चीन का मुक़ाबला करना 
चाहिए। अपने मन में यह बस आता होगा । यदि हम जाएँ तो फिर क्या सेना को ख़त्म कर 
देना चाहिए? व्यापारियों को निवारक निरोध के अंतर्गत जेल भेज दें। अध्यापकों को घर 
बैठा दें? यह सब करने के लिए उतने स्वयंसेवक भी तो चाहिए। काम तो राष्ट्र को ही 
करना पड़ेगा। व्यापारी, सैनिक, राज्यकर्ता यह सब राष्ट्र भाव से काम करें--संघ किसी 
दल के रूप में तो नहीं है। हाथ-पैर को ताक़त देने से नहीं, राष्ट्र को ताक़त देने से काम 
चलेगा। राष्ट्र के तो हजारों अंग हैं । छोटी-छोटी चीजों में भी राष्ट्रभाव दिख सकता है। 
यदि इसके पीछे शक्ति और स्वाभिमान भरकर चैतन्ययुक्त सामर्थ्य रूप में बना दिया तो 
प्रत्येक अंग को शक्तिसंपन्न बनाकर कार्य कर सकेंगे। फिर इधर-उधर की चिंता करने 
को आवश्यकता नहीं । यह धर्मभाव ही राष्ट्रभाव है, राष्ट्रप्राण है, प्राणायाम की महत्ता को 
समझकर हम संपूर्ण शक्ति लगाएँ। अन्य चीज़ें तो अपने आप प्राप्त हो जाएँगी। 
जून 17, 1960 
[] 
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ह्वा में द्रविड़ मुनेत्र कझगम और उत्तर में अकाली दल ने अलग राज्यों के लिए 
'एक साथ आंदोलन प्रारंभ किए हैं, इसे आकस्मिक संयोग नहीं माना जा सकता। 
दोनों ही लंबे समय से आंदोलन की योजनाएँ बना रहे थे। यह समय या तो दोनों ने 
मिलकर तय किया है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो दोनों का मार्गदर्शक है | कझगम 
नेता स्मष्टवादी हैं, इसलिए उन्होंने निस्संकोच होकर स्वतंत्र, प्रभुता-संपन्न द्रविड्स्तान 
की माँग रखी है, जबकि अकाली नेताओं ने इसे संघ के अंतर्गत भाषायी राज्य की माँग 
के रूप में रखा है। जो लोग अकाली दल की उत्पत्ति और इतिहास से अपरिचित हैं, 
वही इस छद्मावरण से भ्रमित हो सकते हैं। दोनों का माँगों के प्रस्तुतीकरण का तरीक़ा 
अलग है, ऐसा संभवत: दोनों राज्यों के लोगों की संवदेनशीलता में अंतर के कारण है। 
दक्षिण में, विशेषकर तमिलनाडु के लोगों को लंबे समय से आरोप मढ़ने वाले शातिर 
प्रचारात्मक साहित्य से पोषित किया गया है, जो कि विकृत ऐतिहासिक तथ्यों, ग़लत 
ढंग से व्याख्यायित भौगोलिक स्थितियों और पूरी तरह से विकृत दृष्टिकोण पर आधारित 
है। इस प्राक कल्पना पर बहस बेकार है कि द्रविड़ और आर्य दो अलग नस्लें थीं या 
नहीं । परंतु सच्चाई यह है कि यदि इसे सच मान भी लिया जाए तो भी हज़ारों साल से ये 
दोनों एक होकर रहते आए हैं, इसलिए इन्हें अलगाना घड़ी की सुइयाँ पीछे करना नहीं, 
बल्कि हज़ारों वर्ष पीछे जाने की मूर्खता के समान होगा। इससे तो हम डार्विन के 
अनुसार अपनी वंश परंपरा पीछे वनमानुषों तक खोज सकते हैं और संपूर्ण विकास 
परंपरा का विमानवीकरण करते हुए पुनः अपनी मूल वनमानुषी स्थिति में पहुँच सकते 
हैं यदि हम तमिलवासियों को 'हम भारतवासी' से अलग कर सकते हैं तो कुछ लोग 
यह नारा लगा सकते है कि “हम सीथियन', “हम हॉन' हैं । बाद के समूहों को इतिहास 
अधिक समर्थन देगा। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


122 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड आठ) 


मास्टर तारा सिंह को 'पंजाबी सूबा' को माँग इस अवधारणा पर आश्रित है कि 
सिख हिंदू नहीं है । उनके अनुसार सिखों का जन्म धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों की 
रक्षा के लिए हुआ था। यह संयोग की बात है कि उस कालखंड में हिंदू ही सर्वाधिक 
प्रताडित थे। जबकि कोई भी व्यक्ति मास्टर तारा सिंह द्वारा सिख पंथ के फलक का 
विस्तार करने का कोई विरोधी नहीं है और न ही उनके पूजा-पाठ और धार्मिक विश्वास 
की आज़ादी के पुरोधा के रूप में अपने को स्थापित करने के विरोध में है, परंतु हमारे 
लिए यह विश्वास करना कठिन है कि सिख गुरु हिंदुत्व की रक्षा के श्रेष्ठतम भावों से 
प्रेरित नहीं थे। सिख गुरु जन्म से हिंदू थे और वे हिंदुओं की तरह ही जिए और मरे तथा 
अपने हिंदुत्व पर उन्हें गर्व रहा । 'गुरु ग्रंथ साहिब', जिसमें संतों की वाणी, गीतों और 
कहावतों का संग्रह है, उसमें एक भी पद्य ऐसा नहीं, जिसका स्रोत हिंदू धर्म चिंतन न 
हो। मास्टर तारासिंह के अलावा भी लाखों सिख हैं, जो गुरु नानक देवजी के द्वारा 
स्थापित पंथ में विश्वास रखते हैं। वे अकालियों को अपने गुरुओं पर एकाधिकार 
स्थापित करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? 
मास्टर तारा सिंह का तर्क है कि सरकार सिखों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए 
उन्हें पंजाबी सूबा' नहीं दे रही । मुझे नहीं पता कि सरकार इस विषय में क्या सोचती है 
परंतु यह कहा जा सकता है कि अकालियों के विषय में यह धारणा काफ़ी सच है । जिस 
तरह से वे व्यवहार करते आए हैं, सदा केंद्र से छिटकने और अलगाववादी प्रवृत्तियों को 
बढ़ावा देते रहे हैं, पाकिस्तान से साँठ-गाँठ करते रहे हैं। ऐसे में किसी समझदार व्यक्ति 
द्वारा सीमावर्ती राज्य के भाग्य को ऐसे कट्टरपंथी, उग्रपंथी लोगों के हाथ सौंप देना 
संभव नहीं है। इससे भी बढ़कर सिख राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं और किसी भी राष्ट्रवादी 
को तरह विश्वास के पात्र हैं। परंतु यदि विश्वास करने का अर्थ यह लगाया जाए कि 
उन्हें अलग राज्य दे दिया जाए तो ऐसा करना संभव नहीं। हमारे देश में अनेक पंथ हैं। 
हम भौतिक, मानसिक, वैचारिक और राष्ट्रीय दृष्टि से, सभी को अलग राज्य नहीं दे 
सकते। यदि सिख अलग राज्य की माँग कर सकते हैं तो अन्य लोग क्यों नहीं कर 
सकते? आज भी अकालियों कौ माँग का आधार 1947 का विभाजन ही है। परंतु उन्हे 
पता होना चाहिए कि 1947 की गलती 1960 में दुहराई नहीं जा सकती | उस समय की 
घटनाओं से मास्टरजी को समझ आ जानी चाहिए थी। परंतु कुछ लोग पुराने अनुभव से 
सीखना ही नहीं चाहते। 
जहाँ तक पंजाबी भाषा का प्रश्न है, उसका पंजाबी सूबे से कोई संबंध नहीं है। 
जहाँ एक और गुजराती और मराठी अपने सीमांत द्विभाषी क्षेत्रों को भी राज्य में मिलाना 
चाहते हैं, वहीं अकाली एक ही भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को अपने प्रस्तावित राज्य में 


नहीं लेना चाहते। उनके द्वारा सीमाएँ भाषा के आधार पर नहीं 
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अंकित की गई हैं, जैसा कि 1947 में बंगाल और पंजाब के विभाजन के समय हुआ 
था। इससे भी बढ़कर जमीनी स्तर पर वर्तमान पंजाब में केवल पंजाबी क्षेत्र अंकित 
करना असंभव है । सच्चर फॉर्मूले' द्वारा असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया गया। 
यही पंजाब की सारी भाषायी समस्या का मूल है। वरना पंजाब के लोग मुक्तभाव से 
हिंदी और पंजाबी का प्रयोग कर रहे थे और प्राय: सभी दोनों भाषाओं को जानते हैं । 
द्विभाषी क्षेत्रों में यही परंपरा रहती है। फिर भी पंजाबी भाषा के प्रश्न को पंजाबी भाषा से 
अलग करके सुलझाना होगा। जब तक हिंदी और पंजाबी के प्रश्न को पंजाबी सूबा और 
संयुक्त पंजाब के प्रश्न से जोड़ा जाता रहेगा, तब तक पंजाब के लोग इस समस्या का 
समाधान खोज पाएँगे, इसकी संभावना नहीं है । 
पंजाबी सूबा आंदोलन ग्रंथियों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सक्रिय 
सहयोग से चलाया जा रहा है। जत्थे स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त से रवाना होते हैं। 
कहते हैं, मुख्य ग्रंथी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। स्वर्ण मंदिर में कुख्यात अपराधियों को 
प्रश्रय दिया जा रहा है। इससे सरकार और लोगों के लिए समान रूप से लज्जाजनक 
स्थिति पैदा हो गई है । सरकार जो भी कारवाई करे, उसे ध्यान रखना चाहिए कि उससे 
पूजा-स्थलों की पवित्रता पर आँच न आए। 
पंजाब सरकार ने अकाली मोरचे को कुचलने के लिए समय पर क़दम उठाए हैं। 
मास्टर तारा सिंह सहित अकाली नेताओं को नजरबंद किया गया है तथा पंजाबी समाचार- 
पत्रों पर प्रतिबंध लगा है। पंजाब सरकार को यह दस्शाना कि इतने कठोर क़दम उठाना 
न्यायसंगत था और प्रदेश की आपात स्थिति के कारण ऐसा करना पडा, शेष है। यदि 
यह एक शांतिपूर्ण मोरचे से निपटने का ही प्रश्‍न था तो प्रजातंत्र में विश्वास रखनेवाला 
कोई भी व्यक्ति इस क़दम का समर्थन नहीं कर सकता। परंतु यदि अकाली सचमुच 
क्रानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने और राज्य की सुरक्षा को ख़तरे में डालने जा रहे 
थे, जैसा कि मास्टर तारा सिंह के पाकिस्तान में दिए प्रचारित बयानों से लगता है, तो 
पंजाब सरकार का क़दम ठीक है | तो फिर मास्टरजी पर मुकदमा चलाने की बजाय उन्हें 


1. 1 अक्तूबर, 1949 को पंजाब की सरकार ने भाषा विवाद को सुलझाने के लिए “सच्चर फॉर्मूला” (भीम सेन 
सच्चर, प्रांत के तत्कालीन प्रधान थे) को लागू करने की घोषणा की तथा राज्य में हिंदी और पंजाबी को क्षेत्रीय 
भाषा के रूप में स्वीकार किया । राज्य के विद्यालयों में माध्यमिक स्तर तक पंजाबी और हिंदी माध्यम से पढ़ाने 
के लिए राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया । हिंदी क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम 
से शिक्षा का प्रावधान रखा जाना था, साथ ही चौथी कक्षा के बाद पंजाबी अनिवार्य रखी जानी थी । इसी प्रकार 
से पंजाबी क्षेत्रों में पंजाबी के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रावधान रखा जाना था तथा चौथी कक्षा 
के बाद पंजाबी अनिवार्य रखी जानी थी। क्षेत्रीय भाषा बालकों के विद्यालयों में चौथी से तथा बालिकाओं के 
विद्यालयों में छठी कक्षा से पढ़ाई जानी थी। गैर-सरकारी विद्यालयों में यह निर्णय प्रबंधन पर छोड़ दिया गया, 
परंतु हिंदी या पंजाबी भाषा का अध्यापन द्वितीय भाषा के रूप में रखा जाना अनिवार्य था। 
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धर्मशाला की ठंडी पहाड़ियों पर बनी जेल में नजरबंद करके शहादत का आभामंडल 
क्यों प्रदान किया जा रहा है? 
यह आवश्यक है कि अकालियों की माँगों को उनके नग्न रूप में लोगों के सामने 
रखा जाए। ए.आई.सी.सी. ने अपने ' और अधिक प्रांत नहीं ' प्रस्ताव को पारित करते हुए 
इन माँगों का जिक्र करके ठीक नहीं किया। सरकार को 'अब और अधिक बँटवारा 
नहीं ' प्रस्ताव पास करना चाहिए, क्योंकि अब माँग अलग प्रांतों की न होकर अलग देशों 
की हो रही है । उनका सामना इसी स्तर पर किया जाना है । इसलिए ये प्रश्न सार्वदेशिक 
हो जाते हैं । इन्हें सचमुच प्रांतीय प्रश्न नहीं माना जा सकता। अकाली भी इसे इसी रूप 
में देखते हैं, यह इस बात से स्पष्ट है कि वे पंजाब के बाहर के अकालियों से भी इसके 
लिए सहायता माँग रहे हैं और पा रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के मुद्दे पर 
उत्तर प्रदेश को मुसलिम लीग पाकिस्तान का समर्थन करे। परंतु भारत सरकार इस 
मामले में अकर्मण्य दीखती है। अभी तक इस आंदोलन से निपटने की ज़िम्मेदारी उसने 
पंजाब सरकार को सौंप रखी है। परंतु जब अकालियों की योजनानुसार मोरचा 12 जून 
को दिल्ली पहुँच जाएगा, तब वह इससे मुँह नहीं मोड़ पाएगी ।| इसलिए यह आवश्यक 
और वांछित है कि देश के गृह मंत्री राष्ट्र की एकता को मिल रही इस चुनौती से निपटने 
के लिए अधिक ज़िम्मेदारी उठाएँ। 
इससे भी अधिक बात है कि ऐसा करने की स्थिति में पंजाब सरकार की नीतियों 
को ग्रेवाल समिति द्वारा उद्घाटित बदनामी को छुपाने की चालबाजी नहीं समझा जाएगा। 
पंडित पंत द्वारा स्थितियों को सँभालने की जिम्मेदारी लेने से पंजाब के लोगों में अधिक 
विश्वास जगेगा। 
आंदोलन के समाप्तप्राय हो जाने के पश्चात्‌ संभावित समझौते को साकार करने 
के लिए ही उन्हें अपने को नहीं बचाए रखना चाहिए। जब राष्ट्र की एकता को चुनौती 
दी जा रही हो तो कोई समझौता संभव नहीं है। 
--आओर्गनाइज़र; जून 13, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[1] 
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यह प्रौढ़ वर्ग बैठक कहाँ की है, यह स्थान नहीं लिखा हुआ है। 
संभ्रवतः यह दिल्‍ली की ही बैठक है। 


सः कार्य का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर वैभवयुक्त बनाना है। इसे 
राष्ट्रोन्मुख बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम करते 
हैं। इससे समाज में संघ के प्रति भ्रम बढ़ सकते हैं। कठिनाइयाँ भी बढ़ सकती हैं। 
विभिन्‍न दलों से अपना-अपना प्रचार का व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए संघानुकूल 
पक्षातीत व्यवहार नहीं कर सकते | हमें एक ही रूप में काम करना पड़ता है। हमारे लिए 
यह भी आवश्यक है कि हम जीवन भर संघ का अनुशासन मानें, पक्षातीत रहें । संघ 
और जनसंघ के विषय में लोग भेद नहीं करते। इसका असर सैद्धांतिक पहलू पर भी 
दिखाई देता है। 

कांग्रेस आदि लोग विशिष्ट हो गए हैं। जो द्वार उनके लिए खुले हैं, उनमें भी वे 
आते नहीं हैं। अपने संघ के लोग विभिन्‍न राजनीतिक दलों में भी जाएँ। ये दल अपना 
कार्यक्रम ऐसे बनाएँ कि संघ के लोग उनमें जा सकें। विभिन्न दल राजनीतिक दल के 
लिए संपूर्ण समर्थन चाहते हैं | राजनीतिक दलों के लिए तथा राज्य के लिए जीवन की 
पूरी बागडोर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। 

हिंदू संस्कृति व्यापक अनुशासन में विश्वास करती है । परंतु वह व्यापक अनुशासन 
केवल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। राज्य को सर्वभक्षी बनाना अयोग्य बात है। 
मानव जीवन के विविध धर्मों में राजधर्म एक है, इसे समझने की आवश्यकता है। आज 
राजनीतिक दलों ने राज्य व राष्ट्र को समानार्थी बना दिया है | संघ इसे स्वीकार नहीं करता । 
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जीवन का सर्वाधार एक बनाना पड़ता है 
यूरोप में रिलीजन को आधार बनाकर चलने के दिन बीत गए। ३पर्थिक एवं 
राजनीतिक आयाम हमारा आधार नहीं बन सकते। न ही हम इन्हें सर्वभक्षी बनने देना 
चाहेंगे। यूरोप बहुत परेशान है । हमारे यहाँ धर्म को जीवन का केंद्र बनाना पड़ेगा। जीवन 
को प्रेरणा क्या है? स्वयंसेवक संगठन की प्रेरणा कई बार नहीं समझ पाता | वह संगठन 
को राजनीतिक कार्य का आधार समझने लगता है । अनावधानता के कारण हमारे मन पर 
बुरा असर होता है। उसका परिणाम हमारे मन पर होता है। समाज पर भी होता है। 
इससे समाज में भ्रम पैदा होते हैं और संघ की पक्षातीत भूमिका को धक्का लगता है। 
संघ के अधिकारी राजनीतिक कार्य तो नहीं करेंगे, परंतु उन्हें स्वयंसेवकों का 
विभिन क्षेत्रं में मार्गदर्शन करना पड़ता है। घर की समस्याओं में भी मार्गदर्शन कर 
सकते हैं। गीता निस्पृह रहने का मशविरा देती है। अपनी रुचि के अनुसार स्वयंसेवक 
विविध क्षेत्रों में जाता है। कभी-कभी भेजा भी जाता है। संघ के अधिकारी उनका 
मार्गदर्शन करते हुए भी स्वयं निस्पृह रहते हैं। यही संघ का व्यवहार है। 
राजनीति को जीवन का ध्येय नहीं बनने दिया जाए। हिंदू राष्ट्र को जीवनधारा 
अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। संघ के प्रमुख अधिकारियों की ओर सबकी दृष्टि लगी 
रहेगी। राजनीति वेश्या है'। इसलिए निर्विकारी बने रहने के लिए घर की ओर से प्रयत्न 
होते रहना ही उचित है। 
चाहे आज के राजनीतिक संघर्ष का स्वरूप दलों का प्रतीत होता हो, वह दलों का 
नहीं है। वास्तव में संघर्ष भारतीय और अभारतीय विचार एवं नेतृत्व का है, आज की 
स्थिति में भारतीयता का नेतृत्व संघ ही कर सकता है। अन्य कोई नहीं कर -सकेगा। 
भारतीय जीवन को मानने वाले विभिन्न दलों को भी गाली देने का दोष जनसंघ पर 
आता होगा। परंतु उनका परिमार्जन संघ के द्वारा होता रहना चाहिए। संघ से ऐसा ही 
अपेक्षित है। इस अवस्था में हम सबकी संघ में कितनी ज्यादा रुचि होनी चाहिए, सोचें । 
जीवन का केंद्र कहाँ चाहिए, हम लोगों को व्यवहार से बता सकेंगे 
--जून 78, 1960 
[] 


1. भर्तृहरि सत्या5नृता च परुषा प्रियवादिनी च, 
हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 
नित्यव्यया च, 
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेक रूपा । (नीतिशतक, 46) 
इस श्लोक का शब्दश: अर्थ है, 'कभी सच तो कभी झूठ बोलने वाली, कभी कठोर तो कभी मीठा बोलने 
वाली, कभी हिंसक तो कभी दयालु होने वाली, कभी धनलोलुप तो कभी उदार, कभी ख़र्चीली तो कभी संपत्ति 
जमा करने वाली, इस प्रकार को राजनीति-वारांगना यानी वेश्या जैसी अनेक रूप धारण करती है।' 
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मंत्रिमंडल ने योजना आयोग का 
प्रस्ताव रद्द किया 


त्वा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के ख़ाके पर 

विचार करने के उपरांत उसे इस निर्देश के साथ योजना आयोग को लौटा दिया है 
कि इसका खर्चा 9,500 करोड़ से बढ़ाकर 10,500 करोड़ कर दिया जाए। इससे अवश्य 
ही इस बात को बल मिलेगा कि एक ओर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय तथा दूसरी 
ओर मंत्रिमंडल और साफ़ कहें तो खर्च करनेवाले मंत्रालयों के बीच विवाद चल रहा 
है। पहले पक्ष का मानना है कि देश के संसाधनों को देखते हुए योजना का आकार 
बढ़ाना संभव और उचित न होगा, जिसे राष्ट्रीय विकास समिति से पहले से तय किया 
है। जिन मंत्रालयों ने महत्त्वाकांक्षी योजनाओं का प्रारूप तैयार किया था, वे नहीं चाहते 
कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप से उन्हें बाहर रखा जाए। केंद्रीय मंत्रालय 
मंत्रियों के संयुक्त और तीव्र विरोध के स्वरों के रहते केवल वित्तमंत्री को बात नहीं मान 
सकता था। राजनीतिक दृष्टि से भी यह अनुचित होता कि मतदाताओं को यह बताया 
जाए। कुछ उद्यम, जिनका वायदा उनसे किया गया था, उन्हें तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
नहीं लिया जा सका। वित्त मंत्री अभद्रतापूर्वक स्पष्ट रूप से लोगों को गलत और 
राजनीतिक कारणों से किए वायदों को तोड़ने को बात कह सकता हे, परंतु अन्य लोग 
अपने राजनीतिक भविष्य के लिए गंभीर परिणामों को देखते हुए उनका अनुकरण नहीं 
कर सकते | इसलिए केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग के 
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निर्णय को निरस्त कर दिया। श्री एम.आर. मसानी' जो पिछले कुछ समय से योजना 
आयोग के विरुद्ध अभियान चलाए हुए हैं, इस बात पर प्रसन्न होंगे कि आखिरकार 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी शक्ति दिखाते हुए योजना आयोग को अपर मंत्रिमंडल की 
भूमिका निभाने से रोक दिया है । 
परंतु सारी बात जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं; मंत्रिमंडल एक ऐसे व्यक्ति 
को चालाकी का शिकार हो गया है, जिसे तृतीय योजना की तैयारी में उपेक्षित किया 
जाना पसंद नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप श्री पी.सी. महालनोबिस? ने 
तैयार किया था। उसने न केवल योजना की वरीयताओं और लक्ष्यों को निर्धारित किया 
था बल्कि वित्तीय खर्चा के लक्ष्य और उसकी तकनीक भी तय की | परंतु अनेक कारणों 
से तृतीय योजना को तैयार करने में उनकी केंद्रीय भूमिका न रही। योजना आयोग ने 
राज्यों के साथ विचार विमर्श करके इसका प्रारूप तय किया था। परंतु महालनोबिस 
इससे संतुष्ट न थे। उन्होंने योजना आयोग पर तथाकथित रूढिवादिता और कम आकलन 
का आरोप लगाया।' पर्सपैक्टिव प्लानिंग डिबीजन', जिसके अध्यक्ष महालनोबिस थे, ने 
एक पत्र प्रकाशित करवाया। इस पत्र में ' संसाधन कार्यकारी समूह ' द्वारा संसाधनों के 
आकलन को आलोचना को गई। इसमें दावा किया गया कि इस समूह ने आमदनी के 
1200 करोड़ और खर्चे के 500 करोड़ की अनदेखी की है। इसके लिए इसमें 1959- 
60 के बजट अनुमानों और वास्तविक खर्चा का सहारा लिया गया। तृतीय पंचवर्षीय 
योजना के लिए संसाधनों का आकलन 1959-60 के अनुमानों के आधार पर किया 


गया । निम्नलिखित चार्ट से ' संसाधन कार्यकारी समूह ' और ' पर्सपैक्टिव प्लानिंग डिवीजन' 
के आकलनों का अंतर स्पष्ट करता है- 


1959-1960 तट कर आय कर और केंद्रीय अन्य कुल 

कॉरपोरेशन उत्पादन कर कर योग 
बजट अनुमान 133 225 325 115 758 
संशोधित अनुमान 160 240 351 128 879 
वास्तविक अनुमान 158 244 361 128 891 
अनुमानित कमी 25 19 36 13 93 


1. मिनोचर रुस्तम मीनू मसानी ' (1950-1998) स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता थे। वे गुजरात के राजकोट से सांसद 
थे। वे उदारवाद के अग्रणी विचारक थे। 


2. प्रशांत चंद्र महालनोबिस (1893-1972) एक वैज्ञानिक 
सिद्धांत देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी 
सर्वेक्षण किए जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
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एबं सांख्यिकीविद्‌ थे। वे महालनोबिस दूरी का 
ख्यिको संस्थान को स्थापना की तथा बडे पैमाने पर 


महालनोबिस के अनुरोध पर मंत्रिमंडल ने योजना आयोग का" 129 


1960-61 
संसाधन कार्यकारी 

अनुमान 125 235 343 121 824 
बजट अनुमान 160 240 359 136 895 
“पर्सपैक्टिव प्लानिंग 

डिवीज़नों ' के अनुमान 160 256 387 136 939 


ऊपर दिए संसाधनों के अतिरिक्त इस पत्र में 400 करोड़ का लाभ सार्वजनिक 
उद्यमों तथा 300 करोड़ ऋण का भुगतान तीसरे पक्षों द्वारा दरशाया गया। ब्याज को 
देनदारियों के लिए 500 करोड़ जोड़ने के पश्चात्‌ यह पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
“संसाधन कार्यकारी समूह ' ने कुल मिलाकर 700 करोड़ के संसाधनों का कम आकलन 
किया है। इस प्रकार के तर्को से बल पाकर मंत्रालयों ने अपनी माँगें माने जाने पर जोर 
दिया। 'पर्सपैक्टिव प्लानिंग डिवीज़न' संसाधनों की आपूर्ति से प्रेरित न होकर 
विचारधारापरक मूल्यों से प्रेरित था। जहाँ एक ओर योजना आयोग ने इस बात पर बल 
दिया था कि योजना निवेश 7000 करोड़ का ही हो, वहाँ श्री महालनोबिस का मानना था 
कि ऐसी कोई सीमा नहीं बाँधी जानी चाहिए। 'पर्सपैक्टिव प्लानिंग कमीशन' का पत्र 
कहता है, ' 7000 करोड़ की सीमा पर ज़ोर देने का अर्थ होगा, योजना के प्रारूप से ऐसे 
अनेक उद्यमों को निकाल देना, जिनमें से कुछ अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक 
हैं और कुछ समाज के वंचित वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ और अवसर देने से संबद्ध हैं। 
जिनके माध्यम से समाज में व्यापक पैमाने पर व्याप्त भयंकर असमानताओं को मिटाना 
है। ऐसा करना अवसर खाने के समान होगा, जिससे सार्वजनिक उद्यमों को धक्का 
लगेगा और समाजवादी लक्ष्यों के विकास में बाधा पड़ेगी।'' 

निश्चय ही महालनोबिस समाजवादी समाज की स्थापना की जल्दबाजी के लिए 
योजना को अधिक महत्त्वाकांक्षी बनाना चाहते थे। जहाँ तक संसाधनों के आकलन का 
प्रश्‍न है, वह “संसाधन कार्यकारी समूह ' से बेहतर स्थिति में हो सकते हैं । जहाँ तक मूल 
आधार वर्ष के आकलन का प्रश्न है, इस तरह के आशापूर्ण तरीक़े से योजना बनाना 
अविवेकपूर्ण होगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय जो आशावादिता का वातावरण 
उसी से आकलन और निर्णय विषयक अनेक गलतियाँ हुईं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
कठिनाइयों का मुख्य कारण यही था कि नियोजनकर्ता परिस्थितियों का यथार्थपरक 
मूल्यांकन नहीं कर पाए। इसी प्रकार यह भी वांछित नहीं कि हम अपने संसाधनों का 
आकलन एक वर्ष की अच्छी आय पर लगाएँ। परंतु श्री महालनोबिस वज्र आशावादी 
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प्रतीत होते हैं अथवा उनको सैद्धांतिक प्रतिबद्धता उन्हें तथ्यों की अनदेखी को विवश 
करती है। उनके द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा ऋण वापस और सार्वजनिक उद्यमों से लाभ का 
आकलन भी संभवत: साकार न हो। पिछले अनुभव उनके आकलनों को सत्यापित नहीं 
करते। परंतु हम जिस बात से चिंतित हैं, वह उनके आकलनों की सत्यता अथवा 
असत्यता नहीं बल्कि इस तथ्य से चिंतित है कि कोई एक व्यक्ति सरकार के संपूर्ण 
नियोजन दृष्टिकोण पर इस प्रकार हावी हो जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल योजना आयोग 
के विशेषज्ञों और राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ से अधिक उसके परामर्श पर विश्वास करने 
लगे, जिसके आकलन गत कुछ वर्षो की गतिविधियों में गलत सिद्ध हुए हैं । यह स्पष्ट 
नहीं है कि महालनोबिस को प्राक्‌ कल्पना के अनुसार योजना के वित्तीय खर्चो को 
बढ़ाने में प्रधानमंत्री की कितनी भूमिका है। परंतु यह सब चिंताजनक है। यह ज़रूरी है 
कि योजना आयोग किसी एक व्यक्ति के इशारों पर नाचने अथवा उसकी चालाकियों 
का शिकार होने की अपेक्षा अपनी सत्ता पुन: स्थापित करे। 
--आर्गनाइज़र; जून 20, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[_] 
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हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का 
संरक्षण करने में असमर्थ रही है 


यह विशेष आलेख ऑर्णनाइज़र में दिनांक 18 जुलाई, 1960 
को अंग्रेजी में 4 lignment Vs. Non Alignment" शीर्षक से प्रकाशित 
इुआ। 


भाषण की विदेश नीति विश्व के दोनों शक्तिगुटों से अलग रहकर सभी देशों के 
साथ मित्रता और सद्भाव रखते हुए स्वतंत्रता के साथ विश्व शांति के लिए 
प्रयत्न कर रही है | कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर जो कि साम्यवादी देशों के साथ अधिक 
निकट के संबंध निर्माण करने पर बल देती है, देश के अन्य सभी दल एवं विचारशील 
लोग सामान्यत: इस नीति के हामी रहे हैं। यद्यपि उनमें ऐसे लोगों की कमी नहीं, 
जिन्होंने शासन की इस साधारण नीति की पृष्ठभूमि में विशिष्ट घटनाओं और देशों के 
प्रति अपनाई गई नीति तथा विदेश मंत्रालय की समय-समय पर कटु आलोचना की है। 
उनका मत है कि उद्घोषित नीति का यथार्थ एवं व्यवहार-कुशलता के साथ पालन नहीं 
किया गया तथा भारत के हितों का संरक्षण करने में यह नीति असफल रही | 
प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के विदेश मंत्री होने के कारण तथा देश में एक 
ओर उनके अंध श्रद्धालु भक्त तथा दूसरी ओर उतने ही कट्टर विरोधी जन होने के 
कारण विदेशी नीति की प्रशंसा और आलोचना अनेकदा अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। 
उसमें संयम का, नपे-तुले शब्दों के व्यवहार का तथा वस्तुगत विवेचन का अभाव होता 
है। फलतः विदेश नीति का जैसा ज्ञान समाज को रहना चाहिए, वैसा नहीं दिखाई देता। 
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एक ओर तो किसी भी घटना को लेकर इस नीति को बदलने को जोरदार माँग होती है 
तो दूसरी ओर इस नीति को प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बनाकर उस पर डटे रहने का आग्रह 
दिखाया जाता है । ये दोनों प्रवृत्तियाँ अनुचित एवं हमारी अप्रौढ़ता की परिचायक हें । 


नीति सिद्धांत नहीं हो सकती 

हमें यह समझकर चलना चाहिए कि विदेश नीति सदैव नीति ही रहती है, वह 
सिद्धांत नहीं बन सकती। राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण वह सिद्धांत है, जिसके 
आधार पर इस नीति का निर्धारण किया जाता है । अत: जब कोई इस नीति के प्रति ऐसा 
आग्रह दिखाता है, जिसमें देशहित गौण हो जाए तो कहना होगा कि उसने व्यवहार की 
लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया है । किंतु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि विश्व में 
राष्ट्र के व्यवहार की सामान्य नीति एवं देशों के प्रति शत्रु-मित्र भाव भी आए दिन नहीं 
बदले जा सकते | जैसे प्रतिदिन बदलने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं करता, वैसे ही 
जो राष्ट्र क्षणिक आवेश में अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, उसकी कोई 
प्रतीति नहीं होती। राष्ट्र के शत्रु और मित्र अनायास नहीं बनते। उसके पीछे सबल 
कारण रहते हैं । उनका निराकरण किन्हीं दो व्यक्तियों, वे फिर कितने भी सशक्त और 
मान्य क्यों न हों, के साथ की बात नहीं रहती। वे स्वयं अनेक परिस्थितियों और 
शक्तियों के शिकार रहते हैं तथा चाहने पर भी काफी लंबे अरसे के बाद वे उनमें कुछ 
बदलकर पाते हैं। हाँ, कभी-कभी युद्ध आदि में कुछ दिनों की मित्रता अवश्य हो जाती 
है, जैसा कि रूस और अमरीका में जर्मनी के विरुद्ध हो गई थी किंतु वह टिक नहीं पाई 
इस प्रकार की अस्थायी नीतियों को सामान्य नीतियों के अधीन तथा उसके लिए प्रत्यक्ष 
तथा परोक्ष में पोषक ही होना पड़ता है। 


विदेश नीति विवादास्पद न हो 


जो राष्ट्र चाहते हैं कि उनके आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियाँ हस्तक्षेप न करें, 
उनकी साधारणत: अपनी विदेश नीति को दलगत विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। 
यदि विदेशों से संबंधों का दलीय आधार पर निर्धारण और समर्थन होता रहा तो स्वभावतः 
विदेशी शक्तियों की रुचि देश की आंतरिक राजनीति में हो जाएगी। यदि भारत के 
समान कोई खुला देश हो, जहाँ विदेशी नागरिकों और दूतावासों को सभी प्रकार की 
स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं तथा योजना की पूर्ति के लिए लिए गए विदेशी ऋणों की शर्तों के 
अनुसार उन्हें देश में पर्याप्त धन व्यय करने को भी सामर्थ्य प्राप्त है, वहाँ दलीय मंचों 
का उपयोग किसी भी गुट विशेष के साथ संबंध निर्माण करने के लिए करना उन विदेशी 


शक्तियों को भारत के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का न्योता देना है। अनेक नवजात 
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स्वतंत्र देशों ने अपने को दुनिया से दूर रखकर अपना विकास किया। अमरीका ने कई 
दशाब्दियों तक अकेलेपन की नीति का पालन कर अपनी स्वतंत्रता को पुष्ट किया। 
जापान ने अपने विकास काल में विदेशियों को अपने यहाँ प्रवेश तक नहीं करने दिया। 
रूस तो अभी तक लौह आवरण के पीछे काम कर रहा है। हम इन देशों को सी नीति 
नहीं अपना सकते, तो कम-से-कम इतना करें कि हमारी राजनीति में विदेशी नीति 
विवाद का विषय न रह जाए। इस विषय में शासक और विरोधी दल सभी को अपनी 
ज़िम्मेदारी निभानी होगी। विदेश नीति संबंधी प्रश्नों पर दलीय लाभ उठाने का मोह 
त्यागना होगा। इस मर्यादा के उल्लंघन के लिए एक-दूसरे की ओर उँगली उठाने को 
अपेक्षा यही उचित होगा कि प्रत्येक आत्मनिरीक्षण करें और उसका व्यवहार सुधारें। 


पाकिस्तान 

हमारी विदेश नीति क्या हो, जब हम इस प्रश्‍न का विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि 
एक ओर पड़ोसी राज्यों की ओर तो दूसरी ओर विश्व के शक्ति गुटों की ओर जाती है। 
हमारे पड़ोस में पाकिस्तान सहज शत्रु के रूप में उपस्थित है। जिस आधार पर उसको 
निर्मिति हुई है उससे वह जब तक जीवित है, भारत के प्रति शत्रुभाव लेकर ही चलेगा। 
उसकी मित्रता की बातें, यदि उनका प्रेरणास्रोत कहीं अन्यत्र न भी हो तो भी वे सन्‌ 
1920-21 में मौलाना शौकत अली और मुहम्मद अली' की मीठी बातों से अधिक मूल्य 
नहीं रखती। भारत और पाकिस्तान उसी दिन मित्र बनकर रह सकते हैं, जब यहाँ का 
मुसलमान अपना दूष्टिकौण बदलकर शत प्रतिशत भारतीय बन जाए। अपनी पृथकतावादी 
मनोवृत्ति को छोड़कर राष्ट्र परंपरा से एकरस हो जाए। पर उस दिन पाकिस्तान के स्वतंत्र 
अस्तित्व का भी आधार नहीं रह जाएगा। स्वयं पाकिस्तानवासी अखंड भारत के लिए 
उत्सुक होंगे। अत: ये दोनों देश एक हो सकते हैं, मित्र नहीं । 


चीन 
उत्तर में चीन भी हमारा पड़ोसी बन गया है। तिब्बत और सीक्यांग को हड़प लेने 

के बाद तथा हमारी ओर से कोई विरोध न करने के कारण चीन को सीमाएँ भारत से आ 

लगी हैं और अब प्रधानमंत्री के शब्दों में मूल देखना होगा वे जाग उठी हैं । उसने हमारी 

परंपरागत एवं सुनिश्चित सीमाओं को चुनौती ही नहीं दी अपितु एक तरफ़ बल प्रयोग 
करके हमारी पुण्यभूमि के एक बड़े भू-भाग पर बलात्‌ अधिकार कर लिया है। 

1. मौलाना शौकत अली (1873-1938) तथा मोहम्मद अली जौहर (1878-1931) भारतीय राजनीति में ' अली 
बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों ने उदू साप्ताहिक ' हमदर्द” और अंग्रेज़ी साप्ताहिक ' कॉमरेड' प्रकाशित 
किया। 1919 में ख़िलाफ़त सम्मेलन का नेतृत्व और असहयोग आंदोलन (1919-1922) के दौरान महात्मा 
गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। 
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रूसी गुट की ओर झुकाव 

इन दोनों राज्यों के अतिरिक्त नेपाल, बर्मा और सिंहल (श्रीलंका) भी हमारे 
पड़ोस में अवस्थित हैं। इनके साथ छोटी-मोटी समस्याएँ होते हुए भी हमारे संबंध 
अत्यंत निकट के हैं तथा वे भारत के लिए किसी भी प्रकार से संकट का कारण नहीं हैं। 
अतः हमें मुख्यतः चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा की पृष्ठभूमि में ही अपनी विदेश नीति 
का विचार करना चाहिए। ये दोनों देश यदि अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र होते तो हमें 
अपनी नीति निर्धारण में भी अधिक कठिनाई नहीं होती | किंतु वे दोनों विशव के एक- 
एक शक्ति गुटों से बंधे हैं। पाकिस्तान पश्चिमी गुट का सदस्य है तो चीन कम्युनिस्ट 
होने के नाते सोवियत रूस के साथ संबंधित है। इन देशों के आक्रमणकारी रवैये के 
कारण हमारी दोनों देशों के प्रति मन:स्थिति पर काफ़ी परिणाम होता है, जब तक चीन 
के आक्रमण का समाचार जनता को ज्ञात नहीं था, पाकिस्तान ही आक्रामक के रूप में 
कश्मीर के एक तिहाई भू-भाग पर विद्यमान था, देश की जनता ही नहीं, शासन भी 
साम्यवादी दल के प्रचार का शिकार बनता रहा। ऐसा लगता था कि हम लोग स्वतंत्र 
नीति का दावा करते हुए भी रूसी गुट की ओर कुछ झुके हुए हैं। अनेक अवसरों पर 
हमने पक्षपात किया, ऐसा प्रतीत हुआ। 


दूसरा पहलू 


किंतु अब चीन का संकट साकार होते ही घड़ी का लटकन (पेंडुलम) दूसरे छोर 
तक पहुंचता दिख रहा है। आज पाकिस्तान को दी जाने वाली सुविधाएँ तथा राष्ट्र के 
हितों का बलिदान हमें नहीं खलता। लद्दाख के 14,000 वर्ग मील को चीन से मुक्त 
कराने का आग्रह किया जाता है, किंतु पाकिस्तान द्वारा दबाई 40,000 वर्ग मील को 
आँखों से ओझल किया जा रहा है। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न हमारा राष्ट्रीय 
कर्तव्य हो गया है, किंतु पाक स्थित हिंदुओं की दुर्दशा हमें पीड़ा नहीं पहुँचाती। यह 
मन:स्थिति राष्ट्र की स्वस्थ एवं चहुँमुखी प्रकृति की द्योतक नहीं। सम भाव से यह 
विचार किया जाता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। आज श्री राजगोपालाचारी जैसे 
व्यक्ति भी जो स्वतंत्र दल के निर्माण के बाद भी स्वतंत्र विदेशी नीति के पक्षपाती थे, 
अमरीको गुट में मिल जाने की सलाह दे रहे हैं। प्रजा समाजवादी पक्ष भी अपने 
कम्युनिस्ट विरोध को परिणति अमरीका की पंक्ति में खड़े होने में ही देखता है । 

कूटनीति के नाम पर ये लोग शत्रुओं का संकट उपस्थित होने पर एक के साथ 
समझौता करने की सलाह दे सकते हैं । किंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार 
को संधि विवशता की स्थिति में की जाती है और उसमें एक शत्रु का सफाया भले हो 
जाए, दूसरे को अवश्य ही बलवृद्धि होती है यदि हिटलर की जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन ने 
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रूस के साथ समझौता किया तो उसे उसके लिए भारी क़ौमत चुकानी पडी । संपूर्ण पूर्वी 
यूरोप तथा बालकन प्रायद्वीप के देश रूस के हाथों सौंप देने पड़े । इंग्लैंड ने अपनी जान 
पर आ पड़ने पर यह संधि की किंतु उसे सौदा महँगा पड़ा। हम यह न समझें कि एक 
शत्रु का मुँह बिना भरे हम उसे अपने साथ दूसरे के विरुद्ध लड़ने को खड़ा कर लेंगे। 
कभी एक और कभी दूसरे के साथ मीठी बातों में ही हमें अपने कितने राष्ट्रीय हितों का 
बलिदान करना पड़ा है, इसके लिए हमारा पिछला बारह वर्षो का इतिहास प्रमाण है। 


अपनी शक्ति पर विश्वास रखें 

अत: इन संकटों का यदि हम मुक़ाबला करना चाहते हैं तो हमें अपने ही बल पर 
स्वतंत्रता के साथ करना होगा। यदि ऐसा लगता हो कि इस दोहरे संकट का सामना 
करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो हमें बल संचय करना होगा। हम जिस 
परिस्थिति में हैं, उसमें स्वतंत्रता से जीवित रहने के लिए जो आवश्यक होगा, वह करना 
होगा। जो अपनी स्वतंत्रता की क़ीमत चुकाना नहीं चाहते और इसलिए दूसरे की सहायता 
लेना चाहते हैं, वे एक या दूसरे के अवश्य ही भक्ष्य बनेंगे। आज चीन-पाक विरोधी गुटों 
में हैं । हम यदि चाहें तो कुशलता से दोनों का संतुलन बनाकर अपना हित संपादन कर 
सकते हैं । किंतु यह कूटनीति आज हमारे पास नहीं। पर हमें यह भी ध्यान में रखकर 
चलना होगा कि कल चीन और पाकिस्तान भी आपस में मिल सकते हैं । उस स्थिति के 
लिए भी हमें तैयार रहना होगा। यह सलाह दी जा सकती है कि अमरीकी गुट में 
मिलकर ही हम इस युति का मुक़ाबला कर सकेंगे। किंतु जिस राष्ट्र के पास अपनी 
शक्ति नहीं, वह इतने व्यापक पैमाने पर देश में पंचमांगियों के रहते हुए किसी दूसरे को 
सहायता से अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा। 


किधर जाएँ 

हमें विश्व के दोनों गुटों की ओर भी देखना चाहिए। जिस प्रकार वे सारी दुनिया 
को आपस में बाँटकर एक-दूसरे को ललकार रहे हैं, उससे युद्ध अनिवार्य है। आज 
सभी शांति और निःशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं किंतु ये बातें उद्योग पर्व कौ सामान्य 
नीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं | यह ठीक है कि जितने दिन युद्ध टल जाए, उतना ही 
अच्छा है किंतु यह मानकर चलना भूल होगी कि युद्ध होगा ही नहीं । युद्ध की दिशा में 
क्या यह हमारे लिए हितकर होगा कि हम एक या दूसरे गुट में मिलें? हम यदि युद्ध से 
बाहर रहना ही चाहते हैं तो हमें तटस्थ ही रहना होगा यह भी कल्पना की जा सकती है 
कि हमें कोई युद्ध से बाहर रहने नहीं देगा। अतः क्यों न हम अपनी ओर से ही पक्ष 
चुनकर उसकी तैयारी करें | यह निर्णय भविष्य की एक संभावना पर, जो सदैव संदिग्ध 
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होगी, निर्भर करेगा। यदि हमें एक ऐसा निर्णय जो हमारे लिए हितकर नहीं है, लेना ही 
पडे तो हम उस समय लें जबकि स्थिति का मूल्यांकन अनुमानों और प्रमेयों पर न कर 
तथ्यों पर कर सकें। आज अलग रहकर हम युद्ध टाल सकते हैं, किंतु किसी गुट में 
सम्मिलित होने पर तो हम उसके कारण भी बन जाएँगे। 

भारत की भौगोलिक स्थिति भी उसको विश्व के शक्ति गुटों से अलग रहने को 
विवश करती है। भारत जिस भी शक्ति गुट के साथ चला गया तो उसके साथ संपूर्ण 
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश उस ओर चले जाएँगे। यह सत्य है कि आज 
इनमें से कुछ देशों को अपनी ओर मिलाकर उक्त कथन को असत्य सिद्ध करने तथा 
भारत पर दबाव डालने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। किंतु ये देश यदि आज किसी भी 
शक्ति गुट में सम्मिलित हुए हैं तो केवल इसलिए कि भारत ने दोनों शक्ति गुटों से अलग 
रहने की नीति से उत्पन्न उत्तरदायित्व को भली-भाँति नहीं निभाया है । जब भी हम कोई 
नीति तय करते हैं तो उसकी कुछ मर्यादाएँ एवं कर्तव्य हमारे ऊपर आ जाते हैं। बिना 
उनको निभाए हमारी नीति सफल नहीं हो सकती । दुनिया को आपस में बाँटने के इस 


संघर्ष में यदि भारत ने हथियार डाल दिए तो फिर कोई दूसरा देश स्वतंत्र नीति नहीं 
अपना सकेगा। 


महान्‌ भ्रम 


आज कतिपय जन विभिन्न गुटों द्वारा उद्घोषित विचारधाराओं के आधार पर पक्ष 
तय करना चाहते हैं । अमरीका प्रजातंत्रवाद का समर्थन और साम्यवाद का विरोध लेकर 
चल रहा है। अत: कुछ लोग इन विचारों में विश्वास रखते हैं कि उनका स्थान अमरीकी 
गुट के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं हो सकता । किंतु इसमें दो भूलें हैं--प्रथम तो यह सत्य 
नहीं है कि अमरीका जो संगठन कर रहा है, उसमें इन दोनों विचारों को कोई वास्तविक 
स्थान प्राप्त है। अमरीका अपने देश में लोकतंत्र का अनुगामी अवश्य है किंतु विश्व में 
जिन देशों के साथ उसने गठबंधन किया है, वहाँ निरपवाद रूप से लोकतंत्र की हत्या 
हुई है। उसका साम्यवाद का विरोध भी घर से बाहर अधिक महत्त्व नहीं रखता। 
यूगोस्लाविया में टीटो? के आधिपत्य में कम्युनिज्म ही चल रहा है। अमरीका को उससे 
कोई विरोध नहीं । वह अपने संबंधों का निर्धारण सैद्धांतिक आधार पर न करके रूस के 
विरुद्ध मोरचा बनाने के लिए सामरिक आधार पर करता है। 


र 

2. जोसिप बरोज टैरो (1892-1980) ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान युगोस्लाव प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व 
किया। बाद में ये समाजवादी संघीय गणराज्य युगोस्लाविया के प्रधानमंत्री (1945-63 ) और 1953 से 1980 
तक राष्ट्रपति, युगोस्लाव सेना, युगोस्लाव पीपुल्स सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मार्शल ऑफ युगोस्लाविया' 
के पद पर आसीन रहे। 
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यही स्थिति रूस की है। वह अपने को उपनिवेशवाद का विरोधी तथा पूँजीवाद 
का विरोधी घोषित करता है । किंतु उसने स्वयं पूर्वी यूरोप के देशों को अपना उपनिवेश 
बना रखा है। चीन आज तिब्बत को उपनिवेश बनाकर वहाँ दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद 
की नीति से भी अधिक नृशंस नीति लेकर चल रहा है। रूस को उसमें कोई आपत्ति 
नहीं, रूस का उपनिवेशवाद का विरोध वहीं तक हे जहाँ कि उसका संबंध पश्चिमी 
राष्ट्रों के उपनिवेशों से आता है । इसी प्रकार आज अफगानिस्तान में साम्यवाद नहीं किंतु 
रूस उसकी सब प्रकार से सहायता कर रहा है । फिर भी यह सत्य है कि आज रूस के 
गुट में साम्यवाद देशों के अतिरिक्त अन्य देश नहीं है और उसका कारण रूस का अपने 
उद्घोषित सिद्धांतों के प्रति प्रेम का नहीं, अपितु उन देशों की तटस्थता की नीति है, जो 
कि अमरीकन गुट से आज अलग बच गए हैं। 


साम्यवाद का सामना कैसे करें 

एक अंतरराष्ट्रीय संकट है और उसका सामना उसी स्तर पर करना चाहिए, ऐसा 
भी एक विचार हो सकता है किंतु हमें यह समझकर चलना होगा कि अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद 
का मुक्राबला करने की अमरीका जिस जीवन पद्धति का पुरस्कर्ता होने के कारण दावा 
करता है, उसकी कमियों और प्रतिक्रिया में से साम्यवाद का जन्म हुआ है। वह उसे 
समाप्त नहीं कर सकता। साम्यवाद का मारक तो राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता है। आज 
पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद को समाप्त करने के लिए इन दोनों को कुचल रहे हैं । फलत: 
जिनकी वे सहायता करते हैं, वे ही उनके विरोधी बनकर अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद कौ परिधि 
में आते-जाते हैं। भारत को अपने यहाँ साम्यवाद से लड़ना है। उसके लिए हमारे पास 
सब साधन सामग्री है । जिस दिन हम साम्यवादियों का मुक्राबला करने के लिए बाहर से 
मदद लेने की बात करते हैं, उसी दिन हम अपने हाथ से उस ब्रह्मास्त्र को फेंक देते हैं, 
जिसके सामने साम्यवाद टिक नहीं सकता | उनकी देश बाह्यनिष्ठा ही तो उनका मर्मस्थल 
है | हमने भी यदि वही किया तो हम कैसे टिकेंगे? यही कारण है कि जिन्होंने साम्यवाद 
के विरोध में अमरीका से सहायता ली, वे जनता के मन से उतर गए और फिर उन देशों 
में जनता का गला घोंटकर सैनिक तानाशाही के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया। 

हम चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें, हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम विश्व के 
शक्तिगुटों से अलग रहने की अपनी नीति को बनाए रखें। जब चीन में साम्यवाद नहीं 
आया था और पाकिस्तान अमरीकी सैनिक संधि से नहीं बँधा था, उस समय हमने इस 
नीति का निर्धारण किया था। तब से जो घटनाएँ घटी हैं, उन्होंने उन अपराधों को जिन 
पर इस नीति के अंतर्गत हमारे ऊपर कुछ दायित्व अवश्य आ जाता है, उसका भी हमें 
निर्वाह करना होगा। 
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दृढता से काम लें 

प्रथम हमें अपना बल संवर्धन अच्छी प्रकार से करना होगा शांति और अहिंसा का 
आदर्श रखते हुए, यथार्थ को भूमिका पर खड़े होकर ही प्रस्तुत समस्याओं का विचार 
करना होगा | हमें दुनिया को यह भी बताना होगा कि जब हम स्वतंत्र नीति का उद्घोष 
करते हैं तो हम उसके पालन का इरादा रखते हैं। यदि हम स्वतंत्र रहने की घोषणाएँ 
करते रहें और दूसरी ओर विश्व के इन गुटों के या उनके हस्तकों के सर्व प्रकार के 
हस्तक्षेप को सहन करते रहें तो हमारी स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी तथा इन ताक़तों को 
अधिकाधिक हस्तक्षेप के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक हम पाकिस्तान और चीन के 


साथ दृढता से काम नहीं लेंगे, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर 
सकेगी। 


विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की पोषक हो 
हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम दुनिया के झंझटों से अपने आपको दूर 
रखें। यह कहा जा सकता है कि आज जबकि बड़ी ताक़तें खम ठोंककर तैयार खड़ी 
हैं तो कोई भी छोटी सी घटना युद्ध की आग भड़का सकती है। अत: तटस्थ देशों को 
बीच-बचाव करने तथा आपस की ग़लतफ़हमी दूर करने का काम करते रहना चाहिए | 
पं. नेहरू संभवत: इसी हेतु से अनेक मामलों में पड़ते रहे हैं । किंतु मध्यस्थता करने में 
यदि अपने ही सर पर आ पड़े तो उससे बचना चाहिए। हाथ बचाकर हवन करने का 
परामर्श हमारी लोकोक्ति देती है। मध्यस्थता करना ऐसे राष्ट्र को उचित रहता है, 
जिसको अपनी ओर खींचने में किसी की रुचि नहीं हो। दुर्भाग्य से भारत की वह 
स्थिति नहीं है। साथ ही जिसे मध्यस्थता करनी है, उसे जल्दबाजी करके किसी भी 
प्रश्‍न पर अपना मत नहीं प्रकट कर देना चाहिए। आज के जगत्‌ में जहाँ अनेक 
व्यवस्थाएँ किसी निश्चित आदर्श अथवा सिद्धांतों पर आधारित न होकर यथार्थ के साथ 
समझौते मात्र हैं, वहाँ बड़े-बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा उपदेश करने वाला मध्यस्थता 
नहीं कर सकता। ऐसे ही अनेक कारण हैं जिनसे विश्व शांति के लिए हमारे प्रयत्न 
मर्यादित हो जाते हैं। अभी तक हमने अपनी मर्यादाओं और राष्ट्र के हितों का विचार 
किए बिना इस ओर प्रयत्न किए हैं। उनमें कितनी सफलता मिली, यह सबके सामने 
हैं किंतु हाल ही में शीर्ष वार्तां के असफल होने पर प्रधानमंत्री ने जिस संयम का 
परिचय दिया है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में चतुःशक्ति प्रस्ताव से भारत को जिस प्रकार 
दूर-दूर रखा है उससे यह अवश्य पता चलता है कि उन्हें अपनी पिछली नीति और 
आदत में परिवर्तन को आवश्यकता महसूस होने लगी है। यदि वे विशिष्ट प्रश्नों पर, 


विशेषकर जिनका संबंध भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से आता है, राष्ट्र के प्रमुख दलों के 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangoftri 


च्छ 


हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने में" 139 


साथ और उनके सहयोग की नीति निर्धारित करें तो हमारी विदेशी नीति सहज ही 

राष्ट्रीय नीति बन सकती है । इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग, जो सभी 
जगह वर्जित है, विदेश नीति के मूल्यांकन में न किया तो उचित रहेगा। 

पाञ्चजन्य, जून 27, 7960 

[_] 
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कश्मीर विषयक डाक्टर मुखर्जी का स्वप्न 
आज भी अधूरा है 


या 23 जून का दिन था, जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के 
मुख्यमंत्री शेख़ अब्दुल्ला के कारागार में एक 'शहीद की मृत्यु” को अंगीकार 
किया | शेख अब्दुल्ला उस समय जम्मू-कश्मीर राज्य का अप्रतिबाधित ' प्रधानमंत्री ' था। 
` बाद में उसे न केवल पद से हटा दिया गया, वरन्‌ पाँच वर्ष के लिए जेल भी भेजा गया। 
छूटते ही उसने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। आज वह पुन: जेल के सींखचों के भीतर 

है और उसपर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र' करने का आरोप है। परंतु जिन कारणों से डॉ. 


मुखर्जी ने शेख की जेल में जाना स्वीकार किया और परिणामत: मृत्यु का आलिंगन 
किया, वह आज भी अधूरा है, अपूर्ण है। 


डॉ. मुखर्जी का लक्ष्य 

डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता के लिए अपना जीवनदान कर डाला। भारतीय 
संविधान द्वारा जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए स्वीकृत और संरक्षित मूलभूत अधिकारों 
के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्हें असह्य था। अब्दुल्ला और उसके सहयोगियों 
को निरंकुश वृत्ति को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा उत्पीड़ित 
जम्मू को जनता से भी वे असंतुष्ट थे और इस बात से कदापि सहमत नहीं थे कि वहाँ 
को शेष जनता मुसलमानों के अत्याचारो को इसलिए चुपचाप सहन करती जाए, ताकि 


1. 29 अप्रैल 1958 को “कश्मीर षड्यंत्र कांड' व ' राज्य के ख़िलाफ़ साजिश' के आरोप में जनमत संग्रह मोरचा 
के अध्यक्ष शेख़ अब्दुल्ला को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इनकी गिरफ्तारी डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी की रहस्यमय हत्या के पश्चात्‌ भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अगस्त 1953 में हुई थी। 
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जम्मू-कश्मीर भारत का एक अंग बना रहे । उनकी दृष्टि में भारत सरकार द्वारा राज्य 
सरकार का पक्ष लेना और जनता के हितों की उपेक्षा करना अनुचित था। जम्मू और 
कश्मीर संबंधी अनेक ऐसी महत्त्वपूर्ण चीज़ों का उल्लेख डॉ. मुखर्जी ने पंडित नेहरू को 
लिखे गए अपने पत्र में किया है ।” 


संबंधों में सुधार 

यह सही है कि जम्मू-कश्मीर प्रजा परिषद्‌ और जनसंघ द्वारा किए गए आंदोलनों 
तथा डॉ. मुखर्जी के बलिदान के कारण इस राज्य के क़ानूनों और भारत के साथ संबंधों 
में अनेक सुधार हुए हैं, परंतु मूलरूप से संविधान तथा जनता के प्रति होनेवाले व्यवहारों 
में आज भी साधारण से ही परिवर्तन दिखेंगे। इस दृष्टि से बख्शी और अब्दुल्ला को 
सरकारों का रुख़ प्राय: समान है। जम्मू कश्मीर राज्य आज भी भारत का अविभाज्य 
अंग नहीं है। जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार नहीं है । वहाँ पर शासन प्रांतीय सरकार के 
द्वारा ही होता है। भारतीय संसद्‌ की प्रभुसत्ता इस राज्य के लिए प्रभुसत्ता नहीं। इस राज्य 
के अंतर्गत हमारी संपत्ति और नौकरी के लिए अनेक सीमाएँ हैं । 


राज्य सरकार के कुप्रयास 

राज्य सरकार इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि जनता को इस प्रकार 
की भेदभाव की नीति जारी रखने में अनेक लाभ हैं | एक निहित स्वार्थ को यहाँ लगाया 
जा रहा है। इस प्रकार जहाँ इससे भारत और जम्मू-कश्मीर की जनता के मध्य एक 
मनोवैज्ञानिक खाई उत्पन्न की जा रही है, वहीं पर राज्य के आर्थिक विकास में भी बाधा 
उत्पन्न की जाती है। भारत सरकार जबकि बिना किसी पक्षपात के विदेशी पूँजी को भी 
भारत में आमंत्रित करती है और अनेक बार तो उसका पक्ष भी लेगी है; जम्मू-कश्मीर 
राज्य में भारतीय उद्योगपतियों को अपना उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी 
जाती। कश्मीर की जनता केंद्रीय सरकार के अनुदानों के बल पर नहीं जीवित रह 
सकती । उसे तो उपयोगी नौकरी प्रदान करनी होगी और यह तभी संभव है, जबकि राज्य 
का औद्योगीकरण हो। परंतु वर्तमान राज्य सरकार केवल दर्शकों और पर्यटकों को 
आमंत्रित करती है। किसी पूँजी लगाने वाले को वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। 


सरकारी पक्षपात 
सरकारी प्रशासन ने जम्मू के 50,000 परिवारों को राज्यविहीन घोषित कर उन्हें 


नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया है। भारत सरकार इस प्रकार के प्रवासी 


2. डॉ. मुखर्जी तथा पंडित नेहरू के मध्य हुए पत्रों के आदान-प्रदान का संपूर्ण विवरण खंड-2 के परिशिष्ट में है। 
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भारतीयों की, जो आज लंका में हैं, क्या चिंता कर सकती है जबकि वह अपने ही 
लोगों को उन्नति कर सकने में असमर्थ है । इस प्रकार के परिवारों के णलभूत अधिकारों 
को अस्वीकार करते समय सांप्रदायिक आधार पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार 
को भय है कि यदि जम्मू के सभी लोगों को मतदाता सूची में अंकित कर लिया गया तो 
“वर्ग विशेष' का अनुपात उलट सकता है। 

विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित न करके 
संवैधानिक उपबंधों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार कश्मीर का पलड़ा भारी 
पड़ता है। यह हमें अंग्रेजों की उस कूटनीति का स्मरण दिलाता है, जिसके द्वारा अंग्रेज 
अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देते थे। 

केवल भारत के अन्य नागरिकों को ही यहाँ, मूलभूत अधिकारों से बंचित नहीं 
किया जाता वरन्‌ राज्य के ही लोगों को संसद्‌ में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
नहीं है। राज्य विधानसभा के चुनावों के आधार पर राष्ट्रपति ही यहाँ से प्रतिनिधियों 
का नामांकन करता है । इस प्रकार संसद्‌ में ' राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का 
प्रतिनिधित्व कदापि नहीं । इसके परिणामस्वरूप चुनाव संघर्ष क्षेत्रीय और प्रांतीय आधार 
पर होता है। उसका कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं है। यहाँ के राजनीतिक दल 
मुश्किल से अखिल भारतीय नीतियों से संबंध रखते हैं । प्रजा परिषद्‌ के अनुसार राज्य 
के लोगों को भारत विषयक विशेष जानकारी ही नहीं हे । राज्य सरकार संविधान और 
शासन के अधिकारों के विषय में भी अत्यंत पक्षपाती है। यह केवल सत्तारूढ़ दल को 
स्वाभाविक कमजोरी नहीं, अपितु नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति पक्षपात की द्योतक है। 
जनता में ऐसे भाव विकसित किए जाते हैं, जिससे कि वे अपने को भारतीय न अनुभव 
करें, भारत के साथ भावात्मक एकात्मता के विचार उनमें न उत्पन्न हों, इस कारण से 
ही राज्य का एक अलग ध्वज, सदर-ए-रियासत और पृथक्‌ संविधान रखा जाता है। 


डॉ. मुखर्जी द्वारा विरोध 

डॉ. मुखजी इन सभी पृथकतावादी प्रयासों के घोर विरोधी थे। वे संविधान की 
370वीं धारा को निकालने के पक्षपाती थे, जो कि अस्थायी रूप से संविधान में प्रविष्ट 
कराई गई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत सरकार कश्मीर के लिए विशेष प्रकार 
को छूट देती है तो इसी प्रकार की माँग अनेक ओर से की जाने लगेगी। उनके सुझाव 
आज सत्य सिद्ध हो रहे हैं। जिस प्रकार के संविधान और प्रांत का रूप आज जम्मू- 
कश्मीर का है, उसी प्रकार के संविधान और पृथक प्रांत की माँग के रूप में आज 
अकाली आंदोलन जोर पकड़ रहा है। छूत का यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। 

सरकार ने अपने को अकाली आंदोलन की मांगो के विरुद्ध घोषित किया है। देश 
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के सभी राष्ट्रवादी दल और जनता का भी यही मत है। परंतु कश्मीर के विधान का क्या 
होगा? इसे भी तो इसके साथ ही दूर करना चाहिए। 
संपूर्ण राष्ट्र डॉ. मुखर्जी का जन्मदिवस मनाएगा। आइए, हम इस बात के लिए 
प्रतिज्ञा करें कि हम उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही रहेंगे, जिसके लिए कि डॉ. मुखर्जी ने 
अपना जीवन होम कर दिया | उनकी मृत्यु संविधान की 370वीं धारा के कारण ही हुई। 
आज हम कह नहीं सकते कि उसके कारण और भी कितने लोग कष्ट उठाएँगे और 
उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। 
जम्मू के मार्ग पर डॉ. मुखर्जी ने एक सभा में कहा था, “विधान दूँगा या जान 
दूँगा'। उनके विधान का अर्थ राज्य का एक संविधान नहीं था। वे भारतीय संविधान को 
कश्मीर की जनता को प्रदत्त करना चाहते थे। आज भी कश्मीर राज्य का एक संविधान 
है, पर भारतीय संविधान उनका संविधान नहीं । हमें उस क्षण तक विश्राम नहीं लेना है, 
जब तक कि जम्मू कश्मीर के हमारे भाई भी उस संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों 
का सुख न प्राप्त कर सकें, जिसका कि हम लोग करते हैं। हमें वह स्थिति लानी है, 
जबकि कश्मीर की जनता संविधान के अनुसार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। 
ऐसी स्थिति में ही वे चीन और पाकिस्तान द्वारा किए गए भूमि अपहरण से उत्पन्न वेदना 
को अनुभव करेंगे। तभी वे अपना सर्वस्व त्यागकर इस अपहृत भू-भाग को पुनः प्राप्त 
करने के लिए तत्पर होंगे। संविधान से 370वीं धारा का निष्कासन देश और कश्मीर 
राज्य की जनता में जागरूकता तथा चेतनता उत्पन्न करने के लिए जादू जैसा कार्य 
करेगा। लद्दाख क्षेत्र पर चीनी क़ब्ज़े को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर और भारत के 
बीच उत्पन्न की गई समस्त मानसिक संकुचितताओं को दूर करना आवश्यक है। 
--पाज्चजन्य जुलाई 4, 1960 
[1] 
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मेनन को हटाना ही चाहिए 


प्या मंत्री द्वारा देश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए हानिकर वक्तव्य दिए जाने 

के कारण प्रधानमंत्री को अपने मासिक संवाददाता सम्मेलन में एक बार फिर 
उनका बचाव करना पड़ा। बताया जाता है कि श्री वी.के. कृष्ण मेनन ने कहा है कि 
भारत की प्रतिरक्षा सेनाएँ यद्यपि सशक्त हैं, तथापि चीनी ख़तरे का सामना करने के लिए 
अपर्याप्त हैं । एक अन्य अवसर पर भी उन्होंने यह कहा कि सरकार संविधान में पहले 
संशोधन किए बिना भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान या चीन को समर्पित नहीं कर सकती। 
प्रधानमंत्री को इन वक्‍्तव्यों में कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती । उन्होंने यह भी 
मत व्यक्त किया कि अपनी सैनिक शक्ति की अपर्याप्तता की चर्चा करने में प्रतिरक्षा 
मंत्री का एकमेव उद्देश्य लोगों से अपनी शक्ति बढ़ाने का अनुरोध करना हो सकता है। 

प्रतिरक्षा मंत्री के दूसरे मंतव्य के प्रति प्रधानमंत्री का उत्तर अत्यंत अस्पष्ट था। 
उन्होंने कहा कि ' बिना इन प्रक्रियाओं को पूर्ण किए कोई भी व्यक्ति और कोई भी 
सरकार ऐसा नहीं कर सकती | अंतत: यह दो राष्ट्रों के बीच का प्रश्न है यदि कहा जाए 

` तो यह दीर्घकाल में सापेक्षिक शक्ति का प्रश्‍न है।' 

लोगों से देश को शक्ति बढ़ाने का अनुरोध करना एक बात है, और यह कहना कि 
चीनी आक्रमण के ख़तरे का सामना करने में हमारी सैनिक शक्ति अपर्याप्त है, अलग 
बात है। इस प्रकार के वक्तव्य का परिणाम जनता और सेना के नैतिक बल में हास 
होगा। यदि यह सही भी हो, तो भी कोई प्रतिरक्षा मंत्री गर्व के साथ इस प्रकार की 
मताभिव्यक्ति नहीं कर सकता। जहाँ तक हमारे अपने देश का संबंध है, तथ्यों के 
आधार पर और प्रधानमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री द्वारा पहले दिए गए वक्तव्यों के आधार पर 
भी हम जानते हैं कि हमारी सैनिक शक्ति की अपर्याप्तता नहीं बल्कि सरकार की 
शांतिवादी नीति ही हमारे सैनिक अधिकारियों को रोकती रही है। यदि उन्हें आगे बढ़ने 
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की अनुमति दी जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विकट पर्वतभूमि और ठंडे मौसम 
की कठिनाइयों के बावजूद वे चीनियों को अपनी सीमाओं से उसी सरलता के साथ 
खदेड़कर दिखाएंगे, जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानियों को कश्मीर में युद्धविराम रेखा के 
पार मार भगाया था।' किंतु जब प्रतिरक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया, तब वे निश्चित रूप 
से चीनियों को संकेत देना चाहते थे जैसा कि उन्होंने उस समय किया था, जब उन्होंने 
चीनियों को लद॒दाख से निकाल बाहर करने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग न करने 
के बारे में भारत सरकार को वचनबद्ध कर दिया था। 

चीन या पाकिस्तान को क्षेत्र समर्पित करने के सरकार के अधिकार के बारे में 
उनके दूसरे वक्तव्य के संबंध में प्रधानमंत्री का उत्तर अशुभकारी है । प्रधानमंत्री ने स्पष्ट 
शब्दों. में यह नहीं कहा है कि इन देशों को अपने क्षेत्र सौंपने का कोई प्रश्न नहीं है। 
इसके विपरीत उन्होंने दूसरे शब्दों में प्रतिरक्षा मंत्री के कथन को केवल दुहराया है । सभी 
जानते हैं कि सरकार भारतीय क्षेत्र का कोई अंश हस्तांतरित नहीं कर सकती | यदि कोई 
व्यक्ति ऐसा कह रहा है, जो संविधान द्वारा सरकार के अधिकारों पर लगाए गए नियंत्रण 
के बारे में अनभिज्ञ था, तो वह स्वयं प्रधानमंत्री ही है । यदि वे इससे अनभिज्ञ नहीं हो तो 
नेहरू-नून समझौते के अंतर्गत बेरूबाड़ी एवं अन्य भागों को पाकिस्तान को हस्तांतरित 
करने के समझौते पर सहमत न होते । उन्हें यह स्मरण दिलाने के लिए कि इस बारे में वे 
सर्वाधिकार संपन्न नहीं हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता पडी | किंतु 
जब वे यह कहते हैं कि कोई भी सरकार इन प्रक्रियाओं के बिना वैसा नहीं कर सकती, 
तब ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसा कोई हस्तांतरण करने की बात अवश्य सोच रहे हैं 
और इसके अतिरिक्त जब वे दो देशों की सापेक्षिक शक्ति की चर्चा करते हैं, तब वे 
निश्चित रूप से जनता के मन पर यह छाप डालना चाहते हैं कि ऐसा हस्तांतरण 
अपरिहार्य है। यदि कोई पाकिस्तान को क्षेत्र हस्तांतरण की बात कहे तो उसका कुछ 
आधार भी है, क्योंकि तत्संबंधी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, पर इस 
संदर्भ में चीन की चर्चा क्यों आनी चाहिए? क्या चीन को कोई क्षेत्र हस्तांतरित करने का 
कोई प्रश्न उपस्थित है? प्रधानमंत्री को प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्पष्ट शब्दों में 
खंडन करना चाहिए था, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। 

प्रतिरक्षा मंत्री बहुधा ऐसे वक्तव्य देते रहे हैं, जिन पर लोगों को आपत्ति है, 
जिनका प्रधानमंत्री को या तो बचाव करना पड़ा या खंडन करना पड़ा। कोई यह नहीं 
कह सकता कि मेनन ने ये वक्तव्य असावधानीवश दिए हैं । वे अंग्रेजी भाषा पर अधिकार 
के लिए सुप्रसिद्ध हैं। उन पर बिना सोचे वक्तव्य देने के आरोप भी नहीं लगाए जा 
सकते। हम जिस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, वह केवल यही है कि वे उक्त वक्तव्य 


1. तात्पर्य 1948 के भारत-पाक युद्ध से है । 
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जानबूझकर और एक निश्चित योजना के साथ देते हैं। यह कहना कठिन है कि क्‍या वे 
वही बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री सोच चुके होते हैं या वे इसलिए ऐसा वक्तव्य दे 
डालते हैं कि प्रधानमंत्री एक विशेष दिशा में क़दम उठाने के लिए बाध्य हो जाएँ। 
कारण चाहे जो हो, ऐसे उदाहरण हैं, जब उन्होंने सरकार को विचित्र स्थिति में डाल 
दिया है। उनके वक्तव्यों से केवल इस विश्वास को बल मिलता है कि वे देश के हितों 
की रक्षा करने के बदले केवल उनका मूलोच्छेदन कर रहे हैं । 
काफी समय से लोग यह माँग करते आ रहे हैं कि प्रतिरक्षा मंत्री को उनके पद से 
मुक्त कर दिया जाए। पहले, प्रधानमंत्री ने भी इस प्रकार की छाप छोड़ी थी कि इस संबंध 
में यथासमय जनता की इच्छा की पूर्ति की जाएगी | ऐसी भी सूचना थी कि प्रतिरक्षा मंत्रालय 
दो भागों में विभक्त कर दिया जाएगा और श्री बी.के. कृष्ण मेनन प्रतिरक्षा उत्पादनों के 
प्रभारी बनाए जा सकते हैं । अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस प्रकार के समाचार निराधार 
हैं । इसका अर्थ यह है कि प्रतिरक्षा मंत्री अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में 
प्रधानमंत्री द्वारा जन इच्छा की सतत अवहेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
जनता की भावनाओं की और सशक्त अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं । यदि जापान 
में एक प्रधानमंत्री! को और केरल में संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए विवश 
किया जा सकता है, तो जनता के लिए एक अवांछनीय मंत्री को पद से हटा देना कठिन 
नहीं होगा। यदि जनता ने आंदोलन की पद्धति नहीं अपनाई है, तो उसका कारण केवल 
यह है कि हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण के कारण संवेदनशील स्थिति उत्पन्न है। 
परंतु यह भी हो सकता है कि इस प्रकार के आक्रमण का सामना करने की आवश्यकता 
ही उन्हें एक ऐसे प्रतिरक्षा मंत्री से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाने को 
विवश कर दे, जो अपनी कथित कम्युनिस्ट मनोवृत्ति के कारण चीन के विस्तारवाद और 
आक्रामक मनोद्देश्य को रोकने में देश और सेना का उचित नेतृत्व नहीं कर सकता । इस 
महत्त्वपूर्ण प्रसंग में प्रधानमंत्री को जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। 
--ऑर्गनाइजर जुलाई 4, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 


2. 19 जनवरी, 1960 को जापान के प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधानमंत्री नोबुसुके कौशी ने अमरीका के साथ 
सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद वहाँ की जनता और विपक्षी दलों ने इसका भारी विरोध किया, 
परिणामस्वरूप 19 जून, 1960 को इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। 

3. केरल विधानसभा के लिए 1957 में हुए चुनाव के बाद ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार 
बनी, लेकिन सरकार को भूमि सुधार और शिक्षा नीति के विरुद्ध जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। सरकारी 
मशीनरी के ख़िलाफ़ राज्यव्यापी हिंसा हई । अंतत: 31 जुलाई, 1956 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 

356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 
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हड़ताल का होना दुर्भाग्यपूर्ण 
कर्मचारियों की मागो के समर्थन में दीनदयालजी का वक्‍तव्य । 


के ट्रीय श्रम मंत्री' और केंद्रीय सरकार कर्मचारी संघ के नेता के बीच चल रही 
वार्त्तां का असफल होना एक महत्त्वपूर्ण विषय है । जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता 
कि हड़ताल हो वहीं इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार कर्मचारियों 
की बुनियादी माँगों को अस्वीकृत करने का कोई ठोस कारण देने में असमर्थ रही है। 
ऐसे समय जबकि मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है, यह स्वाभाविक है कि 
अधिकतर सुविधाओं की माँग की जाए। जो सरकार भावों को स्थिर रखने में बुरी तरह 
असफल हुई है, वह अपने कर्मचारियों को योग्य सुविधाएँ देने से इनकार भी कैसे कर 
सकती है? कर्मचारियों को हड़ताल जैसे उग्र मार्ग का अवलंबन करने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है तो इससे उनकी माँगों की अत्यावश्यकता ही प्रकट होती है | ऐसा लगता 
है कि न तो सरकार ही हड़ताल चाहती है, न श्रमिक, अतः कोई एक स्वीकार्य हल 
निकालना कठिन नहीं होना चाहिए। झूठी प्रतिष्ठा का भाव तथा छोटी-मोटी क़ानूनी 
अड्चनें इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा कि वे स्थिति में 
हस्तक्षेप करें और इस समस्या की ओर सहानुभूतिपूर्ण व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ। 
यदि हड़ताल होती ही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा और जल्द ही सरकार व श्रमिक 
नेताओं की नीतिमत्ता के अभाव की द्योतक भी सिद्ध होगी। 
--पाज्चजन्य; जुलाई 77, 1960 


क HT Ti म्या स ME मर 
1. गुलजादीलाता तुदा (1898-1908 ), भारत के 1957 से 63 तक केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं योजना मंत्री थे। 
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संयुक्‍त महाराष्ट्र आंदोलन और 
राजनीतिक दल 


खः से एक नए राज्य के रूप में महाराष्ट्र का गठन हुआ है, तब से यहाँ कांग्रेस को 

पुनः स्थापित करने के तीत्र प्रयास हो रहे हैं । विशेष रूप से श्री यशवंत राव चव्हाण! 
पूर्व कांग्रेसियों, विधायकों और दल के कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर पुन: कांग्रेस में 
प्रवेश करवाने में जुरे हैं । यहाँ तक कि पारंपरिक तौर पर जिन दलों के कार्यकर्ताओं को 
कांग्रेस में नहीं लिया जाता था, उन्हें भी कांग्रेस में लिया जा रहा है । जहाँ तक समझा- 
बुझाकर, वैध तरीके से अपने दल के विस्तार का प्रश्‍न है, उस पर कोई अंगुली नहीं उठा 
सकता। परंतु यह भी कहा जा रहा है कि जहाँ समझाना काम नहीं आता, वहाँ झिझकने 
वालों और कांग्रेसी छाप की खादी टोपी पहनने की इच्छा न रखनेवालों पर सरकारी दबाव 
डाला जा रहा है। सरकारी अधिकारी जो शायद मानते हैं कि सदा कांग्रेस का ही राज्य 
बना रहना चाहिए, कांग्रेसियों को संख्या बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। 

कांग्रेसी नेताओं और उनके सहयोगियों की ऐसी ज्यादतियों और कुछ गैर कांग्रेसी 
दलों की गलतियों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस में प्रवेश पाने की हवा सी 
चल पड़ी है। यह आश्चर्यजनक नहीं कि संयुक्‍त महाराष्ट्र के गठन के मुद्दे पर कांग्रेस 
छोड़ने वाले पुन: कांग्रेस में अपनी निष्ठा व्यक्त करना उचित समझें। परंतु जब “पीजेंट 
एंड वर्कर्स पार्टी ', “प्रजा सोशलिस्ट पाटी', यहाँ तक कि ' कम्युनिस्ट पार्टी' के कार्यकर्ता 
भी दल बदलकर कांग्रेस की साधारण सदस्यता के लिए पंक्ति में खड़े हों, तो इसका 
कारण कहीं और खोजना होगा। एक सीमा तक यह भी सच है कि इस बदनाम दल को 


1. यशवंत राव बलवंत राव चव्हाण (1913-1984) बंबई राज्य के विभाजन के बाद 1 मई,1960 से 14 नवंबर 
1962 तक अह्न राज केशाह ले सुस्ाफ्ंत्री।पहे।घा ५, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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सांप्रदायिक और जातीय भावनाएँ भड़काने के कारण नए समर्थक मिले हैं । कुछ मामलों 
में यह दूसरे दलों में घुसपैठ की निश्चित नीति का परिणाम भी है। दक्षिण महाराष्ट्र के 
कुछ कम्युनिस्ट, जो दस-बारह वर्ष से कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे थे, कांग्रेस में 
गए हैं। यह सच नहीं होगा, यदि हम यह मानें कि उन्होंने ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी के, 
चीनी आक्रमण के समय किए देश विरोधी आचरण के विरोध में किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय 
साम्यवाद में विश्वास रखनेवाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को कभी संदेह नहीं रहा होगा 
कि साम्यवादी दल की निष्ठा कहाँ है। यदि हम उनके कांग्रेस प्रवेश के इस कारण को 
खारिज कर दें तो उनका वहाँ जाना एक पहेली ही है। 

यदि संयुक्‍त महाराष्ट्र समिति के कुछ घटकों ने पूरी तरह अपने को कांग्रेस में 
विलय कर दिया है तो अन्य दलों से बडे पैमाने पर कांग्रेस के पक्ष में दल-बदल हुआ 
हे। इस मामले में सर्वाधिक हानि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को हुई है। जबकि इस दल ने 
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और इसने संयुक्त महाराष्ट्र समिति 
में अपना पूरा अस्तित्व खो दिया, यहाँ तक कि इसने चुपचाप समिति में चली साम्यवादी 
नीति का अनुसरण किया | जब साम्यवादियों ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति को एक स्वतंत्र 
राजनीतिक दल में गठित करने की बात चलाई, जिसकी सदस्यता और कार्यक्रम भी 
अलग से बनाए जाने थे, तब भारतीय जनसंघ और रिपब्लिकन पार्टी ने इसका विरोध 
किया और भारतीय जनसंघ ने तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति से संबंध विच्छेद कर लिया, 
जिसे वह एक अस्थायी मंच मानती थी, जिसका गठन एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए हुआ था। परंतु पी.एस.पी. साम्यवादियों की कपटपूर्ण चालों का शिकार हो गई 
और संयुक्‍त महाराष्ट्र समिति से चिपकी रही । 

इस विषय में कहा जा सकता है कि पी.एस.पी. के नेतृत्व में भविष्य दृष्टि का 
अभाव था। जहाँ कम्युनिस्टों और भारतीय जनसंघ ने तृतीय आम चुनावों से पहले 
संयुक्त महाराष्ट्र के गठन को अवश्यंभावी मान लिया था और गठनोपरांत की तैयारियों 
में लग गए थे, वहीं पर पी.एस.पी. का नेतृत्व संयुक्त महाराष्ट्र गठन हेतु होनेवाले 
संभावित आंदोलन की ही सोचता रहा। अब जब महाराष्ट्र बन चुका है, पी.एस.पी. 
किंकर्तव्यविमूढ़ है । इसके पास ने तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति का नियंत्रण है, जिसे वह 
` संयुक्त महाराष्ट्र के नारे के बिना भी चुनाव में जाने का उपयुक्त माध्यम बना सके, न ही 
अपनी सुगठित पार्टी है, जिससे वह जनता तक पहुँच सके । अपने घोर कम्युनिस्ट विरोध 
दृष्टिकोण के होते यह उनके साथ संयुक्त महाराष्ट्र समिति में भी बनी नहीं रह सकती 
और अपने बल पर चुनावों में जाने का आत्मविश्‍वास भी उसमें नहीं है, जिससे कुछ 
सफलता पा सके। नेतृत्व दुविधाग्रस्त है और समर्थक उलझन में हैं। उन्होंने संयुक्त 
महाराष्ट्र समिति से किनारा कर लिया है, परंतु अपने कार्यक्रम के साथ जनता के बीच 
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जाने से झिझक रहे हैं । उन्होंने नव महाराष्ट्र समिति का गठन किया है और नए महाराष्ट्र 
के लिए सृजनात्मक तथा रचनात्मक तरीक़े से सोचने की बजाय लोगों की ऊर्जा सीमा 
विवादों की तर॒फ़ लगा रहे हैं। इसीलिए पी.एस.पी. के विधायकों ने बेलगाम, करवार 
आदि के मुद्दों पर विधानसभा से त्यागपत्र देने का निर्णय ले लिया है। वे इस मुद्दे पर 
पुन: निर्वाचन चाहते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि इस मुद्दे पर शासक और विरोधी 
दलों में कोई मतभेद नहीं है। सभी मानते हैं कि सीमा के मुद्दे को तुरंत सुलझाया जाना 
चाहिए, लटकाए रखना नहीं चाहिए। तो फिर पी.एस.पी. पुन: चुनाव करवाकर क्या 
दिखाना चाहती है अथवा प्राप्त करना चाहती है? यदि सभी विधायक त्यागपत्र देकर 
इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम तो पहले से ही स्पष्ट है कि क्या होगा। यदि 
मैसूर के विधायक भी उनका ही अनुसरण करें तो उन्हें भी अपने मतदाताओं का भरपूर 
समर्थन मिलेगा। इसलिए पी.एस.पी. का यह क़दम दो पड़ोसी राज्यों में कटुतापूर्ण संबंध 
बनाए रखने से अधिक कुछ न करेगा। जब तक इनके संबंध तनावपूर्ण रहेंगे, समस्या का 
समाधान संभव न होगा। यदि आज बेलगाम के मराठी भाषी मानते हैं कि कुछ अन्याय 
हुआ है तो कल कन्नड भाषी हताश दिख सकते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र में डाल दिया गया 
है। विवेकपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए। आप 
केवल न्याय ही न करें बल्कि जनता को भी एहसास हो कि न्याय हुआ है । जब तक हम 
भावुकतापूर्ण ढंग से सोचेंगे, तब तक उसमें संतुलन न होगा। यदि हम सहज और 
शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करते हैं तो कर्नाटक के लोगों को भी सीमावर्ती लोगों की माँग 
का औचित्य समझने में देर नहीं लगेगी। पी.एस.पी. यदि महाराष्ट्र के लोगों की संकीर्ण 
भावनाओं को भड़काती रहेगी तो इस समस्या के समाधान में कठिनाई आएगी और देरी 
भी होगी। असंतोष फैलाने और तोड़फोड़ कराने में वे कम्युनिस्टों से आगे नहीं जा 
सकते | इसलिए इनके लिए यह उचित होगा कि वे अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपना 
ध्यान केंद्रित करें और सीमा समस्या का समाधान 'सीमा आयोग' पर छोड़ दे, जिसके 
गठन के लिए विधानसभा में आवाज़ बेहतर ढंग से उठाई जा सकती है, न कि बाहर 
रहकर। 
भारतीय जनता पार्टी भाग्यशाली है कि उसने अपना सबकुछ संयुक्‍त महाराष्ट्र 
समिति के हवाले नहीं किया था। उसने बहुत पहले एस.एम.एस. छोड़कर अपनी शाखाओं 
का पूरे महाराष्ट्र में पुनर्गठन किया। जब प्रायः अन्य सभी दलों के वर्तमान महाराष्ट्र का 
गठन एक कल्पना भर था, तभी से जनसंघ ने महाराष्ट्र के गठनोपरांत की गतिविधियों 
को तैयारी प्रारंभ कर दी थी। उसकी भविष्य दृष्टि और प्रयत्न रंग लाए, यह वर्तमान 
परिणामों से पता चलता है । इसे केवल इसी दिशा में अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, 


ताकि जनता के समक्ष वैकल्पिक नेतृत्व आ सके । कांग्रेस द्वारा जनता को लुभाने में सारे 
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प्रयत्नों के बावजूद जनसंघ सफल होगा आज लोगों की माँग और जरूरत एक सुगठित, 

सिद्धांत आधारित दल की है, वे अवसरवादी और सत्तालोलुप लोगों से तंग आ चुके हैं। 
समय की माँग काम चलाऊपन की नहीं, स्थिरता की है । 

--ऑर्गनाइज़र; जुलाई 11, 1960 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[_] 
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आसाम सरकार अपना दायित्व 
निभाने में पूर्णतः असफल हुई है 


आए की घटनाएँ' सुनकर मुझे अत्यंत दुःख और क्षोभ हुआ, पाकिस्तान में 
हिंदुओं पर इस प्रकार की घटनाएँ आए दिन होती हैं, जो अवर्णनीय हैं, पर 
उसी प्रकार की घटनाएँ आसाम में अपने ही बंधुओं द्वारा अपने ही बंधुओं पर होना 
लज्जाजनक है। बंगाली, आसामी दोनों ही भारतीय हैं। अगर हाथ अपने ही सर को 
फोड़ने लगे तो उसे हाथ व सर का संघर्ष कहकर टाला नहीं जा सकता। उसी प्रकार 
आसाम, बंगाल का झगड़ा हम भाषा का कहकर नहीं टाल सकते। इतना सारा कांड 
हुआ, बंगाल के लोगों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, अपनी प्रतिक्रिया को शांति व 
धैर्य के साथ हड्ताल के रूप में व्यक्त किया और शांति कायम रखी, इसके लिए मैं यहाँ 
की जनता, समाचार-पत्र व अनेक संस्थाओं का अभिनंदन करता हूँ। अशांति से कोई 
प्रश्‍न हल नहीं हो सकता। आसाम कांड ने पहले भारत की एकता को आघात पहुँचाया 
है। जब तक भारतीय एकता का मान व ज्ञान नहीं होता, देश के प्रति निष्ठा नहीं होती, 
तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। 
आश्चर्य तो तब होता है जब शासन की बागडोर सँभालने वाले मंत्रिण ऐसे गंभीर 
प्रश्नों को भी दलगत स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं । मैं केरल में हुए आंदोलन की गंभीरता 


1. आसाम के गठन के बाद से ही असमिया और बाँग्लाभाषी लोगों में अधिकार की लड़ाई शुरू हुई, आसाम 
सरकारी भाषा क़ानून बनने के बाद असमिया को राज्य की एकमात्र सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया, 
जिसके बाद से ही आसाम घारी में हिंसात्मक आंदोलन की आड़ में बड़े पैमाने पर हत्याएँ, लूटपाट, आगजनी 
आदि को घटनाएँ हुई। जुलाई 1960 में हुए व्यापक उपद्रव के बाद लाखों बांग्ला भाषी हिंदुओं को आसाम छोड़ 
'पश्चिम बंगाल, कछार (आसाम) और त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी थी। 
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को कम नहीं समझता, फिर भी वहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि हजारों लोग 
भागकर मद्रास गए हों या शरणार्थी कैंप खोले गए हों, पर राष्ट्रपति ने यहाँ के शासन को 
अपने हाथों में से लिया, आसाम की स्थिति भी तो वैसी ही है। 

आसाम का शासन भी अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल सिद्ध हुआ है। 
राष्ट्रपति को अपने अधिकार का उपयोग करके शांति व्यवस्था व क़ानून अपने हाथ में 
लेना चाहिए। पर केंद्रीय सरकार न तो घर में, न बाहर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने को 
तैयार है। ऐसा लगता है कि भारत में अपना ही शासन है? चीनियों ने भारत को चुनौती 
दी, लद॒दाख पर हमला किया। इस सरकार ने 25 साल की इस अवधि में जो मनोवृत्ति 
दिखाई है, उसमें निराशा और निष्क्रियता बढ़ी है। इन्हीं कारणों से प्रतिशोध और क्षोभ 
के आवेश से अवांछनीय घटनाएँ होती हैं। जिस प्रकार जल की भाप को रोकने के 
प्रयास से बरतन के कमजोर हिस्से से वह निकल ही जाती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय 
मनोभाव को दबाया तो वह विघ्न के रूप में प्रकट होता है। आपके झगडे, अकाली गैर- 
अकाली दंगे इसी विकृति के अंतर्गत आते हैं। भारत की भाषाएँ अनेक हैं, पर आत्मा 
एक है। एक ही मातृभूमि के हम सब पुजारी हैं | हमारे जीवन के मृत्यु व पुरुषार्थ को 
कहानियाँ एक हैं, आराध्य देव एक हैं, संस्कृति एक है। इस एकता की विस्मृति के 
कारण ही आज चारों ओर विभेद और द्वेष का जोर बढ़ रहा है । हमें पुनः उसी ऐक्य सूत्र 
को सुदृढ करना होगा। 

हमारे नेता भाषणों में जो एकता की पुकार करते हैं, पर प्रत्यक्ष कृति में स्वार्थ और 
विच्छिन्नता के बीज बोते जा रहे हैं । कर्मचारियों का ही मसला लीजिए, सरकार प्रतिशोध 
लेने के लिए तैयार है, पर कर्मचारियों से, न कि चीन से | पंचशील कर्मचारियों के साथ 
नहीं दिखाई देता, वीरता कर्मचारियों के साथ और कायरता चीन के साथ। नागाओं को 
दबाने में उनकी नसें ढीली पड़ जाती हैं, पर निरीह जनता को गोली से भूनने में उन्हें 
संकोच नहीं होता। 

केंद्र द्वारा प्रांतो को छूट देकर परस्पर की सहमति कहकर टालने को कोशिश होती 
है। समस्त प्रांतों की भाषा नीति क्या होगी, यह तो केंद्र को तय करना चाहिए। इस 
अखिल भारतीय स्तर पर सोचना होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक समान भाषा फॉर्मूला 
लागू होना चाहिए। प 

प्रधानमंत्री नेहरू के आसाम परिभ्रमण के बाद इसका क्या हल निकाला गाया, किसी 
को पता नहीं । अगर सरकार जनता की सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं कर 
सकती तो उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं । भारत-भू सदैव वीर प्रसविनी रही है। 
वह जनता को नया नेतृत्व भी प्रदान कर देगी। सरकार द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का 
विरोध करतेद्हाए'आप्रो०काकरि हतवेशेहळजी ठा उहि है तराजू लेना 
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चाहते हैं । हमने उन्हें तराजू में गड़बड़ को रोकने का भार दिया है, पर सरकार उसे निभाने 
में असमर्थ है। अगर इसी का नाम सोशलिस्ट स्टेट है, तो हमें ऐसी स्टेट नहीं चाहिए। 

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में भी प्रतिशोध की भावना त्यागकर 
सहानुभूति से काम लेना चाहिए, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन को छोड़कर सभी यूनियन 
समाप्त करना सहअस्तिव के ख़िलाफ़ है। 

बेरूबारी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेहरूजी संविधान का संशोधन 
कर एक मौक़ा खो रहे हैं, भारत का भू-भाग देने के लिए इस प्रकार के संशोधन, 
क़ानून के प्रति निष्ठा कम करेंगे, जिससे देश की आत्मा का हनन होगा। 


हमारी सेना वीरता व सभ्यता जानती है। काश्मीर की घाटी के कबाइलियों से इसे 
छुड़ाकर 14000 फीट की ऊँचाई पर टैंक चढ़ाकर देश की सीमा की रक्षा की | ऐसी सेना 
लद्दाख को भी वापस लेने के लिए पर्याप्त है। कल के अफीमची जो छोटे से जापान का 
मुकाबला नहीं कर सकते थे?, वे आज हमें ललकार रहे हैं, भारतीय संसद्‌ को चुनौती दे 
रहे हैं । रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन व पं. नेहरू उस चुनौती को स्वीकार करें, वरना पद त्याग 
करें। जनता प्रधानमंत्री को आदेश दे कि '“चीन को निकालो या स्वयं निकलो।'' मैं खुले 
दिमाग से आसाम को स्थिति का अध्ययन करने जा रहा हुँ। आसाम में पुनः सामान्य 
स्थिति उत्पन्न करने के लिए हमारा दल सब प्रकार से कटिबद्ध है। अतीत की दुःखद 
घटनाओं को भुलाकर दोनों प्रदेशों की जनता कंधे से कंधा मिलाकर देश के गौरव की 
रक्षा के लिए अग्रसर हो, यही मेरी कामना है। 


पाञ्चजन्य, अगस्त 9 1960 


2. विश्व इतिहास, चीन और जापान के मध्य हुए अनेक युद्धों का साक्षी रहा है, लेकिन मुख्यतः 1894-95 के 
दौरान हुए चीन-जापान युद्ध, कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। जापान की 
मेइजी सेना इसमें विजयी हुई थी और युद्ध के परिणामस्वरूप कोरिया, मंचूरिया तथा ताईवान का नियंत्रण 
जापान के हाथ में चला गया। इसके बाद 1937 में हुए युद्ध में जापान ने पेकिंग पर अधिकार कर लिया, चीन 
ने राष्ट्रसंघ से सहायता को अपील भी की, लेकिन जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ या इंग्लैंड, फ्रांस, अमरीका ने 
कोई कार्रवाई नहीं की थी। 
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गाः माह में आसाम घाटी में व्यापक स्तर पर हुए दंगों की प्रत्यक्ष जानकारी लेने के 

लिए मैं 25 जुलाई, 1960 को गौहाटी के लिए रवाना हुआ। म॑ राज्य में दस दिन 
तक रहा। गौहाटी से मैं तिनसुकिया तक कार द्वारा गया और क्योंकि अधिकतर दंगा 
प्रभावित गाँव और क्रस्बे सडक के दोनों ओर थे, इसलिए, प्रभावित जगहों पर हुई तबाही 
का काफ़ी अंदाज मुझे हुआ। तिनसुकिया से सिलचर तक में गाडी से गया और लगभग 
छह घंटे लुंडिंग में रुका था। सिलचर से गाड़ी द्वारा पुनः गौहाटी आया और रास्ते में 
कार्यकर्ताओं से दंगों की व्यापकता पर विश्‍वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। गौहाटी से मैं 
गोरेश्वर गया, जो भयंकर रूप से दंगा प्रभावित रहा था। मैं अपने दस दिन के प्रवास में 
निम्नलिखित दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गया-1. गौहाटी 2. दिसपुर 3. खानपारा 4. सोनपुर 
5. खेतरी 6 लिल्ली 7. धर्मतुला 8. जोगी रोड 9. राहा 10. नौ गाँ ११. दिसरूगुरी 12. 
पुरानी गोदाम 13. सोनाल काली 14. श्यामबारी 15. घटामका 16. मिस्सा 17. भरालू 
गाँव 18. कुंडीतला 19. झालाबंध ( प्रभावित) 20. निहोरा बाजार 21. डिब्रूगढ़ 22. 
गोलाघाट 23. जोरहाट 24. थियोक थाना 25. सिबलसागर 26. तिनसुकिया 27. मरीयानी 
28. लुमडिंग 29. गोरेशवर। शिविरों में लाए विस्थापितों के अतिरिक्‍त मैं विभिन्न भाषाई 
अल्पसंख्यकों से भी मिला। वहाँ रहने वाले भाइयों और बहनों के साथ घटित भयावह 
घटनाओं को दोहराना कठिन और अनावश्यक है, जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर में 
शर्मिंदा हूँ कि मेरे देशवासी इतना नीचे भी गिर सकते हैं । परंतु मुझे अपना अभिमत देते 
हुए कुछ सुझाव देने हैं, ताकि सामान्य स्थिति बनाने में वहाँ सहायता मिल सके। 


न आकस्मिक न छुटपुट 
यद्यपि इन दंगों को भाषाई दंगों का नाम दिया गया है, परंतु इनका राजभाषा से 
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कोई संबंध नहीं है। आसाम घाटी में अन्य अल्पभाषी समूहों को उचित संवैधानिक 
संरक्षण देते हुए असमिया को राजभाषा घोषित किया जाए, इस विषय पर शायद ही 
किसी का मतभेद हो। यह सत्य है कि असमी और गैर-असमी भाषा समूहों में कट्टरवादी 
और उग्रवादी तत्त्व थे, परंतु शायद ही किसी का प्रतिनिधित्व करते होंगे । यह दुर्भाग्यपूर्ण 
है कि सबसे मुखर वही थे, इसलिए नेतृत्व उनके हाथ में चला गया। यदि विवेकशील 
सहिष्णु और राष्ट्रवादी लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया होता तो नेतृत्व गैर-ज़िम्मेदार और 
ग़लत लोगों के हाथ में नहीं जाता। जिस गुप्त कारण की ओर असमिया लोग प्राय: 
इशारा करते हैं, उसका भाषा समस्या से कुछ लेना-देना नहीं है। 
आसाम सरकार यह समझाने में लगी है कि दंगे जनभावनाओं के आकस्मिक 
विस्फोट से हुए और छुटपुट थे। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं । दंगे प्राय: एक साथ 
सभी स्थानों पर प्रारंभ हुए, दंगाइयों की कार्यप्रणाली एक सी थी, सभी जगह एक जैसी 
अफ़वाहें फैलाई गईं, यह सब सिद्ध करता है कि इन सबके पीछे कोई चालाक दिमाग़ 
काम कर रहा था। इन स्थानों पर अंतिम चेतावनी दी गई और इस काम के लिए धन 
इकट्ठा किया गया। 
यहाँ मुसलमानों की भूमिका अनिष्टकारी और महत्त्वपूर्ण रही । असमिया मुसलमानों 

के साथ-साथ बंगाली, उत्तर प्रदेशवासी मुसलमानों ने भी लूटपाट, आगजनी और अत्याचारों 

में बढ़-चढ़कर भाग लिया | गोरेश्वर और नवगाँव के मुसलिम बहुल क्षेत्रों में सर्वाधिक 

नुक़सान हुआ। जहाँ हिंदू बंगालियों के घर जलाए गए, वहीं मुसलिम बंगालियों के घरों 

को सावधानी से रक्षा की गई | दंगाइयों में हिंदुओं की संख्या मुश्किल से 25 प्रतिशत 

थी। ऐसा होने से ही मूर्तियाँ तोड़ी गई, रामकृष्ण मिशन पर हमला हुआ और घरों में 

आग लगाई गई, जिन में गाएँ भी जलकर ख़ाक हो गईं। इसके परिणामस्वरूप सारा 

आंदोलन ' बंगाली हिंदू खेडा” आंदोलन में बदल गया। 


सरकार पूरी तरह विफल 


सरकार अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह असफल रही। यह कहना गलत न 
होगा कि आसाम घाटी के अधिकतर जिलों में 6, 7, 8 जुलाई को, तीन दिन तक कोई 


1. अप्रैल,1960 में आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति ने असमिया को राज्य की एकमात्र सरकारी भाषा घोषित कर 
दिया। इस फैसले से पूरे राज्य में तनाव फैल गया। हिंदू बंगालियों की बस्तियों पर असमी भीड़ ने हमले किए। 
जुलाई से सितंबर के बीच 50,000 बंगाली हिंदू आसाम छोड़कर पश्चिमी बंगाल पहुँच गए। 90,000 बराक 
को वादी और उत्तर पूर्व के कई अन्य इलाकों की ओर भागे। न्यायाधीश गोपाल मेहरोत्रा की एक सदस्यीय 
आयोग ने इन घटनाओं की जाँच की। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कामरूप जिले के गोरेश्वर के 25 गाँवों 
में बंगाली हिंदुओं की 4,019 झोंपड़ियाँ और 58 घर लूटे तथा जलाए गए। हिंसा में 9 बंगाली हिंदू मारे गए 
और एक सौ से अधिक घायल हुए थे। 
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सरकार नहीं थी । थानों को विशेष नुकसान हुआ, यह महत्त्वपूर्ण बात है । जहाँ अधिकारियों 
ने सख्ती दिखाई ऐसे कुछ स्थानों को छोड़कर, सरकारी अकर्मण्यता और उदासीनता 
सभी जगह इतनी अधिक थी कि प्रतीत होता था, सरकार दंगाइयों के साथ है। आसाम 
में राजनीतिक दलों की भूमिका भी कुछ सराहनीय नहीं रही | ऐसा मानने के विश्वसनीय 
कारण हैं कि इन्हीं में से कुछ ने दंगे शुरू करवाए थे। 

केवल कुछ ही स्थानों को छोड़कर कहीं भी जनता द्वारा संगठित प्रतिरोध नहीं 
हुआ। जहाँ पर लोगों ने संगठित होकर प्रतिरोध किया, वहाँ या तो दंगा रुक गया था, 
फिर नुक़सान बहुत कम हुआ। ऐसे भी उदाहरण कम नहीं हैं, जब असमी लोग अपने 
बँगलाभाषी पड़ोसियों की रक्षा के लिए खडे हुए और उन्हें बचाने में सफल रहे। मुट्ठी 
भर शरारती तत्त्व संगठित थे और भीड़ में पागलपन पैदा करने में सफल हुए, जबकि 
हिंसा के शिकार और उनसे सहानुभूति रखनेवाले लोग असंगठित थे। इसलिए उनसे 
लोहा ले सके। 

ऐसा प्रतीत होता है कि गड़बड़ी शांत हो गई है, परंतु लोग अभी भी डरे हुए हैं। 
अनेक स्थानों पर शरारती तत्त्व घर लौटने वालों को अभी भी आतंकित कर रहे हैं। ऐसी 
भी सूचनाएँ हैं कि उन लोगों को भयंकर परिणाम भुगतने का भय दिखाकर पैसे वसूले 
जा रहे हैं । सरकार शिविरों को बंद करने की जल्दी में है, इसलिए शरणार्थियों पर वापस 
लौटने का दबाव है, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि दंगों से पूर्व की व्यवस्था 
पुनः लाई जाए। 


मुआवजा दिया जाए और जाँच ही 

यह ज़रूरी है कि पीड़ितों की पुनर्स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएँ। क्योंकि 
विस्थापितों में अधिकतर किसान हैं, इसलिए और अधिक देरी से इनकी फ़सलों को 
नुक्रसान पहुँचेगा। धान की रोपाई को नुक्सान हो चुका है। बाद में अकाल की स्थिति 
बनेगी। यह जरूरी है कि उनके घर पुनः बनाए जाएँ। घासफूस की कमी के कारण उन्हें 
और लोहे की नालीदार चादरें दी जाएँ। उनके पशु और कृषि के औजार भी नष्ट हो 
चुके हैं, इनका भी प्रबंध किया जाए। सरकार भी पीड़ितों की मदद करे | इससे विश्वास 
स्थापना में बड़ी मदद मिलेगी । 

पूरी शासन व्यवस्था को चुस्त बनाने को जरूरत है | वर्तमान मंत्रिमंडल यह नहीं 
कर सकता। जब तक यह मंत्रिमंडल बना रहेगा, जनता में सुरक्षा की भावना नहीं 
आएगी। यह आवश्यक है कि केंद्र प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करे। परंतु असमिया भाषी 
लोगों को संदेह है कि केंद्र के हस्तक्षेप की बात असमिया भाषा के मुद्दे को टालने के 
लिए की जा रही है। उनकी शंकाओं और भाषायी अल्पसंख्यकों की शंकाओं का 
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समाधान स्पष्ट घोषणाओं द्वारा किया जाना चाहिए। 

यह आवश्यक है कि शरारती तत्त्वों पर तत्काल ही कार्रवाई हो। इस गड़बड़ी के 
लिए दोषी व्यक्तियों को बंदी बनाकर उदाहरण स्थापित करने वाली सजाएँ दी जानी 
चाहिए। गड्बड़ी वाले क्षेत्रों में अपराधियों पर सामूहिक जुरमाना किया जाना चाहिए। 
इस बात में शक है कि वर्तमान मंत्रिमंडल यह कर पाएगा। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं 
और अनेक निर्दोष लोगों के भी पकड़े जाने की ख़बरें आ रही हैं । यह भी संभव है कि 
सरकार दिखावे के लिए कुछ निर्दोष लोगों को दंडित करे और असली अपराधी छूट 
जाएँ। यदि पीड़ितों को न्याय देना है तो सरकार में बदलाव सचमुच जरूरी है। 


जनसंघ और आसाम की समस्या 
इन दंगों के पीछे किन शातिर लोगों का हाथ है, इसे जानने के लिए जाँच होनी 
जरूरी है। जाँच समिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनानी 
आवश्यक है, ताकि लोगों में विश्वास बहाल हो | इसलिए भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने 
एक राष्ट्रीय दल पर इसे भड़काने के आरोप लगाए हैं, जबकि संदेह यह भी जताया जा 
रहा है कि दंगे भड़काने में ऐसे लोगों का हाथ है, जिनकी आस्थाएँ भारत से बाहर जुड़ी 
हैं । यदि किसी भी कारण से जाँच से मुँह मोडा जाता है तो इससे पूरे देश की सुरक्षा और 
आज्ञादी को ख़तरा है। 
भारतीय जनसंघ बंगाली बनाम असमिया का झगड़ा नहीं मानती। भारत एक राष्ट्र 
है और इसके किसी भी हिस्से की पीड़ा राष्ट्रीय प्रश्‍न बन जाती है । यदि भारत की नागरिकता 
का कोई अर्थ है तो ऐसी स्थितियाँ पैदा करनी होंगी कि भारत का नागरिक देश के किसी 
भी हिस्से में जाकर गरिमापूर्ण ढंग से जी सके । मुझे पूरा विश्वास है कि असमिया भाषी 
लोगों का बडा वर्ग भारत की एकता और राष्ट्रीयता में आस्था रखता है । यह उनका कर्तव्य 
बनता है कि ऐसी सरकार को नकारें, जिसकी भूलों और भ्रष्टाचार से सभी बदनाम हुए 
हैं। उन्हें झूठे आत्माभिमान की रक्षा के लिए समाज विरोधी तत्त्वों और ग़ैर-ज़िम्मेदार 
सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का नुक़सान हुआ है। आसाम सहित 
भारत के सभी लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऐसी रुग्ण मानसिकता का प्रदर्शन 
सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए समस्त भारतीयों की प्रतिनिधि केंद्र सरकार को 
प्रभावी ढंग से अपना कर्तव्य निभाने की गुहार लगाई जा रही है। 
--आर्यनाइज़र अगस्त 75, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[1] 
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आसाम के दंगों में बाहर से 
प्रेरणा पाने वाले तत्त्वो का हाथ 


मे दस दिनों तक आसाम के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर जो दृश्य देखे, उससे 

मेरा मस्तक लज्जा से झुक गया। मैं सोचता हूँ कि क्या सचमुच हमारे देशवासी 
इतनी नीचता पर उतर सकते हैं । यद्यपि इन घटनाओं को ' भाषाई दंगे ' नाम दिया गया है 
परंतु ' राज्य भाषा' बनाने के प्रश्‍न से इसका कोई संबंध नहीं था। असमिया भाषा को 
वैधानिक रीति से राजभाषा तथा अन्य भाषाओं को संरक्षण के प्रश्‍न पर आसाम घारी में 
कहीं भी मतभेद नहीं है । हाँ, कुछ मुट्ठी भर गैर-जिम्मेदार तथा उग्र लोगों के पास इस 
आंदोलन का नेतृत्व इसलिए चला गया कि विचारशील तथा राष्ट्रवादी तत्त्वों ने अपने 
को इससे दूर रखने का प्रयत्न किया। असमियों द्वारा जिन कारणों के 'गहराई' की बात 
कही जाती है, उसका वास्तव में ' राज्य भाषा' से कुछ दूर का भी संबंध नहीं है । 

आसाम सरकार के इस कथन से कि ये दंगे जनता के एकाएक उबाल का परिणाम 
हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं । दंगाइयों की समान क्रियाएँ, एक ही प्रकार को उड़ाई गई 
अफ़वाह यह सिद्ध करती है कि यह एकाएक नहीं, परंतु पूर्ण योजनाबद्ध दिमाग को 
उपज है। 


जन धन की सुरक्षा करने में असमर्थ आसाम सरकार पर 
लोगों का विशवास नहीं 

अब दंगे तो लगभग शांत हो गए हैं, परंतु लोग भयभीत हैं । लोगों को कहीं-कहीं 
गुंडे डरा रहे हैं । सरकार शिविर बंद करने के प्रयास में शरणार्थियों पर दबाव डाल रही 


है। परंतु शांति का वातावरण लाने का उसका कुछ भी प्रयास नहीं है। 
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शरणार्थी लगभग खेतिहर हैं । धान बोने का समय तो बीत गया है, अब आगे कहां 

अकाल न पड़े, यह ध्यान देकर उनको घर, खेती के औजार आदि देकर फिर से बसाना 

है | सरकारी ढाँचे को कसने की आवश्यकता है । आज को आसाम सरकार यह नहीं कर 

सकती। लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहा। केंद्र का हस्तक्षेप आवश्यक है । 

जो तत्त्व इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कठोरता से दबाना आवश्यक है 

फिर चाहे सामूहिक जुरमाना भी क्यों न लगाना पडे । दंगों को योजना बनाने में किसका 

हाथ है, यह पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जाँच आयोग की नियुक्ति आवश्यक है। 

यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय तत्त्व जो कि बाहर से प्रेरणा पाते हैं, इस 

आंदोलन के पीछे हैं, इस आरोप की भी जाँच अति आवश्यक है। 

जनसंघ इस प्रश्‍न को आसाम-बंगाली प्रश्‍न के रूप में नहीं देखता। देश के किसी 

भाग के दुःख-कष्ट राष्ट्र के कष्ट हैं। भारतीय नागरिकता का यदि कुछ अर्थ है तो 

प्रत्येक नागरिक किसी भी स्थान पर सुरक्षित रह सके, यह आवश्यक है। अतः भारत 
सरकार का काम है कि यह स्थिति पैदा करने के लिए आवश्यक क़दम उठाए। 

पाञ्चजन्य, अगस्त 75, 1960 

[_] 
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कुछ बिना काम किए जीते हैं, 
कुछ काम करते हैं, जीते नहीं! 


जः कोई व्यक्ति आजादी चाहता है तो वह सुरक्षा की माँग भी करता है। एक 
व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए आपको दूसरे की कुछ आजादी कम करनी पड़ती 
है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ अंकुश लगाना। ये बंदिशें 
क्या होंगी, यह स्थितियों की आवश्यकता पर निर्भर है । परंतु एक व्यवस्थित समाज में 
हर व्यक्ति को इन सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह के रोक लगाने को जरूरत 
पड़ सकती है, उनका अनुमान किया जाना चाहिए और व्यक्ति विशेष को गतिविधि के 
लिए अधिकतम आजादी दी जानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 
व्यक्ति की सुरक्षा के नाम पर व्यक्ति की उद्यमशीलता नष्ट न हो जाए और न ही 
अत्यधिक सुरक्षा उसके विकास की क्षमताओं को पंगु बना दे। इस प्रकार एक संतुलन 
बनाना आवश्यक है। हम इसे 'मर्यादाओं' का निर्माण कहते हैं। 'मर्यादाएँ' व्यक्ति 
विशेष का समाज में दायित्व, समाज में जीवन-मूल्य निर्धारित करती हैं। 

शक्तियों का अधिकाधिक केंद्रीकरण ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता को नष्ट करता 
है। बढ़ते हुए केंद्रीकरण पर रोक लगानी चाहिए। वंशानुगत शासकों के हाथ में अथवा 
तानाशाहों के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण सदा लोगों को राजनीतिक आजादी से वंचित 
करता है। यह हो सकता है कि एक अच्छा शासक या परोपकारी तानाशाह, लोकहित 
को सर्वोपरि रखे, परंतु यह भी राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की पहल को समाप्त कर 
सकत! है। एक राष्ट्रीय सरकार, जिसे जनता ने मतदान से चुना है, जरूरी नहीं कि 
राजनीतिक प्रजातंत्र को सुनिश्चित करे, यदि वहाँ जरूरत से ज्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण 
और एकीकरण है। सबकुछ विकेंद्रित करना होगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता का 


हस्तांतरण अथवा प्रत्यायोजन नहीं है। यह तो पुराने अडयार के वट वृक्ष को तरह है, 
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जिसमें जड़ें और तने में भेद नहीं दिखाई पड़ता। राष्ट्रीय सरकार को राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने दायित्व निभाने चाहिए तथा नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की 
गतिविधियों में कम-से-कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सब अनिवार्य रूप से स्थानीय 
सरकार के जिम्मे रहना चाहिए। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का ही दूसरा नाम प्रजातंत्र है। 


एकाधिकारवाद एवँ समूहवाद 

राजनीतिक क्षेत्र की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी एकाधिकारवाद अथवा समूहतंत्र द्वारा 
सत्ता का विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रजातंत्र के लिए घातक है । बड़े एकाधिकारवादी अथवा 
समूहवादी जनता को आर्थिक आजादी से वंचित कर देते हैं । वे मूल्य नियंत्रित करते हैं 
और मूल्यों, विज्ञापनों तथा विपणन कला द्वारा मनुष्य की उपयोग की आजादी को प्रभावित 
करते हैं। मुक्‍त व्यापारी कहते हैं कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में, जब कभी आप कुछ 
ख़रीदते हैं, तब आप आर्थिक क्षेत्र में अपना मत प्रयोग करते हैं । उपभोक्ता की पसंद 
उद्यमी के निर्णयों को संचालित करती है । यह बात उस सीमा तक सत्य है, जब तक ये 
उद्यम एक सीमा में विकसित होते हैं । परंतु उससे आगे आर्थिक मतदान, साम्यवादी देश 
में मतदान जैसा ही होता है । मतदान वहाँ अनिवार्य है परंतु मत सरकारी प्रत्याशी को देना 
होता है । जब हम पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं तो क्या अपने आर्थिक मतदान की आजादी का 
प्रयोग करते हैं? मूल्य निर्धारण भी वस्तु के उत्पादन या उपभोग पर निर्भर नहीं करता, 
बल्कि सुदूर दक्षिण अमरीका शहर में बैठे लोगों को प्रशासनिक निर्णय पूरे करता है। 

इसीलिए यदि हम आर्थिक प्रजातंत्र बचाना चाहते हैं तो हमें विकेंद्रीकरण चाहिए। 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने एक बार कहा था--12.4 करोड़ की आबादी की ' आर्थिक ज़िंदगी 
को लगभग 600 कॉरपोरेशंस नियंत्रित करते हैं, जिनके पास अमरीका के दो-तिहाई 
उद्योग हैं तथा शेष 1/3 भाग एक करोड़ व्यापारियों में बँटता है।' (लुकिंग फारवर्ड, 
1937) । यही स्थिति इंग्लैंड को थी, जहाँ कुल आय का आधा भाग 12 प्रतिशत 
आबादी को और 1/3 भाग 3 प्रतिशत आबादी को जाता है | प्राप्तकर्ताओं को कम आय 
अधिक परिश्रम से प्राप्त थी और बहुत बड़ी आय बिना श्रम के अथवा बहुत कम श्रम 
से। इतालवी अर्थशास्त्री लोरिया ने सारगर्भित वाक्य में स्थिति का वर्णन करते हुए 
लिखा कुछ बिना कुछ किए जीते हैं और कुछ काम करते हैं, जीते नहीं।' 


पूर्ण आर्थिक प्रजालंत्र 

उत्पादन को आजादी के लिए जरूरी है कि आपके पास काम हो। यदि करने के 
लिए काम न मिले तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसी अनुपात में उपभोक्ता 
की आज्ञादी कम न हो, काम के बदले राज्य को अथवा अन्य सामाजिक संगठनों को 
भत्ता देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के उपाय और पूर्ण रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र के 
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लिए अनिवार्य हैं। आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही सारे आर्थिक अधिकार सुनिश्चित 
करवा सकता है। 

प्रजातंत्र के सिद्धांत की रक्षा के लिए विकेंद्रीकरण के साथ-साथ, शक्तियों के 
पृथक्कीकरण की भी आवश्यकता है। किसी भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा 
धार्मिक संस्था को अपने निजी क्षेत्र से बाहर अधिकार नहीं मिलने चाहिए । विभिन्न क्षेत्रों 
में, विभिन्‍न प्रकार की संस्थाओं को कार्य करना चाहिए तथा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे 
क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए । राज्य, जो कि एक राजनीतिक 
संस्था है, उसे आर्थिक दायित्व नहीं सँभालना चाहिए और जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण 
रखते हैं, उनके पास राजसत्ता नहीं होनी चाहिए धर्माधिकारी को राज्याधिकारी नहीं बनना 
चाहिए।'खिलाफ़त' और “पोप' का पद सभी क्षेत्रों में प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत का विरोधी 
है केवल मनुष्य में ही सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाएँ समाहित- 
एकीकृत होती हैं, अन्य किसी स्थान पर इन्हें परस्पर आच्छादित नहीं होना चाहिए। 

औद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ जिस तरह पूँजीवाद का विकास हुआ है, उसमें 
अर्थसत्ता का केंद्रीकरण हुआ है और इसके कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजनीतिक 
तथा अन्य संस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। 

इस प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र रहित राजनीतिक प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था हैं 
जिसने प्रजातंत्र के प्राण हर लिए हैं और यह प्राण रहित शरीर मात्र रह गया है। इस 
व्यवस्था का लक्ष्य “आर्थिक मनुष्य है'। इसमें उत्पादन पर बल है और वह भी लाभ 
मात्र के लिएं। पैसा पूजा जाने लगा है और वही मूल्यांकन का आधार बना है । इस 
प्रकार अर्थसत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है और शेष समाज पर एक ही धुन 
सवार है, “पैसा कमाना'। 

समाजवाद इसलिए भी प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण राज्य 
सत्ता में है। एक समाजवादी व्यवस्था में राज्य केवल राजनीतिक अथवा असैनिक संस्था 
नहीं होता बल्कि आर्थिक संस्था भी होता है । राज्य की आर्थिक शक्ति किसी एकाधिकारी 
औद्योगिक साम्राज्य की शक्तियों से कहीं अधिक होती है, जिसे उद्योगपति और वित्तपोषक 
नियंत्रित करते हैं । इस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के मेल से शक्ति बढ़ 
जाती है। इस मिलन की घातक शक्ति कई हजार गुणा बढ़ जाती है । गांधीजी ने जब यह 
कहा कि ' राज्य की शक्ति में वृद्धि को अत्यधिक भय से देखना चाहिए, क्योंकि देखने में 
भले ही सर्वाधिक कल्याणकारी दिखे (कल्याणकारी राज्य के नाम पर), न्यूनतम शोषण 
के नाम पर यह मानवता को सबसे बडी हानि उसके व्यक्तित्व का विनाश करके पहुँचती 
है, जो कि सारे विकास का मूलाधार है | व्यक्ति में आत्मा होती है, परंतु राज्य तो आत्म 
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साम्यवाद आत्मघातक है 
प्रिंस क्रोपाटकिन' ने बहुत पहले 1904 में भाँप लिया था कि समाजवाद बढ़ा हुआ 
खतरा है, जब उसने लिखा था, ''क्‍्या वे युग की मुख्य प्रवृत्ति विकेंद्रीकरण, स्वशासन 
और सहमति का अनुसरण करेंगे या फिर इसके विपरीत चलते हुए विनष्ट सत्ता को पुनः 
स्थापित करेंगे।'' बाद में 1919 में यूरोप के मजदूरों को एक पत्र में उन्होंने लिखा, 
“' आपको यह बताना मेरा कर्तव्य है कि अत्यधिक केंद्रित राज्यसत्ता पार्टी के लोह 
नियंत्रण की तानाशाही में साम्यवाद के आधार पर साम्यवादी गणराज्य स्थापित करने का 
प्रयास असफल होने के लिए अभिशप्त है । हम रूस में किस तरह साम्यवाद को जारी न 
रखा जाए, यह सीख रहे हैं। जब देश एकदलीय तानाशाही द्वारा शासित होता है तो 
उसमें मजदूर तथा किसान समितियाँ अपना पूरा महत्त्व खो देती हैं। यहाँ (रूस) ऐसी 
भयंकर नौकरशाही का जन्म हुआ है, जो फ्रांसीसी नौकरशाही, जिसे मुख्य मार्ग पर 
तूफान से गिरे एक पेड़ को बेचने के लिए पचास लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसके 
सामने राई मात्र है।”' इस प्रकार राज्य-पूँजीवादी समाज का कोई विकल्प नहीं है। यह 
व्यवस्था समाज को जो सुरक्षा प्रदान करने का वादा करती है, उसके बदले वह व्यक्ति 
की सोचने, काम करने और संगठित होने की आज्ञादी छीन लेती है। यद्यपि दोनों 
व्यवस्था व्यक्तिगत आज़ादी और मानव कल्याण का वादा करती हैं, परंतु वास्तव में 
कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करतीं और अंतत: ऐसी स्थिति पैदा करती है, जिसमें व्यक्तिगत 
आजादी और प्रजातांत्रिक अधिकार महत्त्वहीन होकर रह जाते हैं । वर्तमान में हम केवल 
प्रजातांत्रिक आदर्शो की रक्षा के लिए चिंतित हैं और बिना संकोच के यह कहा जा 
सकता है कि इसको प्राप्ति विकेंद्रित समाज और शक्तियों तथा कार्यो के पृथक्‍कीकरण 
से ही संभव है। इसलिए नियोजन का लक्ष्य मुख्य रूप से होना चाहिए 
1. सुरक्षा क्षमता बढ़ाई जाए, 
2. राजनीतिक प्रजातंत्र का संरक्षण और परिवर्धन हो, 
3. “आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना', जो नागरिकों को काम करने का अधिकार 
और ' न्यूनतम उपभोग सुरक्षा' प्रदान करके सुनिश्चित की जा सकती है। 
--आर्गनाइज़र; अगस्त 20, 7960 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
[_] 


1. प्रिंस प्योतर अलेक्सिविच क्रोपाटकिन (1842-1921) एक रूसी भूगोलविद, अर्थशास्त्री, भाषाविद्‌ , विकासवादी 
सिद्धांत के विद्वान्‌ और दार्शनिक थे। 
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तीसरी पंचवर्षीय योजना 


03.09.60 
प्रिय महोदय, 
आपकी माँग के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी द्वारा लिखित ' तृतीय पंचवर्षीय 
योजना' विषयक संलग्न लेख संप्रेषित कर रहा हूँ। 


आपका सद्‌भावी, 
हस्ताक्षर 
(जे.पी. माथुर) 
कार्यालय सचिव 
प्रतिष्ठा में, . हर 

श्री दुर्गादास 

मुख्य संपादक 

इंडिया न्यूज़ ऐंड फौचर्स एलायंस 


संसद्‌ मार्ग, नई दिल्ली -1 


तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पुराने अपराधी के दुस्साहस और व्यसनी को 
विवशता को एक साथ दरशाती है । प्रधानमंत्री इस बात के विरोध में कुछ भी कहें, परंतु 
मतांध समाजवादी का स्वर वरीयताओं के निर्धारण, निजी और सामाजिक क्षेत्र की 
सीमाएँ तय करने, संसाधनों के आकलन, ख़र्चे के बँटवारे और योजना के लक्ष्यों एवं 
रणनीति के निर्धारण में स्पष्ट सुनाई पड़ता है । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने को विवश हैं 
कि योजनाकारों ने ठोस तथ्यों को अनदेखा किया है । अति महत्त्वाकांक्षी और काल्पनिक 
द्वितीय योजना से जो आर्थिक असंतुलन बना और उससे उत्पन्न दबावों एवं तनावों को 
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दूर करने का प्रयास इसमें नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना अत्यधिक निर्णायक होगी, 
क्योंकि यह तय करेगी कि लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नियोजन का रास्ता अपनाएँ 
अथवा नहीं। यदि हम आम आदमी की हालत में वास्तविक सुधार न ला सकें और 
क्रोमतों तथा रोजगार की स्थिति न सुधार सकें तो या तो लोग नियोजन पथ त्याग देंगे या 
फिर प्रजातंत्र छोड़ देंगे। स्वतंत्र पार्टी द्वारा लाए प्रस्ताव पर संसद्‌ में हुआ मतविभाजन 
दिखाता है कि हवा किस ओर बह रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसी सच्चाई को 
समझकर तैयार की जानी चाहिए थी। 
तृतीय योजना के लक्ष्य भी पिछली योजना से ज़्यादा भिन्न नहीं है। साधारणतया 
उनसे सहमत हुआ जा सकता है। परंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस प्रकार की 
योजना यह बनी है, उससे लक्ष्यों को कैसे पाया जा सकता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में भी राष्ट्रीय आय 25 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय 10 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य 
सामने रखा गया था, परंतु 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में उपलब्धि ही प्राप्त हो सकी। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह उपलब्धि 18 प्रतिशत थी। हम इस विकास दर से कैसे 
संतुष्ट हो सकते हैं, विशेष रूप से तब, जबकि दूसरी योजना में निवेश पहली योजना से 
दुगुना था। वास्तव में लोग किसी भी तरह से पहले से बेहतर स्थिति में नहीं हैं। 
प्रधानमंत्री पूछते हैं कि विकास से हुई सारी राष्ट्रीय आय कहाँ गई? इसका उत्तर योजना 
की निर्धारित वरीयताओं और कार्यप्रणाली में मिलेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी 
प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि योजना में पूँजी 
निवेश बहुल योजनाओं और उद्यमों पर अभी भी जोर दिया गया है। 
दूसरी योजना में कृषि के महत्त्व को समझने के सिवा योजना की वरीयताओं में 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उपभोक्ता वस्तुओं, लघु उद्योग, श्रम बहुल उद्योगों और कम 
समय में पूरे हो जानेवाले उद्योगों को आख़िरी पायदान पर रखा गया है। मूलभूत ढाँचे 
और मशीन निर्माण का सर्वाधिक महत्त्व का स्थान दिया गया है । पहले यह घोषणा की 
गई थी कि तीसरी योजना में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देगी, 
परंतु योजना में इस लक्ष्य की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। 
यह मानते हुए भी कि योजना की वरीयताएँ अभी तक चल रहे कार्यों से प्रभावित 
होती हैं, हम यह अनुभव करते हैं कि वरीयताओं का पुनर्निर्धारण करते हुए सर्वाधिक 
महत्त्व कृषि और श्रम बहुल उद्योगों को दिया जाना चाहिए। आयोग ने स्वीकार किया है 
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल्य स्थिर नहीं रह सके । जहाँ तक खाद्यान्न का 
प्रश्‍न है, सरकार को ज्ञात है कि उनकी कीमतें नीचे रखना सरकार की जिम्मेदारी है, 
परंतु वर्तमान में उनकी उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है। इससे भी बढ़कर कृषि 
उत्पादों कौ क़ौमतों को कृत्रिम ढंग से नीचे रखने का प्रयास करेंगे, जो या तो बाहरी 
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नियंत्रण द्वारा होगा या आयात द्वारा हम उत्पादन लागत को कम किए बिना ऐसा करेंगे 
तो मूल उत्पादकों की समस्या बढ़ाएँगे और पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात पैदा 
करेंगे। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम कृषि और श्रम पर आधारित उद्योगों 
पर अधिक बल दें। 

इस प्रकार वरीयताओं के पुनर्गठन से बेरोजगारी को समस्या सुलझाने में मदद 
मिलेगी । मजदूर की उत्पादकता बढ़नी चाहिए, साथ ही पूँजी निवेश उत्पादन प्रणाली में 
इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधिकाधिक रोजगार वृद्धि करे। इसके लिए नई और 
मौलिक सोच की जरूरत है । उत्पादन की बनावट विकास को प्रक्रिया का परिणाम होती 
है, जो विभिन्न देशों में उपलब्ध उत्पादन उपादानों से निर्धारित होती है। पूँजी और 
उच्चतर कौशल की अंतरदेशीय गतिशीलता एक हद तक संभव है, परंतु मूलतः प्रत्येक 
देश की अपने उत्पादन उपादानों विषयक अलग विशिष्ट नीति होती है | उत्पादन उपादानों 
का अधिकतम उत्पादन हेतु संयोजन एक देश का दूसरे से और अधिक स्पष्टता से कहें, 
एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। किसी देश की बदलती आर्थिक व्यवस्था के 
साथ यह बदलता भी रहता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में जिस स्तर पर है 
और हमारे पास जो उत्पादन उपादान उपलब्ध हैं, हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे 
औद्योगिक कार्यक्रम की वरीयताओं में तीसरी योजना में परिवर्तन होना चाहिए। 

जहाँ तक संसाधनों के आकलन का प्रश्‍न है, वे अनुमानाश्रित हैं और वास्तविकता 
से बहुत दूर हैं | वर्तमान आय में उसे 350 करोड़ रुपए का अधिशेष रहना चाहिए, इस 
पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता, परंतु ऐसा कर पाने की संभावना में संदेह है। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इतनी ही राशि इस मद में आकलित को गई थी, परंतु 
अंततः इसमें 100 करोड़ की कमी ही आई। वेतन बिल में बढ़ोतरी और विभिन्न 
विभागों में पार्किसन नियम लागू न होने का कोई चिह्न न देखते हुए यह उचित न होगा 
कि राजस्व में किसी तरह की वृद्धि की कल्पना इस योजना में को जाए। इसके अतिरिक्त 
अनेक आकस्मिक खर्चे आते हैं, रक्षा बजट में बढ़ोतरी तो तय ही है। योजना के प्रारूप 
में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। 

नए करों से 1650 करोड़ का राजस्व बढ़ाने तथा सार्वजनिक उद्यमों से 440 करोड़ 
रुपए का अधिक लाभ प्राप्त करने की योजना से लोग पहले ही भयभीत हैं। इस पर 
सैद्धांतिक बहस निरर्थक है कि घाटे की अर्थव्यवस्था बेहतर है अथवा अधिक अप्रत्यक्ष 
करों की | वास्तव में जिस देश में पूँजी बेकार पड़ी हुई है, उसे या तो पैदा करना पड़ता 
है या माँगना पड़ता है, ये दोनों ही उपाय मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं । कुछ लोगों ने बढ़ते 
करों का बोझ आगे उपभोक्ता पर डालने के लिए कृषिक्षेत्र की अपेक्षाकृत समृद्धि की बात 
प्रारंभ कर दी है| ले इस बात की गहराई में नहीं गए कि इस विषय में आकलन सही है 
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अथवा काल्पनिक । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि कृषि विकसित 
हो तो किसान की बचत को सुखा डालना आत्मघाती होगा। वास्तव में कृषकों की पूँजी 
विषयक आवश्यकताएँ इतनी अधिक हैं और उनकी आपूर्ति इतनी अपर्याप्त है कि किसानों 
को थोडी सी बचत में सेंध लगाने से उनका अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ जाएगा । सार्वजनिक 
उद्यमों में बेहतर प्रबंधन से लाभ बढ़ाना संभव है और इससे उनकी उपादेयता में भी वृद्धि 
होगी । ऐसे उनके उत्पादों को महँगा करके नहीं किया जाना चाहिए । इनके मूलभूत उत्पादनों 
में किसी प्रकार की वृद्धि सभी उद्योगों में उत्पादन महँगे कर देगी और सामान्य मूल्य ढाँचे 
को अस्थिर कर देगी, जिसकी स्थिरता आवश्यक है । योजना के प्रारूप में 9200 करोड़ 
की लागत योजना में 2200 करोड़ विदेशी सहायता से आएगा। इसके साथ ही 1000 
करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में ब्याज, परिशोधन और सहायता के लिए अपेक्षित होगा। ऐसे 
समय में जब विदेशी पूँजी कोश अत्यधिक कम हो चुका है और संकट में सुरक्षा के लिए 
हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, विदेशी सहायता से इतनी बड़ी योजना बनाना कितना 
बुद्धिमत्तापूर्ण है, समझ नहीं आता | यदि हम राजनीतिक बातों को अनदेखा भी कर दें तो 
भी विदेशी पूँजी पर मूल रूप से अत्यधिक निर्भरता आर्थिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। 
ऋण भुगतान और लाभ के बाहर जाने से भुगतान संतुलन की स्थिति सदा नाजुक बनी 
रहेगी। नए उत्पादों के लिए विकासशील बाजारों को पा लेना बहुत कठिन है । इसलिए 
यह आवश्यक है कि हमारी योजनाओं की वरीयताएँ हमारी आवश्यकताओं से तय हों, 
न कि विदेशी पूँजी प्राप्त करने की संभावनाओं से। 
यदि योजनाकार अपनी मतांध दृष्टि को छोड़ पाएँ तो उन्हें समझ में आएगा कि 
निजी क्षेत्र अधिक जिम्मेदारी उठा सकता है । दोनों योजनाओं में उसने लक्ष्य से अधिक 
हासिल किया है। यदि सरकार निजी क्षेत्र का फ़ायदा बढ़ाने में अनिच्छुक है तो कम- 
से-क्रम उन्हें सार्वजनिक उद्यमों में हिस्सेदार तो बना सकती है | वास्तव में व्याबहारिकता 
कौ माँग यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र निःशेष होने की अपेक्षा अपने को सुदृढ करे। 
संक्षेप में इस योजना के मूल लक्ष्यों, वरीयताओं और कार्यविधियों में मूलभूत 
परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य सामान्य लोगों के जीवन-स्तर में वृद्धि तथा पूर्ण 
रोजगार होना चाहिए। इस लक्ष्य के अंतर्गत लघु यंत्रीकृत उद्योगों और कृषि-क्षेत्र पर 
जोर दिया जाना चाहिए। मूलभूत उद्योगों और उत्पादक पदार्थ उद्योगों का समेकित 
विकास को ध्यान में रखकर ही विकास होना चाहिए। यदि सरकार योजना का आकार 
छोटा करके अपनी वित्तीय और मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करती है तो मूल्य-वृद्धि 
रोकना कठिन न होगा, विशेषकर जबकि श्रमाधारित उत्पादन विकसित हो रहा होगा। 
-- जे.पी: माथुर, कार्यालय सचिव, सितंबर 3, 1960 
[1] 
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क्या कश्मीर पर समझौता हितकर होगा?" 


यी इस महीने 19 दिनांक को पाकिस्तान जा रहे हैं । लोकसभा में उनके द्वारा 
दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार उनकी इस यात्रा का प्रकट उद्देश्य नहर जल 
संधि' पर हस्ताक्षर करना है । किंतु दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए पाँच दिन का 
लंबा समय नहीं लगता | स्पष्ट ही, शेष समय का उपयोग भारत और पाकिस्तान के बीच 
विद्यमान अन्य समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए किया जाएगा। फिर भी, कोई 
विशेष विषय-सूची नहीं निर्धारित की गई है। किसी एक विषय-सूची पर बल न दिए 
जाने की वांछनीयता समझ में आ सकती है, विशेषकर जब दो देशों के दृष्टिकोण में 
अधिकांश प्रश्नों पर मूलभूत अंतर हो, किंतु वार्त्ताओं के विषय के बारे में व्यापक पैमाने 
पर अटकलबाजियाँ प्रारंभ हो गई हैं। जबकि नई दिल्ली चुप है, कराची बवाल बना 
हुआ है । कराची और रावलपिंडी से विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित प्राप्त समाचारों से 
विश्व को यह भली-भाँति ज्ञात हो गया है कि संभवतः दोनों नेता कश्मीर के बारे में 
विचार-विमर्श करेंगे। चूँकि पाकिस्तान में प्रेस पर नियंत्रण है, अत: इन समाचारों से 
ऐसा प्रकट होता है कि वार्त्ता का दायरा बहुत व्यापक है और उससे भारत-पाक व्यापार 

से लेकर संयुक्त प्रतिरक्षा तक के अनेक प्रकार से विषय समाविष्ट हैं । 
इस तथ्य के बावजूद कि सभी अवशिष्ट एवं संभव प्रश्‍नों पर विचार विमर्श हो 


* देखें परिशिष्ट %, पृष्ठ 298 

1. भारत विभाजन के बाद संयुक्‍त पंजाब की 60 प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में चली गई और केवल 40 प्रतिशत भूमि 
हिंदुस्तान में रह गई, लेकिन संयुक्त पंजाब में बहती 6 नदियों के जल को लेकर विवाद बना रहा। इन्हीं विवादों 
को सुलझाने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद 19 सितंबर, 1960 को कराची में नेहरू और पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति अयूब ख़ान ने 'सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किया | संधि के तहत तीन पूर्वी नदियों--सतलुज, 
व्यास तथा रावी पर भारत का नियंत्रण और तीन पश्चिमी नदियों--सिंधु, झेलम तथा चेनाब पर पाकिस्तान को 


नियंत्रण का अधिकार दिया गया। भारत अब सिंधु नदी के जल का केवल 20 प्रतिशत उपयोग कर सकता था। 
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सकता है, किसी सामूहिक समझौते की संभावना नहीं है। न तो भारत सरकार और न 
पाकिस्तान सरकार ही इस प्रकार के समझौते को गले उतार सकेगी। दोनों ने ही अपने- 
अपने देश एवं विदेशों को भी कुछ वचन दे रखे हैं, और यदि संयुक्त प्रतिरक्षा जैसे 
किसी प्रश्‍न पर केवल विचार भी किया गया तो नीति में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक 
होगा। इन परिस्थितियों में सभी प्रश्नों को उभाड्ना, जिससे अंत में केवल यही दिखाई 
देगा कि दृष्टिकोणों में भारी अंतर विद्यमान है-न तो वांछनीय प्रतीत होता है और न 
बुद्धिमत्तापूर्ण 
ऐसी बात का यह ही परिणाम होगा कि इधर काफ़ी समय से देशों के बीच संबंधों 
में जो सुधार होता दिखाई देने लगा है, वह रुक जाएगा। यदि राष्ट्राध्यक्ष अयूब ख़ान की 
इच्छा सभी प्रकार के अकल्पनीय और अस्वीकार्य प्रस्तावों को रखकर विश्व में केवल 
यह प्रचार करने को न हो कि भारत का रुख असहयोगात्मक है, तो वार्ता केवल ऐसे ही 
विषयों तक सीमित रहनी चाहिए, जिन पर बहुत थोड़ा मतभेद हो। जैसे-जैसे संबंधों में 
सुधार होता जाएगा, नाजुक प्रश्नों पर विचार करने योग्य वातावरण का निर्माण होता 
जाएगा। 
वर्तमान में कश्मीर प्रश्‍न विशेष चिंताजनक है । ज्ञात हुआ है कि वार्त्तां की अघोषित 
विषयसूची में इसे शामिल किया गया है। पाकिस्तान जब तक आक्रमण समाप्त करने 
की सद्भावना से प्रेरित नहीं होता, वह अच्छी तरह जानता है कि यह समस्या सरलता से 
हल नहीं हो सकती। इतने पर भी यह प्रश्‍न शामिल किया गया है, क्योंकि वह शैतानी 
करना चाहता है। वर्षों से पाकिस्तान कश्मीर के भविष्य के बारे में अनिश्‍चितता की 
स्थिति बनाए रखने का खेल खेल रहा है, उससे कश्मीर स्थित राष्ट्रद्रोही और पाकिस्तान 
समर्थक तत्त्वों को बल मिलता है। 
जहाँ तक भारत का संबंध है, कश्मीर के बारे में उसे पाकिस्तान के साथ केवल 
इसी प्रश्‍न पर विचार करना है कि भारतीय भूखंड के उस भाग से वह कब और किस 
प्रकार हटने वाला है। उसके भारत के साथ संलग्न रहने का प्रश्‍न काफ़ी पहले और 
अंतिम रूप से हल हो चुका है। हम उसे फिर से नहीं उघाड़ सकते। यदि पाकिस्तान 
विलय-पत्र पर महाराजा के हस्ताक्षर के अधिकार पर या जम्मू और कश्मीर राज्य की 
संविधान सभा द्वारा उसकी पुष्टि के अधिकार पर आपत्ति करना चाहता है तो ठीक उसी 
प्रकार हम पाकिस्तान के एक अलग इकाई के रूप में रहने के अधिकार पर ही एतराज” | 
कर सकते हैं। पाकिस्तान का निर्माण ' भारत स्वतंत्रता अधिनियम” के अंतर्गत हुआ। 
उसी अधिनियम ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की सर्वसत्ता को समाप्त कर दिया और 
अन्य राजाओं की भाँति जम्मू कश्मीर के महाराजा को भी राज्य के भविष्य के बारे में 


निश्चय करने का सार्वभौम अधिकार मिल गया। जहाँ तक जनता का प्रश्‍न है, उस राज्य 
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की संविधान सभा निश्चय ही इस देश का विभाजन करनेवाले नेतृवृंद या अब पाकिस्तान 
के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र का शासन करने वालों की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधिमूलक थी। 
यदि पाकिस्तान घड़ी की सुई को पीछे घुमाना ही चाहता है तो हम 3 जून, 1947” को 
स्थिति पर वापस लौटे, न कि 26 अक्तूबर, 1947 की स्थिति पर। 
यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री कश्मीर के विलय के प्रश्न पर बातचीत करने से 
इनकार कर दें और इस संबंध में स्पष्ट शब्दों में घोषणा करें । उनको चुप्पी हानिकारक 
सिद्ध हो रही है। वे अनजाने में पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हें । इससे जनमत संग्रह 
मोरचे को तथा उस राज्य के अन्य सांप्रदायिक तत्त्वों को नया जीवनदान मिलता है। 
जबकि एक ओर पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को विषयसूची में सम्मिलित किए जाने का 
धुआँधार प्रचार कर रहा है, दूसरी ओर शेख़ अब्दुल्ला और बेग अपने मामले कौ 
सुनवाई के सिलसिले में प्राप्त अवसर का यथासंभव उपयोग राजनीतिक वक्तव्य देकर 
अपने अनुयायियों में नई आशा का संचार करने की दृष्टि से कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण 
है कि भारतीय समाचार-पत्र जो कश्मीर के बारे में राष्ट्रीय भावनाओं कौ अभिव्यक्ति 
को स्थान देने में अत्यंत कंजूसी बरतते हैं, राष्ट्रद्रोही तत्त्वों के दृष्टिकोणों को प्रमुख 
स्थान देकर उनका अभूतपूर्व प्रचार करते हैं । ये सारी बातें उलझनपूर्ण हैं । 
एक दृष्टिकोण यह भी व्यक्त किया गया है कि युद्धविराम रेखा के आधार पर 
राज्य का यथास्थिति विभाजन स्वीकार कर लेने से समस्या का समाधान संभव है। 
इसके बारे में कोई भी संकेत नहीं है कि क्या पाकिस्तान ऐसे हाल को स्वीकार करेगा? 
प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बार ऐसा प्रस्ताव किया था, परंतु पाकिस्तान ने उसी क्षण 
अस्वीकार कर दिया। आज भी, केवल इस देश के लोग और समाचार-पत्र ही आगे 
बढ़-बढ़कर ऐसे हल सुझा रहे हैं। उनमें से अधिकांश उस समूह के हैं, जो पाकिस्तान 
के साथ किसी-न-किसी प्रकार के संयुक्‍त प्रतिरक्षा संधि के लिए इच्छुक हैं और 
इसलिए उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं। हम लोगों को 
ओर यह अवांछनीय उत्सुकता न तो राजनीतिज्ञता का प्रमाण है और न राष्ट्रभक्त का। 
ऐसे लोगों का तर्क यह है कि युद्धविराम रेखा के उस पार के एक-तिहाई कश्मीरी 
भाग को फिर से हस्तगत करने की संभावना नगण्य सी है और इसलिए उस क्षेत्र में 
हमारी सार्वभौमता के 'गल्प' को जीवित रखकर एक समस्या बनाए रखने को अपेक्षा 
एक तथ्यात्मक स्थिति को वैधानिक स्तर प्रदान कर देना अच्छा होगा। उनका यह मत है 
कि चूँकि आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें अपने को पाकिस्तानी फंदे से मुक्त 
कर लेना चाहिए। उन लोगों को आशा है कि एक बार यदि पाकिस्तान के साथ मामला 
2. आशय 3 जून योजना से है, जिसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भारत को सत्ता हस्तांतरण को 


योजना प्रस्तुत को थी। 
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तय हो जाए तो शेष कश्मीर में भी सामान्य स्थिति लौट आएगी। ये लोग राष्ट्रीय भावना 
पर ध्यान नहीं देते, बल्कि राष्ट्रीय भावना और स्वाभिमान की सभी अभिव्यक्‍्तियो को 
केवल भावुकता बताते हुए अपने आप विशुद्ध यथार्थवादी होने का दावा करते हैं। 
हमारा मत है कि किसी भी यथार्थवादी व्यक्ति में यह योग्यता भी होनी चाहिए कि वह 
भावना और भावुकता के बीच में अंतर कर सके और जनता का निर्माण करने में भावना 
की प्रबल शक्ति को अनुभव कर सके। फिलहाल हम लौकिक दृष्टि से इस प्रस्ताव पर 
विचार करेंगे और यह देखेंगे कि इस प्रस्ताव में कैसी घातक उलझनें निहित हैं। 
यदि युद्धविराम रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच तथ्याधारित सीमा मान 
लिया जाए तो कश्मीर की जनता पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होने की संभावना है? चूँकि 
ऐसा करना हमारे सार्वभौम अधिकारों का मूलभूत समर्पण और विलयपत्र की व्यापकता 
में कॉट-छाँट होगा, अत: इससे उस राज्य में पाकिस्तानी तत्त्वों को बल मिलेगा। वे 
राज्य के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए निश्चित रूप से 
उपद्रव खड़े करेंगे । यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि कश्मीर घाटी की जनता पर कम्युनिस्टों 
का भी कुछ प्रभाव है। जनतांत्रिक राष्ट्रीय सम्मेलन कश्मीर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
की ही एक शाखा है। यदि एक बार भारत के साथ कश्मीर राज्य के संबंध के बारे में 
अनिश्‍चितता उत्पन्न हो जाए तो ये लोग तथा अन्य लोग भी अशांत स्थिति में अपने 
स्वार्थ साधन के हथकंडे दिखाना प्रारंभ कर देंगे। यह भी गारंटी नहीं है कि ये लोग 
चीनियों के लिए, जो सीमा लाँघ चुके हैं, कार्य नहीं करेंगे। इसलिए यह मार्ग अपनाने से 
उन लोगों का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, जो चीन का सामना करने की दृष्टि 
से भारत को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान को 
अर्पित कर देना चाहते हैं। 
केवल इस समाचार ने कि कश्मीर का प्रश्न फिर से खोला जा रहा है, बख्शी 
सरकार के लिए समस्याएँ पैदा कर दी हैं। श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी को इसका श्रेय 
मिलना ही चाहिए कि उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफ़ादारी या निष्ठा को कम करने के 
सारे प्रयत्नो को विफल कर दिया है और अभी तक उन्होंने एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी के रूप 
में कार्य किया है। किंतु यदि उनके हाथों को सशक्त करने और राज्य की राष्ट्रवादी 
शक्तियों को दृढ़ करने के बदले भारत सरकार कश्मीर के प्रश्न को हवा में झुलाते रहने 
कौ नीति का अनुसरण जारी रखती है, तो उन स्थलों में भी अनिश्चितता पैदा हो जाएगी, 
जहाँ अभी तक सुनिश्चितता बनी रही है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय भावनाओं ने बख्शी 
सरकार की नीतियों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
अंदर एवं बाहर के राष्ट्रीय तत्त्वों पर निर्भर रहने के बदले वे कश्मीर घाटी की सांप्रदायिक 
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शक्तियों को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे हैं। इस प्रयास में उन्हें असफलता के 
सिवाय और कुछ नहीं हाथ लगनेवाला है, किंतु ऐसी दशा में भारत सरकार की नीति के 
फलस्वरूप तब तक राज्य के संबंध में काफी गड़बड़ियाँ पैदा हो चुकी होंगी और जम्मू 
की जनता को अकथनीय कष्ट झेलने पड़ेंगे। 

भारत सरकार की निष्क्रियता की नीति की पृष्ठभूमि में चीनी आक्रमण का प्रश्न 
भी विचारणीय है। पंडित नेहरू आक्रमणग्रस्त भूमि को ख़ाली कराने के लिए चीन के 
विरुद्ध कोई भी सैनिक कार्रवाई न करने के लिए कृतसंकल्प प्रतीत होते हैं। ऐसा भी 
प्रतीत होने लगा है कि अब यह प्रश्न ठंडा पड़ चुका है। चीन लद्दाख में क़ब्ज़ा बनाए 
रखेगा, जैसा कि कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा, जब कुछ 
लोग उस क्रब्ज्ञे को वस्तुस्थिति बताकर उसे मान्य कर लेने की सलाह देने लगेंगे। इस 
प्रकार हमारे लिए यह दोनों ओर 'खोना' होगा। 'चित' आने पर हमें पाकिस्तान के लिए 
खोना होगा और “पट ' आने पर चीन के लिए। आत्मसमर्पण की इस नीति से भारत के 
विरुद्ध और अधिक आक्रमण की संभावना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

हमें देश में मुसलिम सांप्रदायिक तत्त्वों की बढ़ रही गतिविधियों पर भी ध्यान देना 
होगा। वे अधिकाधिक सर्वज्ञात हैं। वह दिन दूर नहीं, जब हम देखेंगे कि उन्होंने भी 
माँग रख दी है और पाकिस्तान उनको उसी प्रकार उकसाता और समर्थन देता रहेगा, 
जिस प्रकार वह कश्मीर के मामले में कर रहा है | ख़ुशामद से पाकिस्तान को भूख और 
बढ़ेगी और उन तत्त्वों को बल मिलेगा, जो हिंदुस्तान में इस्लामिस्तान का सपना देखते 
रहे हैं। 

इसलिए यह आवश्यक है कि जहाँ तक कश्मीर के विलय का प्रश्न है, प्रधानमंत्री 
को कश्मीर के बारे में वार्ता नहीं करना चाहिए। उन्हें आक्रमण ग्रस्त भूमि को खाली 
कराने पर बल देना चाहिए। कुछ समाचारों और कुछ लोगों की गतिविधियों के कारण 
जनता के मन में वार्त्ताओं के संभावित परिणाम के बारे में आशंकाएँ हैं । प्रधानमंत्री से 
हमारी यह माँग है कि वे स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दें कि वे कश्मीर में भारत के 
सार्वभौम अधिकारों में बाधा पहुँचाने वाली किसी बात पर सहमत नहीं होंगे। इस संबंध 
में नहर जलसंधि की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है, जिसके बारे में बताया 
जाता है कि उसमें पाक अधिकृत कश्मीर स्थित मंगला बाँध से संबंधित कोई धारा भी 
है। जब तक इस धारा को हटा नहीं लिया जाता, तब तक प्रधानमंत्री को उस पर 
हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। यदि वे उस क्षेत्र में बाँध बनाने के पाकिस्तान के अधिकार 
को स्वीकार कर लेते हैं तो इस संबंध में हमारे पूर्व विरोधों का कोई अर्थ नहीं रह 
जाएगा। इसका अर्थ भारत के उस विधिसम्मत क्षेत्र पर से हमारे दावे पर वास्तविक 


परित्याग होगा। 
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जनता को भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे समय में, जब सरकार ' भूदान” में भूमि 

प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, अकेले वही (जनता ही) देश की एकत! और अखंडता 

को संरक्षक है। हम सरकार को सुस्पष्ट शब्दों में बता दें कि राष्ट्र के साथ किसी प्रकार 

का विश्वासघात सहन नहीं किया जाएगा। चाहे वे बेरूबारी हो या कश्मीर, अक्षय चिन 

हो या बाराहोटी, सरकार का कार्य राष्ट्रीय क्षेत्रों की रक्षा एवं पोषण करना है, न कि उन्हे 
जुए में दाँव पर लगाना या किसी को अर्पित कर देना। 

_आऑर्गनाइजर; सितंबर 72, 1960 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 


3. विनोबा भावे (1895-1982) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सत्याग्रही, सर्वोदय समाज की परिकल्पना करते हुए 


1951 में “भूदान यज्ञ' आन्दोलन को नींव रखी, जिसमें उन्होंने जमींदारो को स्वेच्छा से भूमि दान करने की 
अपील की थी। 
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परकीय प्रेरणास्रोत देश में स्वावलंबन की 
प्रेरणा नहीं जगा सकता 


प्रस्तुत लेखमाला दीनदयालजी के एक महत्वपूर्ण भाषण के 
आधार पर तैयार की गर्डै है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी भारत 
अपना गंतव्य निर्धारित नहीं कर पा रहा डै। जब तक यह गंतव्य 
निर्धारित नहीं होता, तब तक हमारी प्रगति अवरुद्ध रडेगी। अतः 
राष्ट्रनिर्माण के कार्य में लगे हुए लोगों को सर्वप्रथम यह गंतव्य 
निर्धारित करना होगा। वह गंतव्य क्या हो, इस गंभीर बिषय पर भी 
उपाध्यायजी के ये विचार पर्याप्त महच्च रखते हैं। आशा है, यह 
लेखमाला रुचिकर और प्रेरणाप्रद सिद्ध होगी। 


देः में जब तक अंग्रेजों का राज्य चलता था, तब तक सबके लिए राष्ट्रीय दृष्टि से 
एकत्र करने का सुगम ध्येय उपस्थित था और वह था अंग्रेजी राज्य हटाना। इस 
विषय में विचार विभिन्नता भले हो, किंतु एक सरल बात सबको समझ में आती थी कि 
जब तक अंग्रेजों का राज्य समाप्त नहीं होगा, तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएँगे 
और जितने भी प्रश्‍न, जितनी भी समस्याएँ इस समय राष्ट्र के सम्मुख दिखाई देती हैं 
उनपर सभी का मत एक था कि वे या तो परकीय राजसत्ता के कारण उत्पन्न हुई हैं या 
अंग्रेजों के भारत में रहने के कारण। उन समस्याओं का निराकरण हम लोग ठीक प्रकार 
से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी प्रकृति एवं प्रतिभा के अनुरूप नहीं कर 
सकते थे। देश की परतंत्रता हमारे प्रयलों में बाधास्वरूप थी। उस बाधा को हटाने के 
बाद अब हम जब स्वतंत्र हुए तो सबके सामने प्रश्‍न आया कि इस स्वतंत्रता का क्या 
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करें? अब तो जो कुछ करना है, हमें ही करना है, कोई ऐसी परकीय सत्ता नहीं, जो हमें 
अपने जीवन का अपनी इच्छा के अनुसार निर्माण करने से रोके इसलिए स्वतंत्र जीवन 
की योग्य कल्पना अभिप्रेत है। 


वादों के वात्याचक्र 

जब हम यह सोचते हैं कि अपने जीवन का स्पष्ट चित्र सामने होना चाहिए, तब यह 
प्रश्‍न भी उठता है कि जिस राष्ट्र के वैभव की हम कल्पना करते हैं, वह वैभव है क्या? 
बहुत से लोग हैं तो इस प्रश्‍न का उत्तर भी देते हैं, किंतु अभी तक जो उत्तर दिए गए हैं 
उन उत्तरों में एक बात यह तो दिखाई देती है कि वे उत्तर प्राय: बाहर की जीवन पद्धतियों 
के आधार पर ही दिए गए हैं, अर्थात्‌ कोई समाजवादी आधार पर चलने वाली सामज रचना 
चाहता है तो कोई साम्यवादी और कोई समाजवाद के साथ व्यक्ति स्वातंत्र्य का मेल बिठाकर 
प्रजातांत्रिक पद्धति निर्माण करना चाहता है कोई-कोई प्रजातांत्रिक समाजवाद की भी 
आकांक्षा रखते हैं । इसी प्रकार के अनेक वाद आज अपने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 


राष्ट्र का स्वाभिमान 


हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि यह सब जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं, ये 
प्रयत्न उचित भी हैं? इन प्रयत्नों की सफलता से हम अपने जीवन की समस्याओं को 
सुलझा भी सकेंगे? जब इस पर विचार करते हैं तो प्रथम विचार यह आता है कि ये 
बाहर के जितने भी वाद हैं, इन वादों को लेना भी अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के अनुकूल 
नहीं है। स्वाभिमान हृदय की एक भावना है। मैं समझता हूँ कि यह भाव राष्ट्र और 
व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक भी है। लोग कह सकते हैं कि, इसके बीच में क्यों 
स्वाभिमान का झगड़ा खड़ा करते हो, अगर कोई चीज अच्छी है, भली है, लाभ की है 
तो वह कहीं से भी लेनी चाहिए। फिर उसमें एक अहंकार लाकर खड़ा करना कि नहीं, 
नहीं यह तो दूसरे का है, इसको हम नहीं लेंगे, यह बुद्धिमानी नहीं। पर यह सब सुनने के 
बाद भी यह तो मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अभिमान जैसी कोई वस्तु होती अवश्य है। 
शायद वही एक ऐसी चीज है, जिसने हमको बहुत सी बातों में परिवर्तन कर॑ने के लिए. 
प्रेरित भी किया है। हम विचार करके देखें कि क्योंकि हमारा अपना ध्वज था, इसलिए 
परकीय ध्वज बदला। यदि “यूनियन जैक' ही लगा रहता तो कया बात थी? पर नहीं, 
हमने अपना नया ध्वज बना लिया, यह हमारे स्वाभिमान का परिचायक है। 


कहीं पर अहं भी आवश्यक 


आज भी लोग कहते हैं कि सड़कों के अंग्रेजी नाम भी बदल जाने चाहिए । इससे 


राष्ट्र का स्वाभिमान प्रकट होता है। जीवन में कोरे बुद्धिवाद से काम नहीं चलता। कहीं 
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न कहीं व्यक्तिगत जीवन में ममता होती है, उसमें अपनापन होता हे । उस अपनेपन में 
अहं का भाव भी होता है। यह अहं का भाव अभिमान से भिन्न एवं आवश्यक होता है 
और उसके आधार पर जीवन के अनेक प्रश्नों पर निर्णय लेने पड़ते हैं। यहाँ तक कि 
बहुत बार ऋषियों और मुनियों ने भी कहा-यह मेरा-तेरा का सवाल मत खड़ा करो। 

किंतु व्यवहार में मेरा-तेरा का सवाल आता है। इतना ही नहीं, कई बार यह 
सवाल आवश्यक भी लगता है। उदाहरणार्थ, हम कहते हैं कि सभी स्त्रियाँ माता के 
समान हैं और स्त्रियों के लिए मनुष्य पुत्रवत्‌ हैं, किंतु यह व्यावहारिक नहीं है | व्यवहार 
शास्त्र तो यह बताता है कि अपनी माँ की चिंता करो और माता को यह बतलाता है कि 
वह अपने पुत्र का लालन-पालन करे। यदि कोई माता अपने पुत्र को दूध पिलाना 
छोड़कर सभी को अपना पुत्र माने और इधर-उधर दूध पिलाती फिरे, तो हम परिणाम 
को कल्पना आसानी से कर सकते हैं। 


आदान-प्रदान संहिता 

राष्ट्रों में भी 'मेरे-तेरे' का भाव आता है | किसी राष्ट्र की अस्मिता में बुद्धिवाद 
घुसेड़ने पर उस राष्ट्र की अस्मिता को चोट लगती है, उसके राष्ट्रत्व को आघात लगता 
है राष्ट्रीयता का विनाश होता है। इसलिए राष्ट्र की अस्मिता को जीवित रखने के लिए 
हमें विचार करना होता है। यहाँ तक कि यदि कोई चीज़ बाहर से लेनी भी होती है तो 
उसको इस रूप में लेते हैं कि बह अपनी लगे। उसे विजातीय रूप में स्वीकार करना 
घातक होता है, यह सर्व सत्य है। 


कुटुंबो के बीच 

सृष्टि में यह आदान-प्रदान चलता ही रहता है, सब लोग लेते रहते हैं और देते 
रहते हैं । हमने दुनिया को बहुत सा दिया और बहुत सा लिया । जीवन में यह क्रम चलता 
ही रहेगा। हाँ, मनुष्य प्रयास करता है कि जिसको वह लेता है, उसको अपना बनाकर 
लेता है और यदि यह न हुआ तो वह उसकी चिंता करता है हम विचार करके देखें कि 
जैसे हमारे अपने कुटुंब हैं, उनमें कोई भी कुटुंब यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे घर 
में कोई भी प्राणी, कोई भी मानव दूसरे कुटुंब का नहीं आया। जब व्यवहार होता है तो 
दूसरे कुटुंब से ही होता है। कोई कहे कि हमारा अपना छोटा सा परिवार है, हम उसी में 
रहेंगे, जीवन के सारे व्यवहार अपने कुटुंब के भीतर ही करेंगे, तो यह नहीं हो सकता, 
यदि ऐसा करेंगे तो पाप होगा, अर्थात्‌ विवाह-संस्कार तो दूसरे परिवारों से ही होते हैं 
किंतु जो कुटुंब वर या कन्या को अपने यहाँ लाता है, उसे अपना बनाकर लाता है। यदि 
वह ऐसा नहीं करता तो गड़बड़ होना स्वाभाविक होता है। 
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स्वामी भी नहीं, दास भी नहीं 
जितने भी सर्वसाधारण व्यवहार हैं, उनमें इसी प्रकार का आदान-प्रदान चलता रहता 
है, पर यदि हमने इसके विपरीत किया तो दूसरे कुटुंब में से अपने यहाँ किसी को लाने 
की दो विधियाँ हो सकती हैं। या तो हम उसे मालिक बनाकर लाएँ या फिर दास बनाकर | 
पहली पद्धति के अनुसार अपने यहाँ अंग्रेज थे और दूसरी पद्धति के अनुसार अमरीका में 
“नीग्रो जाति'। ये दोनों ही पद्धतियाँ किसी राष्ट्र-जीवन के लिए उपयुक्त नहीं । मालिक 
बनकर रहे तो वह परतंत्रता होगी। जैसे अंग्रेज यहाँ रहे तो उनको हटाना आवश्यक हो 
गया। ऐसी स्थिति में परकीय बनकर रहने वालों का प्रेरणा केंद्र बाहर का होता है और 
उससे राष्ट्र की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को हर बात की चिंता करनी पड़ती 
है कि प्रेरणा का केंद्र स्रोत अपने यहाँ का ही होना चाहिए, यदि वह परकीय रहा तो 
परिस्थिति घातक एवं विनाशक हो जाती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 
पाञ्चजन्य, सितंबर 72, 7960 ( क्रमशः ) 
[] 
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44. 
तीसरी योजना की रूपरेखा : कुछ आशंकाएँ 


तीः पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का प्रारूप दिनांक 6 जुलाई, 1960 को 
प्रकाशित किया गया। जनमत जानने के जिस उद्देश्य से योजना आयोग ने 
प्रारूप का प्रकाशन किया, उसकी दृष्टि से यह समय अत्यंत अनुपयुक्त था। कारण, 
केंद्रीय कर्मचारियों की आम हड़ताल का प्रश्‍न हटाना अधिक राष्ट्रीय और सामयिक 
महत्त्व का था, अतः योजना के प्रारूप की ओर स्वभावतः अनेक लोगों का दुर्लक्ष्य हो 
गया। जो विशेषज्ञ हैं अथवा जिनको इस ओर विशेष रुचि है, उनका ध्यान तो अवश्य 
गया, किंतु जनसाधारण, जिससे अपेक्षा है कि वह योजना को पूरा करने के प्रयास में 
अपना योगदान करें, अछूता ही रह गया। आवश्यकता है कि इस महत्त्व के प्रश्‍न पर 
व्यापक रूप से विचार हो। 

संख्या में यद्यपि यह तीसरी योजना है, किंतु योजनात्मक विकास की दृष्टि से इसे 
दूसरी ही कहना अधिक समीचीन होगा; क्योंकि प्रथम योजना तो अपनी अवधि के दो 
वर्ष बाद सामने आई और दूसरे उसमें विभिन्न राज्यों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रमों के 
संकलन के अतिरिक्‍त नियोजित विकास के सिद्धांतों की कोई व्यवहार में लाने वाली 
रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की गई थी। किंतु दूसरी योजना में इस बात का सैद्धांतिक विवेचन 
हुआ और उन सिद्धांतों के आधार पर आगे के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समाजवाद 
के जिस उद्देश्य को लेकर नियोजित विकास को नीति शासन ने अंगीकार की, उसका 
भी स्पष्टतया उल्लेख किया गया। 

तृतीय योजना का विचार करने के पूर्व हमें दूसरी योजना की उपलब्धियों का, 
विशेषकर उन नीतियों का, जिन्हें नियोजन में आधारभूत स्थान दिया गया है, विचार कर 
लेना चाहिए, क्योंकि उनके परिणामों पर ही तृतीय योजना का ढाँचा खड़ा करना पड़ेगा। 
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आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूसरी योजना के वित्तीय विनियोजन 
को दृष्टि लक्ष्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिलाकर पूरे ही नहीं हो पाएँगे 
अपितु कुछ बढ़ भी जाएँगे। दूसरी योजनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में 3800 करोड़ 60 निजी 
क्षेत्र में 2400 करोड़ 60 के विनियोजन का लक्ष्य रखा था। योजना आयोग द्वारा हाल में 
प्रकाशित अनुमान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में 3650 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र में 
6100 करोड़ को पूँजी निर्माण की आशा है। अर्थात्‌ सार्वजनिक क्षेत्र की कमी को निजी 
क्षेत्र ने पूरा ही नहीं किया, कुछ आगे भी क़दम बढ़ाया है । यदि हम दोनों को मिलाकर 
एक राष्ट्रीय क्षेत्र मानें तो निर्धारित लक्ष्यों को पार कर जाने पर हमें गर्ब करना चाहिए। 
वित्तीय लक्ष्यों से हटकर जब हम भौतिक लक्ष्यों पर आते हैं तो हमारा उत्साह ठंडा 
पड़ जाता है । हमारी राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत के स्थान पर केवल 20 प्रतिशत की ही 
वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि योजना आयोग का पूँजी और उत्पादन के अनुपात का अनुमान . 
गलत सिद्ध हुआ है । कृषि और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भी सामान्यत: यही कहना 
होगा कि हम यद्यपि आगे बढ़ते हैं किंतु लक्ष्य से बहुत दूर रहे हैं । कुछ नए क्षेत्रों में हमने 
प्रवेश अवश्य किया है किंतु हमारे पुराने उद्योगों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। साथ 
ही आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता तो अभाव की ही वस्तु बन गई है। बिना स्थैर्य के हम यदि 
कुछ दिशाओं में प्रगति भी करते हैं तो वह दूसरी ओर की कमी से अर्थहीन हो जाती है। 
मूल्य और बेकारी इन दोनों को रोकने में तो योजना सर्वत्रैव असमर्थ रही है । उल्टे योजना 
के अंतर्गत अपनाई गई नीतियों का परिणाम इन दोनों की वृद्धि में हुआ है। 
यदि हम तीसरी योजना की अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख 
और प्रगतिशील करना चाहते हैं तो हमें उन सब कारणों को दूर करना होगा, जिनसे 
दूसरी योजना बराबर लड़खड़ाती रही और जिनके कारण प्रयत्नों का योग्य एवं अपेक्षित 
परिणाम नहीं निकला । यह तो सत्य है कि आर्थिक विकास की एक निरंतर धारा है तथा 
उसका हम पाँच वर्षों के टुकड़ों में विचार नहीं कर सकते। यह भी मानना होगा कि 
द्वितीय योजना की अवधि में लिए कार्यक्रमों को न तो अधूरा ही छोड़ा जा सकता है और 
न उनके आधार पर चलने वाली योजनाओं को विकास कक्ष के बाहर रखा जा सकता 
है। फिर भी इन मर्यादाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के असंतुलन को सुधारने का प्रयास 
तृतीय योजना के द्वारा अवश्य होना चाहिए। यदि हम वर्तमान परिस्थिति में असहाय 


बनकर उसके अनुसार ही चलने को विवश हैं तो कहना होगा कि हम अर्थव्यवस्था को 
एक सुनिश्चित दिशा नहीं दे सकेंगे। 


दूसरी और तीसरी योजनाओं में साम्य 
तीसरी योजना के सम्मुख 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि, खाद्यान्न में 
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आत्मनिर्भरता तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि, इस्पात, ईंधन और 
शक्ति, यंत्र निर्माण जैसे आधारभूत उद्योग का विस्तार, मानव साधनों का अधिकतम 
उपयोग तथा आय की विषमताओं में कमी के उद्देश्य रखे हैं। कृषि उत्पादन को 
छोड़कर शेष चारों उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही समान हैं। अर्थात्‌ तीसरी 
योजना मौलिक रूप से दूसरी से भिन्न नहीं होने वाली है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
जिन बातों का विचार किया गया है, वे भी दूसरी से भिन्न नहीं हैं। कृषि की चर्चा करने 
के उपरांत भी उसका स्थान उद्योग से नीचे ही है। छोटे उद्योगों का तो और भी कम 
विचार हुआ है। योजना के अंतर्गत होनेवाले व्यय कौ निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट 


हो जाएगी-- 
योजना का वितरण ( करोड़ रुपए में ) 
व्यय प्रतिशत 
दूसरी तीसरी दूसरी तीसरी 
योजना योजना योजना योजना 
1. कृषि एवं लघु सिंचाई 

के साधन 320 623 6.9 8.6 

2. सामुदायिक विकास एवं 
सहकारिता 210 400 4.6 5.5 
3. बड़े सिंचाई के साधन 450 650 9.8 6.8 
4. 1, 2, और 3 का योग 420 625 8.9 12.8 
5. बिजली 410 625 8.9 12.8 
6. ग्राम और लघु-उद्योग 180 250 3.9 3.4 
7. उद्योग और खनिज 880 1500 19.1 20.7 
8. यातायात और परिवहन 1260 1450 28.1 20.0 
9. योग 5-8 2760 4125 60.0 56.9 
10. समाज-सेवाएँ. 860 1250 18.7 17.2 
आ संग्रह. ०7) ० ले TR मट म क संग्रह == 200 न 2.8 


कुल योग 4600 


आनुपातिक दृष्टि से तीसरी योजना बडे उद्योगो और उसके लिए लगने वाले आय 
साधनों को ही महत्त्व देकर चली है । खाद्यान्न को आत्मनिर्भरता की बातें अवश्य को 


7250 


100 
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गई हैं, किंतु उसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। उलटे कृषि में 
सहकारी पद्धति का नारा लगाकर उसके संबंध में जो अनिश्चितता का वातावरण नागपुर 
कांग्रेस के प्रस्ताव ने उत्पन्न किया था, उसको तीसरी योजना में भी बनाए रखा है। आज 
पूँजी भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। शासन के पास न तो इतने साधन हैं कि 
वह सभी किसानों की इस विषय में माँग पूरी कर सके और न उसके पास तद्विषयक 
कोई योजना है। आयोग ने यह स्वीकार करने के उपरांत भी कि छोटे सिंचाई के साधन 
अधिक कारगर हुए हैं, उनके विकास और विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं रखा है। हाँ, 
यह सुझाव अवश्य दिया है कि शासन क़ानून बनाकर इन छोटे साधनों की मरम्मत तथा 
खेत की नहरें और गूल बनाना कृषक के लिए अनविर्य कर दे। किंतु किसान की 
कठिनाई समझे बिना यह अनिवार्यता उन्हें बंधनकारक लग सकती है, उपकारी नहीं। 


छोटे उद्योगों की उपेक्षा 


छोटे उद्योगों की ओर भी शासन की पूर्वत्‌ अवहेलना बनी हुई है | तीसरी योजना 
में जो 250 करोड़ रुपए इन उद्योगों के लिए रखे हैं, उसमें से 90 करोड़ रुपए तो ऊपर के 
ही दफ्तर और बाबुओं पर खर्च हो जाएगा। 160 करोड़ में से तीन चौथाई खादी और 
अंबर चरखा तथा इसी प्रकार के अलाभकारी उद्योगों पर खर्चा होगा। जो छोटे उद्योग 
आज आधुनिक के सहारे पर भारत के भावी औद्योगीकरण का आधार बन सकते हैं 
उनका जैसा विचार होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि दूसरी योजना में 
भी इन उद्योगों को अपने भाग्य पर ही छोड़ दिया जाएगा। 

योजना के प्रारूप के अनुसार इन आँकड़ों को अंतिम नहीं माना जा सकता। अभी 
तो विभिन्न प्रदेशों के साथ बातचीत होकर कार्यक्रम निश्चित करने हैं। अत: संभावना है 
कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यय का अनुमान बढ़ जाए। प्रांतों की योजनाओं में जो आँकड़े 
समय-समय पर पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, उनको यदि जोड़ा जाए तो 7200 करोड़ 
रुपए को योजना से बहुत बड़ी योजना हो जाती है। आज की परिस्थिति में प्रांतीयता और 
क्षेत्रीयता अत्यंत भीषण स्वरूप धारण कर चुको है। योजना आयोग के लिए यह कह 
देना आसान होगा कि वह विभिन्न प्रांतो की योजनाओं को अंशतः अस्वीकार कर चुका 
है। यह आश्‍चर्य नहीं कि अपने अंतिम रूप में आते दो योजना में कम-से-कम 500 
करोड़ रुपए की वृद्धि और हो जाए। 


शासन के बढ़ते हुए व्यय में बचत की आशा करना व्यर्थ 


बड़ी योजना बनाना तो सरल है किंतु उसके लिए साधन जुटाना टेढ़ी खीर है। 
आयोग ने वित्तीय स्रोतों का निम्नलिखित अनुमान लगाया है-- 
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वित्तीय साधन ( करोड़ रुपए में ) 
दूसरी योजना तीसरी योजना 

1. राजस्व से बचत 100 350 
2. रेलों से योगदान 150 150 
3. अन्य सार्वजनिक साधनों से आय — 440 
4. ऋण 800 850 
5. अल्प बचत 380 550 
6. अन्य विधियाँ 213 610 
7. अतिरिक्त कर 1000 1650 
8. विदेशी सहायता 182 2200 
9. घाटे को वित्तीय व्यवस्था 1105 540 

कुल योग 3930 7340 


दूसरी योजना की अवधि में प्राप्त अनुसार तथा भावी की संभावनाओं का जब 
विचार करते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपयुक्त अनुमानों में पर्याप्त अंतर 
आ सकता है। आज की करों की दरों पर राजस्व से 350 करोड़ रुपए के आय को 
अपेक्षा की गई है। द्वितीय योजना में भी इसी राशि की अपेक्षा की थी, किंतु बचत के 
स्थान पर 100 करोड़ का घारा हुआ। शासन का व्यय जिस गति से बढ़ता जा रहा है, 
उसमें बचत करना व्यावहारिक नहीं होगा। सभी ओर कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ 
रहे हैं। आयोग ने इनका विचार नहीं किया और न उसने सुरक्षा पर होने वाले व्यय का 
विचार किया है | चीन के आक्रमण से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें सुरक्षा व्यय में 
वृद्धि की अनिवार्य आवश्यकता हो गई है । यह मानते हुए भी कि देश में उत्पादन बढ़ने 
के कारण राजस्व की आय बढ़ेगी, हम व्यय को स्थिर समझकर बचत कौ आशा नहीं 
कर सकते। 


मूल्य नियंत्रण की नीति के विरुद्ध 

शासन के अन्य धंधों से भी 440 करोड़ रुपए की बचत की गई है। आज तक का 
अनुभव विपरीत है। फिर भी शासन ने जो काम हाथ में लिए हैं, वे एक तो आधारभूत 
हैं, दूसरे उनका संबंध अंतरविभागीय है। यदि इन धंधों में कार्यकुशलता के आधार पर 


कुछ बचत हो सके तो वह सराहनीय होगी। किंतु उनके माल का मूल्य बढ़ाकर लाभ 
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कमाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं । चितरंजन के कारखाने से निकलने वाले इंजनों का मूल्य 
बढ़ाकर वहाँ फ़ायदा दिखाया जा सकता है। किंतु बह तो रेलों का ही चुकाना पड़ेगा। 
खाद के और इस्पात के यदि दाम बढ़ाए तो अच्छा परिणाम कृषि उत्पादन एवं अन्य 
औद्योगिक उत्पादन की मूल्य वृद्धि में हुए बिना नहीं रहेगा। निश्‍चित है कि शासन का 
यह पग मूल्य नियंत्रण को गतियों के विरुद्ध जाएगा। 

सार्वजनिक ऋण और अल्प बचत में 650 करोड़ रुपए तथा 550 करोड़ रुपए की 
आय का अनुमान लगाया गया है | पिछले अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि 
एक में कम तथा दूसरे में अधिक अंदाज किया गया है । यद्यपि हाल के केंद्रीय ऋण के 
संबंध में यह संदेह प्रकट किया गया है और वह आधार भी हो सकता है कि उसको 
बहुत कुछ अंश जनता के स्थान पर रिज़र्व बैंक ने खरीदा है, फिर भी अगले पाँच वर्षो 
में बाजार में ऋण के द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक उठाना कठिन नहीं होना चाहिए। 
किंतु अल्प बचत से प्रतिवर्ष 110 करोड़ रुपए एकत्र करना आजकल की मध्यम वर्ग 
को बिगड़ती हुई स्थिति में संभव नहीं हाँ, यदि शासन ने हाल में जारी किए गए इनामों 
को इस मद में रखा हो तो बात दूसरी है। 


करों की समस्या 


सबसे महत्त्व का प्रश्‍न अतिरिक्त करों का है। उनके द्वारा 1650 करोड़ रुपए की 
आमदनी अगले पाँच वर्षो में कूती गई है । इसमें एक तृतीय का राज्यों को तथा शेष केंद्र 
को एकत्र करना है। कर लगाने के विषय में पिछली दोनों ही योजनाओं में राज्यों ने 
अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। यह हो सकता है कि करों के सब लचीले स्रोत 
केंद्र के पास होने के कारण राज्य अपने को असमर्थ पाते हों। किंतु आगे भी विभिन्न 
राजनीतिक और आर्थिक कारणों से राज्यों के लिए अपने भाग का संग्रह कठिन होगा। 

कृषि और ग्रामीण दोनों पर करभार कम है। अत: अगली योजना में उन्हें अधिक 
बोला, वह न करना चाहिए | किंतु यह सत्य नहीं। आज भी यदि सूक्ष्मतया देखेंगे तो पता 
चलेगा कि आयकर को छोड़कर शेष सभी करों का बोझ ग्रामीण क्षेत्र समान रूप से 
वहन कर रहा है तथा आनुपातिक दृष्टि से देखेंगे तो उनके ऊपर भार अधिक पड़ेगा, 
जबकि शासन को जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें सबसे कम हो रहा है। 
साथ ही उनकी आवश्यकताओं और निम्नस्तर का भी विचार करना पड़ेगा। यदि हम 
कृषि का विकास चाहते हैं तो हमें किसान के पास कुछ पूँजी छोड़नी पड़ेगी । आज तक 
कि पूँजी प्राप्त करने के पुराने साधन समाप्त हो गए हैं तथा नए आवश्यकतानुसार 
कार्यक्रम नहीं हुए, ऐसा कोई भी पग जो किसान को खोखला कर दे अथवा उसके 
ऊपर का भार बढ़ा दे, कृषि के विकास को अवरुद्ध कर देगा। 
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सत्य तो यह है कि अब नए करों के लिए बहुत कम गुंजाइश रह गई है। कर 
पद्धति को यदि सुव्यवस्थित किया जाए तथा उसमें जहाँ छिद्र रह गए हैं, उन्हें बंद किया 
जाए तो राजस्व की आय अवश्य बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में कर संग्रह में सौकर्य 
की वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नए करों की खोज में बराबर लगे रहना 
और सदैव नई दरें तथा नई पद्धतियाँ लागू करते रहना अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था मात्र 
उत्पन्न करना है। 

विदेशी सहायता का आँकडा 2200 करोड़ रुपए रखा गया है । 500 करोड़ रुपए 
पुराने ऋणों और उन पर ब्याज़ का भुगतान करने के लिए, 300 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र 
के लिए तथा लगभग 200 करोड़ रुपए गेहूँ के स्टाक के लिए लगेंगे। अत: यह रकम 
बढ़कर 3200 करोड़ रुपए हो जाएगी । किंतु श्री शेणाय का मत है कि हमें 7050 करोड़ 
रुपए की बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। आँकड़ा विवादास्पद हो सकता है। 
किंतु यह तो कहा ही जा सकता है कि इतनी भारी मात्रा में विदेशी सहायता पर निर्भर 
रहना हमारे लिए संकट रहित नहीं । यदि हम योजना की वरीयताओं की ओर देखेंगे तो 
पता चलेगा कि उनका निर्धारण हमारी आवश्यकताओं के आधार पर न होकर विदेशी 
ऋण और मुद्रा की उपलब्धता पर हुआ है। यानि हम भविष्य की ओर देखेंगे तो हमारे 
उत्पादन वृद्धि का बहुत कुछ अंश अपने जीवन स्तर को ऊँचा करने के स्थान पर विदेशी 
बाज़ारों में माल देखकर विदेशी मुद्रा के अर्जन में ही चला जाएगा। आज भी जबकि हमें 
खाद के लिए खली की आवश्यकता है, हम उसका निर्यात कर रहे हैं । अपने बैलों को 
काटकर हम चमड़ा भेज रहे हैं, केवल इसीलिए कि हमें अपना निर्यात व्यापार बढ़ाना 
है, अपनी योजना के सूत्र इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाहर के हाथों में 
देना हमारी स्वतंत्रता, प्रभुता तथा विकास की वास्तविकता सबके विरुद्ध है। 


घाटे की अर्थव्यवस्था : एक आशंका 

घाटे की अर्थव्यवस्था का आँकड़ा यद्यपि केवल 550 करोड़ 40 लाख रखा है, जो 
कि दूसरी योजना के 1175 करोड़ रुपए कौ रकम से बहुत कम है, फिर भी अन्य 
साधनों की अनिश्चितता की स्थिति में यह कहना कठिन है कि शासन इस मर्यादा का 
उल्लंघन नहीं करेगा। 

जब साधन स्रोतों का विचार करते हैं तो योजना बहुत बड़ी दिखाई देती है। किंतु 
जब देश की आवश्यकताओं का विचार करते हैं तो लगता है कि हम बहुत धीरे चल रहे 
हैं। क्या किया जाए। यहीं तो योजना को परीक्षा है। सत्य तो यह है कि हमने जितनी 
बड़ी योजना बनाई है, उससे भी बड़ी बना सकते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति 
भी बहुत अंशों में कर सकते हैं किंतु उसके लिए हमें अपनी वरीयताओं और कार्यक्रमों 
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में बदलाव करना पड़ेगा तथा समाजवाद के व्यामोह को छोड़ना पड़ेगा । जिनमें शक्ति है, 
उन्हें हम काम करने का मौक़ा दें। प्रथम और द्वितीय दोनों ही योजनाओं निजी क्षेत्र और 
छोटे उद्योगों ने अपने लक्ष्यों से आगे बढ़कर काम किया है। फिर क्यों नहीं उन्हें अवसर 
दिया जाता? यदि निजी क्षेत्र 4000 करोड़ रुपए से लगभग ड्योढ़ी पूँजी लगा सकता है 
और यदि छोटे उद्योगों तथा कृषि का विचार करें तो उसमें भी बहुत पूँजी लगाई और 
निर्माण की जा सकती है। किंतु यह सच करने के लिए शासन को अपनी नीतियों और 
उद्देश्यों में मूलभूत अंतर करना पड़ेगा। क्या वह यह करने को तैयार है? 

— पाञ्चजन्य, सितंबर 72, 1960 

U 
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नहरी पानी संधि या मरा हुआ चूहा? 


20 सितंबर को लखनऊ में दिया गया दीनदयालजी का एक 
वक्‍तव्य। 


सिः जल संधि एक निराशाजनक दस्तावेज है । हमने सभी मुद्दों पर पाकिस्तान के 
सामने घुटने टेक दिए हैं । यदि यही मरा हुआ चूहा निकालना था तो हैरानी इस 
बात पर है कि इस समझौते पर पहुँचने के लिए इतने वर्ष क्यों नष्ट किए गए। वास्तव में 
इसे समझौता कहना ही गलत है। पाकिस्तान जो कुछ चाहता था, वह उसने पा लिया 
और जो कुछ हमारा न्यायसंगत था, वह भी हमने खो दिया। 

अन भारत पाकिस्तान को पूर्व निर्धारित 60 करोड़ की जगह 8.3 करोड़ देने को 
विवश होगा । भारतीय इंजीनियरों का सदा यह मानना रहा है कि पाकिस्तान में बदलाव 
के कार्यों में इससे चौथाई धन खर्च होगा। सरकार ने इतनी बड़ी भेंट पाकिस्तान को 
किस कारण से दी, यह समझ से बाहर है। यह रकम भी पाकिस्तान द्वारा भारत को देय 
राशि में से काटी नहीं जाएगी। इसका अर्थ है कि भारत अपनी आर्थिक जिम्मेदारियाँ 
निभाता रहेगा, भले ही पाकिस्तान अन्य वित्तीय मामलों को न सुलझाए। पाकिस्तान को 
दस वर्ष तक पानी देने की शर्त अवश्य ही हमारी अपनी पानी की जरूरतों को अनदेखा 
करती है। राजस्थान का रेगिस्तान सूखा, पानीविहीन ही रहेगा, यद्यपि हमारे अभियंता 
और हिमालय मिलकर इसकी प्यास बुझाने का प्रबंध कर सकते थे। भारत के शासकों ने 
यहाँ के अभियंताओं के काम पर पानी फेर दिया। 

इस संधि का सबसे चिंताजनक भाग यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अवैध रूप 
से अधिकृत क्षेत्र में बाँध बनाने का अपना अधिकार बनाए रखा। सरकारी रिपोर्टो में 
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कहा गया हे कि बदलाव और विकास योजना के अंतर्गत जो दो बाँध बनने हैं, उनमें से 
एक मंगला बाँध कश्मीर में होगा भारतीय प्रभुसत्ता और क्षेत्र को दुश्मन =) सौंपना ऐसा 
विश्‍वासघात है, जिसे शायद ही सहन किया जाए | 
एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की मैत्री और सद्भाव पाने के 
लिए भारत के हितों को बलि दी है। हमने पहले ही इसका संदेह जताया था, जो सच 
सिद्ध हुआ है । शायद इसी कारण से संधि की शर्तें गुप्त रखी गई थीं और संसद्‌ को भी 
विश्वास में नहीं लिया गया । मुझे लगता है, ऐसी गुप्त कूटनीति समाप्त होनी चाहिए । 
भारतीय जनसंघ चाहती है कि भारत सरकार पाकिस्तान से स्पष्ट आश्वासन ले 
कि मंगला बाँध नहीं बनाया जाएगा । ऐसा न होने पर इस संधि का क्रियान्वयन तब तक 
रोक देना चाहिए, जब तक पाकिस्तान भारत के अवैध रूप से अधिगृहीत क्षेत्र नहीं 
लौटाता और कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होता । 
-"ऑर्गनाइज़र सितंबर 20, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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देश में दुर्व्यवस्था तथा जीवन में अनिश्‍चितता 
पेदा करने वाले मूल कारण 


ह देखा कि यदि देश के निवासियों का प्रेरणा केंद्र परकीय रहा तो वह देश के 
स्वाभिमान को नष्ट करता है और देश में अव्यस्था को जन्म देता है। उदाहरणतः 
अपने देश में मुसलमान रहते हैं, उनका प्रेरणा केंद्र अरब में है, वे सदैव यही सोचते हँ 
कि मेरा इष्ट अरब में है। अतएव वे सब बातों में अरब की ही ओर देखते हैं । उनके 
हृदय से भारत निकलकर अरब छा जाता है | वहीं की चिंता करता है वह, यहाँ की नहीं । 
वह भारत की नदियों को पवित्र नहीं मानता, परंतु दजला-फरात' में पावित्र्य है उसके 


लिए। यही नहीं, भारतभूमि की कोई भी जगह पवित्र नहीं, जबकि संपूर्ण अरब को भूमि - 


को वह पवित्र मानता है। भारत के सारे प्रेरणा केंद्रों को वह हेय समझता है, क्योंकि 


उसका दिल और दिमाग अरब में बसा रहता है। 
एक बार मुसलिम लीग के कराची अधिवेशन में इस बात की कोशिश की गई कि 


यहाँ अरब का दृश्य दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए खजूर के वृक्ष और बालू जुटाया 
गया तथा वहाँ अरब का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया। 


बासंती बयार में मुहर्रम 
मुसलमान मुहर्रम मनाता है, वह भी तब जबकि बासंती बयार चलती है, विविध 


Le FR ल कत मि 
1. दजला (टिगरिस नदी) तुर्की के टोरस पर्वतों के दक्षिण-पूर्वी भाग से निकलकर इराक में दक्षिण-पूर्व को 
ओर बहती है तथा फरात नदी भी तुर्की में टोरस पहाड़ों से आरंभ होकर सीरिया और इराक में प्रविष्ट होती है 
और शात अल-अरब में दजला नदी से मिलते हुए फारस को खाड़ी में गिरती है। विश्व की अनेक सभ्यताएँ 
(मेसोपोटामिया; सुमेरियन; असीरिया व बेबोलोन-वर्तमान इराक, कुवैत, ईरान, सीरिया व तुर्की का भौगोलिक 


क्षेत्र) यहाँ विकसित हुई। 
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प्रकार के प्राकृतिक मनोरम दृश्य उपस्थित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अनुभव 
करता है, पर ऐसे अवसर पर मुसलमान मातम मनाता है, क्योंकि "सका प्रेरणा केंद्र 
बाहर का है। किंतु जीवन का प्रकृति के साथ ऐसा सामंजस्य है कि वह उस आनंद से 
विमुख भी नहीं हो पाता और इस प्रकार दिनभर मातम मनाने के बाद भी रात की कजली 
ब फाग के गीत गाना प्रारंभ कर देता है, उस समय वह मातम को भूल जाता है। इसी 
प्रकार बंगाल में कम्युनिस्ट भी दुर्गा पूजा मनाते हैं, क्योंकि सारा बंगाल मनाता है । शायद 
वे राजनीतिक दृष्टि से या विवश होकर ही ऐसा करते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विचारधारा के परिवर्तन से भी बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं । हम चाहें या न चाहें, पर 
वे बदलती हैं। इससे संबंधित एक घटना है। 


पिता को पिता कहने में भी लज्जा 

एक 55 रुपए मासिक नौकरी पाने वाले सज्जन व्यक्ति ने बडे कष्ट उठाकर अपने 
पुत्र को पढ़ाया। एम.ए. पास होने पर उनको इंग्लैंड भेजा, वहाँ से उन्होंने आई.सी.एस. 
को डिग्री पास की यहाँ आकर इलाहाबाद कमिश्नरी के कमिश्नर बन गए। अब पिता 
को प्रसन्नता का क्या कहना । कमिश्नर महोदय एक बहुत ही संपन्न परिवार की लड़की 
से विवाह करके वहीं रहने लगे। कालांतर में उनको पुत्र लाभ हुआ तो पिता की प्रबल 
इच्छा हुई कि वे अपने पोते को देखें। वे अपने को रोक न सके, और साधारण वेश 
पहनकर कंधे पर झोला डालकर चल दिए। शहर जाकर पता लगाया तथा अपने पुत्र के 
बँगले पर पहुँच गए। उस समय साहब बहादुर अपने ही जैसे कुछ मित्रों के साथ 
जलपान कर रहे थे, ऐसे मौक़े पर वह गरीब पिता अंदर पहुँच गया। साहब ने चपरासी 
से कहा कि वह उनको उधर ले जाए। इसी समय उनके एक मित्र ने पूछा कि भाई ये 
कौन हैं? पुत्र को बड़ी लज्जा प्रतीत हुई और उसी लज्जा के भार से दबे-दबे उन्होंने 
अंग्रेज़ी में जबाव दिया कि 'गाँव का पुराना नौकर है।' 

दुर्भाग्यवश पिता ने सुन लिया, अब पिता परेशान हो गया कि उसका पुत्र उसे 
अपना नौकर बता रहा है। उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। वह क्रोध को रोक न सके और 
वहीं उन मित्रों के सामने कहने लगे, '“यदि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो 
इसकी (पुत्र की ओर संकेत करके) माँ से पूछो ।'' और वह पिता वहाँ से बिना बात 
किए, बिना पोते को देखे चला गया। अब हम विचार करें कि इस पढ़ाई-लिखाई के 
कारण अपने सगे-संबंधियों, पिता-पूर्वजों आदि के संबंध में यह जो मन में लज्जा का 
भाव आ भरता है, यह परानुकरण एवं कुसंस्कारों का ही तो परिणाम है। 

परानुकरण से हम अच्छी चीज़ें लें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, पर जिसे 
अच्छी चीज़ मानकर हम ग्रहण करते हैं, वही धीरे-धीरे हमारे इस जीवन की सारी 
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रचनाओं, हमारी संपूर्ण भावनाओं, विचारों और जीवन के उन मूल्यों को, जिन सबसे 
मिलकर हम बने हैं, समाप्त करके चली जाती है और उनका परिणाम यह होता है कि 
हमारे जीवन में एक असंतुलन आ जाता है, एक अंतह्वद्न खड़ा हो जाता हे । इस प्रकार के 
लोगों को जीवन में शांति नहीं मिलती | एक सज्जन से भेंट होने पर उन्होंने कहा, '' मेरी 
बड़ी अजीब स्थिति हो गई है, जब मैं अमरीका या इंग्लैंड जाता हूँ तो कहता हूँ कि मैं 
भारतीय हूँ, पर जब भारत आता हूँ तो कहना पड़ता है कि मैं अंग्रेज हूँ। अतएव मेरी 
स्थिति यह हो गई कि न मैं अंग्रेजों में मिल पाता हूँ और न अपने देश-बांधवों में ही ।'' 
यह जो अंतट्टंड़ बना रहता है, वह शांति नहीं मिलने देता और क्लेश देता है। 
आई.सी.एस. सज्जन ने परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने पूज्य पिता को अपना 
पुराना नौकर कह दिया। उससे दोनों का क्लेश हुआ, क्योंकि अपने पिता को देखकर 
मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होना अतीव स्वाभाविक है, हम उसको दूर तो नहीं कर 
सकते, वह तो हमारे जीवन से संबद्ध है। उसकी अवहेलना करने पर मन में अशांति, 
जीवन में अनिश्‍चितता और देश में दुर्व्यवस्था पैदा होती है। 
जीवन के जो मूल्य हैं, वे अपनी ओर खींचते हैं और बाहर की जो चीजें ला 
लाकर चला दी गई हैं, वे हमें अपनी ओर खींचती हैं, इसके कारण सब ओर अव्यवस्था 
आ गई है। राजनीति में तो अव्यवस्था है ही, नैतिक विचारों में भी आ गई है, क्योंकि 
सब तरफ़ टकराव पैदा हो गए हैं। 
--पाउचजन्य, सितंबर 26, 7960 ( क्रमशः ) 
[] 
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परानुकरण से राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति 


समाप्त हो रही है 


काः करो और एक मत से विचार करके काम करो, यह अपनी बहुमत से विचार 
करके तय करो। विरोधी दल जरूर चाहिए, एक मत हो गया तो ठीक है, 
परस्पर बिचार विमर्श हो सकता है, विवाद भी हो सकता है और हमेशा हुआ है, परंतु 
हमारे यहाँ विरोध के लिए विरोध कभी मान्य नहीं रहा। फिर भी पश्‍चिम की ' डेमोक्रेसी ' 
तो इसी विरोध की नींव पर खड़ी है। वहाँ विरोध होना ही चाहिए। जैसा कि उनके 
विचारकों का कहना है--फुटबॉल का खेल होता है, उसमें दो पार्टियाँ होनी चाहिए। 
यदि एक ही पार्टी रही तो फुटबॉल का खेल नहीं हो सकता है। इसीलिए इंग्लैंड में 
विरोधी दल को “हिज मैजेस्टीज़ व अपोजीशन' कहा है। वहाँ दो पार्टियाँ हैं, “एक 
कंजर्वेटिव' और दूसरी “लिंबरल।' एक अंग्रेज ने कहा कि इंग्लैंड में जो कोई भी पैदा 
होता है, वह खटाक से या तो लिबरल पैदा होता है या कंजर्वेटिब। यह वहाँ के लिए 
ठीक भी है, क्योंकि वहाँ की राजनीति ही ऐसी है। वे कहते हैं कि ' प्रत्येक लड़का और 
लड़की जन्मजात टॉरी है अथवा कंज़र्वेटिव | 
हमारी पद्धति कहती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, पर अंग्रेजी पद्धति में पला 
आदमी खटाक से अपना हाथ बढ़ा देता है, लगता है हाथ जोड़कर प्रणाम करने में उसे 
कुछ अटपटा लगता है। (बहुत सी आम सभाओं में यदि ' प्रमुख' पुरुष हैं, तब तो काम 
चल जाता है, पर यदि महिला हुई तो अंतर्हद्र चलता है बहुत सी महिलाओं ने तो अपने 
पतियों के साथ ऐसी सभाओं में जाना छोड़ दिया है, जिससे पति-पत्नी के बीच टद पैदा 
हो गया है। इस प्रकार के झगड़े घर-घर में, राष्ट्र में सब जगह दिखाई दे रहे हैं। ) ऐसी 
स्थिति में हमें यह निश्चय करना ही होगा कि हम परकीय का अनुकरण नहीं करेंगे । यह 
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आवश्यक है। पहले जो कुछ हमने सोचा, वह बुद्धिमत्ता नहीं थी, पिछड़ापन था और 
आज हमें जो बुद्धिमत्ता प्राप्त है, वह पिछले सौ सवा सौ वर्षो के अंग्रेजी शिक्षा के 
संस्कारों का परिणाम है, इस बात को दिमाग से निकालना होगा। आजकल अच्छा और 
बुरा इतना सीधा-सादा हो गया है कि उसके विवेचन में कोई देरी नहीं लगती | जो बाहर 
का है, वह अच्छा है, अंग्रेजी पद्धति का होगा वह अच्छा, बाक़ी सब बुरा। एक स्थान 
पर एक सज्जन मिले। कहने लगे, 'अमुक व्यक्ति बड़ा गँवार है।' मैंने कहा, कैसे तो 
कहने लगे 'गँवार का अर्थ गाँव में रहने वाला। वहीं की पद्धति का पालन करने वाला। 
घर में भोजन करता हो तो जमीन पर बैठकर, थूकने की इच्छा हुई तो उठकर दूर जाकर 
थूकता है ।' मैंने कहा कि आपको थूकने की इच्छा हुई तो रूमाल में थूक कर उसे जेब 
में रख लेते हैं। आप उसको गँवार कहते हैं, स्वयं बड़े सभ्य हैं। बडे हाइजीनिक हें । 
स्वच्छता का विचार करनेवाले हैं । यह है आज की विचार करने की पद्धति। 

कुछ लोग कहते हैं कि आख़िर युगधर्म का भी तो विचार करना चाहिए। यह बात 
सच है कि बिना काल का विचार किए काम नहीं चलता । अपने यहाँ भी जहाँ धर्म का 
विचार किया गया, वहाँ काल का भी विचार किया गया है। जाड़े के दिनों में मलमल 
का कुरता पहनने से क्या दशा होगी, यह स्पष्ट है। काल का विचार हम भी करते हैं। 
हम विचार करें, युगधर्म के नाम पर परिचय की चीज़ें, जिन पर 'मॉर्डन का लेबल' लगा 
रहता है, उनका मतलब क्या है? क्या अमरीका में जो हो वही 'मॉर्डन' है? हमारे यहाँ 
भी तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मंगल अवसर पर केक कारने से प्रसन्न क्यों? उद्घाटन 
के समय फीता काटना ही आधुनिकता कैसे? यह 'मॉडर्निज़्म' नहीं 'वेस्टर्निज्म' है। 
हम जब पूजन करें तो दकियानूसी और फीता काटें तो मॉर्डन। हमें इस ग़लत विचार 
प्रवाह को सही दिशा देनी होगी। 

हम माडर्निज्म का विचार करें। अपनी भी तो एक जीवन पद्धति है। यदि हम 
अपने जीवन की रक्षा, उसका विकास करना चाहते हैं तो बाहर की चीज़ें भले ही मॉडर्न 
हों, उन्हें हटाकर अपने आधार पर विचार करना होगा। बाहर की चीज़ों से अपने जीवन 
की शक्तियाँ कुंठित होती हैं। उनका विकास रुक जाता है। जब तक जीवन को सारी 
शक्तियों के विकास का मार्ग नहीं खुलता तब तक व्यावहारिक रूप से बाहर के अनुकरण 
से हमें लाभ नहीं होगा। अंग्रेज़ किसी किसान या मज़दूर को अपना काम करने से रोकते 
नहीं और आज वह अंग्रेज भी नहीं रहे | हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में रही-सही बातें भी 
समाप्त हो गई । अब हम यह सोचें कि पिछले बारह-तेरह वर्षो में देश के चालीस करोड़ 
लोगों ने देश के विकास में क्या योगदान दिया है? ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब अब 
भी अंग्रेजियत प्रकट होती है। मेरे एक परिचित मित्र संस्कृत के विद्वान्‌ और बड़े सुलझे 
हुए व्यक्ति हैं ॥-एु भविषासे)व्ठातहोंने। अंग्रेजी, कहीं, पढ़ी॥ हें र क्रर्केकें प्राप्र-पग पर 
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कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के विचारों में अंग्रेजियत भरी है। इस अंग्रेज़ियत ने 
समाज के सारे वातावरण में भ्रम पैदा कर दिया है, यह राष्ट्र की उन्नति में बाधा पैदा कर 
रही है। यदि हम अपना सारा जीवन भुलाकर बाह्यजीवन यहाँ ले आए तो यह राष्ट्र का 
दुदैव होगा। अफ्रीका की कुछ जातियों को अंग्रेजों ने ईसाई बनाया, उन्हें अपने कपड़े 
पहनना सिखाया, यानी सभ्यता सिखाई और आज वह जाति समाप्त हो रही है। उस 
जाति को धीरे-धीरे सृजनात्मक शक्ति समाप्त हो रही है। दुनिया में बड़ी-बड़ी जातियाँ 
इसी प्रकार समाप्त हो गई। हम भी यदि अपना संपूर्ण जीवन बाहर से लाएँ तो प्रगति 
नहीं कर सकेंगे, समाप्त हो जाएँगे । अनुकरण से विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि हमें 
संपूर्ण जीवन का आधार ही बनाना हो तो स्वाभिमान का आधार चाहिए। 

— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 3, 7960 ( क्रमशः ) 

[] 
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48 
क्या कृपलानीजी यह करेंगे? 


आए" कृपलानी प्रजा समाजवादी दल में रहते हैं या छोड़ते हैं, यह प्रश्न मुख्यत: 
उनका एवं दल के निर्णय का विषय है । मैं जिस बात को महत्त्वपूर्ण मानता 
हूँ, उसके अनुसार पार्टी को चला नहीं सकता, अपितु पार्टी के विचार के अनुसार मैं चल 
नहीं पाता हूँ, '' इस निर्णय पर आचार्य कृपलानी का पहुँचना संभव है। परंतु पार्टी के 
अध्यक्ष श्री अशोक मेहता ने आचार्यजी को आश्वासन दिया है कि “राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
जब त्यागपत्र पर विचार करेगी तब आवश्यक हुआ तो नीति एवं कार्य की पद्धति पर भी 
पुनर्विचार करेगी। अत: यह प्रश्न पार्टी को सोचना है कि वह आचार्यजी के विचारों का 
समर्थन करे या फिर आचार्यजी अपनी आवाज पार्टी के साथ मिलावें ! आचार्यजी समय- 
समय की समस्याओं पर जो विचार प्रगट करते हैं, वह जनता के लिए कोई नए नहीं हैं। 
उनके विचारों की समानता कई व्यक्ति एवं पार्टियों में रही है एवं आज भी है। ये बातें 
महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इससे भी महत्त्वपूर्ण और जिस पर गंभीर चिंतन का सवाल 
है, वह है उनके द्वारा उठाया गया 'सार्वजनीन आचार शास्त्र' का प्रश्न। अपने देश के 
प्रजातांत्रिक राजनीतिक जीवन के लिए यह प्रश्न तो जीवन का प्रश्न है। 

राजनीतिक दल तथा जनता इनमें किस तरह अपना भाग अदा करें? क्या पार्टी 
केवल जनता के जो विचार हैं, उनको ही प्रदर्शित करे या फिर जनता के विचारों को 
मोड़ने की भी चेष्टा करे? विरोधी दल का क्या काम है? यदि शासक दल ध्यान नहीं 
देता तो विरोधी दल कितनी अच्छी तरह शासन सुधारक हो सकता है? यदि सरकार ने 
उनकी माँग नहीं मान ली तो क्यों विरोधी दल सीधी कार्रवाई ही करें? यही कुछ सवाल 
आचार्यजी के त्याग-पत्र एवं श्री अशोक मेहता के उत्तर में सबके सामने आए हैं । यद्यपि 
उन्होंने इन टेढे प्रश्नों का अभी कोई उत्तर नहीं दिया है। आज की आसाम की घटना के 
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कारण जो विचारों का प्रकटीकरण हुआ है, वह बकवास ही रहेगी, यदि इन समस्याओं 
के संबंध में सर्वसाधारण रीति से जनता ने तथा विशेषत: राजनीतिक दलों ने व्यवहार 
शास्त्र का विकास नहीं किया। आचार्यजी को स्वयं ही ऐसा लगता है कि कम-से-कम 
कुछ समय तो वह किसी पार्टी के नहीं हो सकते । त्याग-पत्र से आचार्य जी का सार्वजनिक 
जीवन से मुक्त होना संभव है, यदि उनके मन में अन्य कुछ और विचार न हों । फिर भी 
हम अनुभव करते हैं कि आचार्यजी अपने आपको पलायनवादी कहलाना नहीं पसंद 
करेंगे। इसकी अपेक्षा तो उन्हें समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए तथा ' सुधारक' 
के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए । 
अणुत्रत आंदोलन' द्वारा राजनीतिक दलों की चुनाव संबंधी कुछ परंपराएँ स्थापित 
करने का प्रयास पिछले दिनों हुआ है । चुनाव क़ानून तथा चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठकों ने भी कुछ काम किया है। यद्यपि चुनाव 
अनियमितता के वृत्त आज भी आते ही रहते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे 
चुनाव व्यवस्थित एवं शांति रीति से संपन्न हुए हैं, और यदि कहीं अपेक्षित स्तर से 
भटके हैं तो उसके प्रति जनता तथा पार्टियाँ सजग एवं सतर्क हैं । बहुत कुछ अंश तक 
यह कहा जा सकता है कि इस पद्धति में जो बुराई है और जिसका कि भुगतना हमारे 
लिए अपेक्षित है, राजनीतिक दलों की अपनी स्थिति का प्रतिबिंब मात्र है। 
यदि पार्टियों के उन अवांछित तत्त्वों से मुक्त हो सकना संभव है तो यह कठिन 
नहीं कि अपनी स्थिति के अनुसार चुनाव पद्धति को चालना न दी जा सके। आज 
आवश्यकता है, देश के राजनीतिक जीवन को ठीक से पुनर्व्यवस्थित करने की | सैद्धांतिक 
आधार पर बनी भिन्न पार्टियाँ हो सकती हैं, परंतु कुछ परंपराएँ अवश्य ही चाहिए, 
जिसका सब पार्टियाँ अनुसरण करें। प्रजातंत्र में जहाँ वोटों के लिए घुड़दौड़ रहती है, 
जनता को इच्छाओं को पूर्ण करने के मोह में पार्टियों का एक-दूसरे के साथ गठबंधन 
कर लेना संभव है और जब नेता के व्यक्तित्व का प्रभुत्व सब पर छाने लगता है तो यह 
1. अपुत्रत का अर्थ है लघुब्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अणुत्रतों का पालन करते हैं। अणुब्रत का प्रारंभ जैन 
धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ के नवें संत आचार्य तुलसी (1914-1997) द्वारा 1 मार्च, 1949 को राजस्थान के 
सरदारशहर क़सबे में हुआ। उस समय एक और देश सांप्रदायिक ज्वाला में जल रहा था। वहीं दूसरी ओर सभी 
प्रमुख लोग देश के भौतिक निर्माण में विशेष अभिरुचि ले रहे थे। अणुत्रत आंदोलन ने सांप्रदायिक सौहार्द के 
लिए सभी धर्म-संप्रदाय के प्रमुख पुरुषों को एक मंच पर लाकर यह समझाने की कोशिश की कि धर्म के 
मौलिक सिद्धांत एक हैं। जो भिन्नता दिखाई दे रही है वह या तो एकांत आग्रह की देन है या फिर सांप्रदायिक 
स्वार्थों के कारण उसे उभारा जा रहा है। इस दृष्टि से विशाल सर्व धर्म सद्भाव सम्मलेन आयोजित किए गए 
और अणुब्रत का मंच एक सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक बन गया। भारतीय धर्म संप्रदायों के अतिरिक्त ईसाई 
तथा मुसलमान संप्रदायों के साथ भी एक सार्थक संवाद बना और अनेक ईसाई तथा मुसलमान लोगों ने भी 


अणुत्रत के प्रचार-प्रसार में रुचि दिखाई। अणुव्रत आचार संहिता में “मैं चुनाव के संबध में अनैतिक आचरण 
नहीं करूँगा' भी एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है। 
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कहना कठिन है कि उसका नेतृत्व किस ओर लोगों को ले जाएगा? '' लोग हैं, और मुझे 
जाकर उनका नेतृत्व करना ही चाहिए'', यह आजकल के नेता का साधारण व्यवहार 
तत्त्व है। इसी कारण नेता जनता के हाथ में श्रद्धावान तथा ज़िम्मेदार नहीं तो पतित तथा 
बिना पेंदे का खिलौना बन गया हे । शायद यही कारण था कि आसाम में विद्यार्थियों ने 
ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुराने अनुभवी नेताओं को भी इस देश के भावी नेताओं का 
अनुगमन करना पड़ा। ' शिशु मनुष्य का पिता है ' ऐसा वर्ड्सवर्थ? ने कहा है । ऐसा लगता 
है कि विद्यार्थी ही राजनीतिक दलों का नेता है। यह कोई जनभावना का प्रदर्शन नहीं है, 
वरन्‌ ये समस्त परिस्थितियाँ तो स्पष्ट करती हैं कि इस बात को इसी प्रकार चलते रहने 
देना जनतंत्र की बरबादी है। 

प्र.सो.पा. की रचना ही इस प्रकार की है कि उसके लिए सभी प्रांतों में समान नीति 
का अनुसरण संभव नहीं है । पार्टी के लोगों द्वारा दल की नीतियों के प्रति समान दृष्टिकोण 
और दृढ भक्ति को कभी महान्‌ गुण के रूप में समझा ही नहीं गया। ये लोग कांग्रेस की 
नीतियों और सिद्धांतों से असहमत होकर नहीं अपितु राजनीतिक लाभ की दृष्टि से 
प्रस्ताव में सम्मिलित हुए। फिर नए दल में उनके मार्गदर्शन के लिए किसी नए आदर्श 
होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

आज अन्य कुछ दलों का रिकार्ड अच्छा है। कांग्रेस की भी पूर्वकालीन अखिल 
भारतीय संगठन का ताना-बाना आज ढीला पड़ गया है। जिस दलीय विभाजन का 
अनुभव कृपलानीजी प्र.सो.पा. के लिए करते हैं, वह कांग्रेस में उससे कहीं अधिक है। 
कांग्रेस का अखिल भारतीय नेतृत्व हाल में बुरी तरह असफल रहा, विशेषकर प्रांतीयतावाद 
के प्रश्न पर। हो सकता है, संविधान के अनुसार प्रभुतासंपन्न प्रांत राज्य न बने हों, परंतु 
प्रांतीय इकाइयों ने (यहाँ तक कि संगठित दलों ने भी) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में 
सर्वोच्च कर्ता के रूप में कार्य किया। 

- प्र.सो.पा. के अध्यक्ष इस बात से संतोष कर सकते हैं कि प्रत्येक दल में इस प्रकार 
की गंदगी है, परंतु यह निम्न कोटि का आत्मसंतोष है और देश के वर्तमान वातावरण में 
तो उसे अराष्ट्रीय कहा जाएगा। ! 

मैं तो सभी पार्टियों के एक सम्मेलन बुलाए जाने की सलाह दूँगा। सरकार को भी 
इसमें आमंत्रित करना चाहिए। हो सकता है कि सभी पार्टियों के लिए आदर्श रूप कुछ 
नियमों का प्रतिपादन असंभव हो, फिर भी यदि प्रयास किया गया तो यह असफल 
होगा, अन्यथा उसके पालन में नियम भंग ही अधिक होगा। फिर तो एक-दूसरे पर 
दोषारोपण शुरू होगा और प्रत्येक दल इसके द्वारा अपनी राजनीतिक पूँजी संचित करने 
2. पयस बड्सवर्थ (1770-1850) ब्रिटिश कवि, जिनकी रचनाओं से अंग्रेजी साहित्य में रोमॅंटिक युग की 


शुरुआत हई। 
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का प्रयास करेगा । अत: आज एकत्र होकर विचार करने की आवश्यकता है, तुरंत निर्णय 
करने की नहीं। इस वाद-विवाद और विचार विमर्श से भी कुछ परंपराएँ बन सकेंगी, 
यद्यपि परंपराएँ अलिखित क़ानून हैं, पर उनके प्रति लोगों की श्रद्धा क्रानून की अपेक्षा 
अधिक होती है। हमें ऐसे कन्वेंशनों की ज़रूरत है। क्या आचार्य कृपलानी पार्टी छोड़ने 
के बाद इस ओर रुख़ मोडेंगे? यदि वे ऐसा करते हैं तो निश्चय ही यह देश की महान्‌ 
सेवा होगी। 

-- पाज्चजन्य अक्तूबर 3, 1960 

[_] 
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य्य खुश्चेव अपने प्रस्ताव पर अड़े रहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ को गंभीर संकट से 
गुजरना होगा । यह ठीक है कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करने की आवश्यकता 
बहुत देर से अनुभव की जाती रही है। परंतु परिवर्तन की कल्पना सुरक्षा परिषद्‌ के 
कार्यों, शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में की गई थी। ऐसा सोचने वालों का लक्ष्य 
संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रतिनिधात्मक और प्रभावी बनाना था। विश्व संस्था विभिन्न 
राष्ट्रों के बीच कार्य साधन अथवा अस्थायी संबंध स्थापित करने वाली संस्था न रहकर 
अपने विशिष्ट व्यक्तित्व वाली संस्था के रूप में विकसित होनी चाहिए | यदि इसे विश्व 
भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करना है तो इसका संविधान, वर्तमान संविधान से भिन्न 
होना चाहिए, इसे अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ों या गुटों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इस 
प्रकार के संबंध स्थायी नहीं होते और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आधार नहीं बन सकते। 
जब यू एन का चार्टर बनाया गया था, उस समय विश्व दो भागों में बँटा हुआ था-- 
विजेता मित्र राष्ट्र और पराजित राष्ट्र । विजयी राष्ट्रों ने आपस में ऐसी व्यवस्था तय की, 
जिससे उनके लाभ स्थायी बन सकें | यही कारण है कि जो राष्ट्र स्थायी सदस्य बने, 
उन्हें बीटो का अधिकार भी दिया गया | 

तब से लेकर विश्व बदला है। जापान और जर्मनी भले ही विभाजित हैं, परंतु 
अन्य राष्ट्रों के लिए वे शत्रु राष्ट्र नहीं हैं। इसकी जगह विश्व के साम्यवादी और 
प्रजातांत्रिक देश एक-दूसरे के सामने खड़े हैं । अब स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ है और 
वैश्विक मामलों में उन्होंने अपना प्रभाव भी दिखाया है। यहाँ तक कि स्थायी सदस्य 
चीन भी गत 15 वर्षो में बदला है । हमें परिवर्तन को सख्त जरूरत है। खुश्चेव ने कुछ 
परिवर्तन सुझाए हैं, परंतु वे समस्या को जड़ तक जाने की बजाय उनकी अनदेखी करते 
हैं। उनका मुख्य सुझाव महासचिव के पद को लेकर है। वह चाहते हैं कि इसे तीन 
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सचिवों के सचिवालय में बदल दिया जाए उन्होंने पूरे विश्व को तीन भागों में बाँटा है 
और वे चाहते हैं कि प्रत्येक भाग इस कार्यपालिका के लिए अपना सचिव चुने। वह 
निरंतर बदलती स्थितियों की उपेक्षा करते हैं, आज जिन तीन समूहों की कल्पना उन्होंने 
को है, उनकी प्रकृति और संख्या परिवर्तनशील है, सचिव का चुनाव कैसे होगा? 
परिवर्तनशील विश्व के लिए हम स्थिर योजना कैसे बना सकते हैं? 
श्रीमान ख़ुश्चेव वर्तमान महासचिव से असंतुष्ट हो सकते हैं। “वह उन्हें 
साम्राज्यवादियों के पिछलग्गू और पूँजीवादी दुनिया का प्रतिनिधि मानते हैं।'” परंतु 
उनका त्याग-पत्र माँगने की अपेक्षा उन्होंने इस पद को ही समाप्त करने का सुझाव दिया 
है | यह इलाज रोग से भी बुरा है, यदि इसे रोग माना जाए तो। इस प्रकार की कार्यपालिका 
काम नहीं कर पाएगी । यदि इसमें बहुमत से निर्णय लिए जाएँगे तो अल्पमत अलग- 
थलग पड्कर निरर्थक हो जाएगा। यदि निर्णय खुश्चेव के प्रस्तावानुसार सर्वसम्मति से 
लिए जाएँगे तो कोई एक सदस्य मनमानी कर सकता है। सुरक्षा परिषद्‌ वाले दृश्य 
सचिवालय में भी दोहराए जाने लगेंगे। 
इससे भी बढ़कर ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र के अलग व्यक्तित्व के विकास में 
बाधा आएगी। अभी तक सैद्धांतिक रूप से ही सही, एक व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ का 
प्रतिनिधित्व करता है। परंतु इस पद के समाप्त होने से संयुक्‍त राष्ट्र संघ का कोई भी 
अंग, शीतयुद्ध की मानसिकता से बच न पाएगा। 
पंडित नेहरू ने कहा है कि यह घटना वैश्‍विक घटनाक्रम में गहराते संकट की 
परिचायक है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ केवल विचार चर्चा तक सीमित रहेगा, तो प्रभावी 
न होगा। यदि विभिन्न वैश्विक शक्तियाँ अपने अपने मत पर अडी रहीं तो संयुक्त राष्ट्र 
भी उनके आक्रामक प्रचार का एक माध्यम बनकर रह जाएगा। श्री खुश्चेव ने इसी इरादे 
से इसका प्रयोग किया है और इसे शीतयुद्ध का उपयुक्त हथियार बना देना चाहते हैं। 
वास्तव में संयुक्त राष्ट्र को समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाया जाना चाहिए, न कि 
और अधिक उलझाने वाला। यदि विभिन्न राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में संयुक्त राष्ट्र में 
आएँ, न कि शक्ति गुटों के सदस्य के रूप में, तभी यह एक सशक्त संस्था बन पाएगी। 
परंतु वर्तमान संदर्भ में ऐसी कल्पना आत्म-बंधना ही होगी कि सभी राष्ट्र वस्तुनिष्ठ ढंग 
से कार्य करेंगे। दबाव हर तरह के हैं, परंतु मानव स्वभाव तो एक सा ही है। परंतु हम 
वर्तमान कमियों को नकारते हुए उन्हें संवैधानिक मान्यता देने से इनकार कर सकते हैं । 
खुश्चेव का यही मानना है कि विश्व सदा त्रिविभाजित ढंग से ही सोचेगा और वैसे ही 
जिएगा। विश्व के मस्तिष्क में यह तिहरा विभाजन सदा बना रहेगा। 
अपनी सारी कमियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की कुछ उपलब्धियाँ भी हैं । आओ 
हम इसे नष्ट करने की अपेक्षा सुधारें। खुश्चेव ने संयुक्त राष्ट्र पुनर्गठन को निशस्त्रीकरण 
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से जोड़कर यह सिद्ध कर दिया है कि वे निशस्त्रीकरण से ज्यादा उसके प्रचार में रुचि 
रखते हैं । यदि पेरिस में यू-2 को बहाना' बनाया गया तो इस बार न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 
महासचिव? को निशाना बनाया जा सकता है। 

आचार्य कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में रहते हैं या उसे छोड़ते हैं, यह उनके 
और उनकी पार्टी के बीच का विषय है और उन्हें ही इसका समाधान खोजना है। “वह 
शायद इस निर्णय पर पहुँचे होंगे कि जिन मामलों को वे महत्त्वपूर्ण मानते हैं, दल उनके 
अनुसार उनके साथ नहीं है और न ही पार्टी उन्हें अपने मूल से सहमत करवा सकती 
है।'' पार्टी अध्यक्ष अशोक मेहता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 
उनके त्यागपत्र पर विचार किया जाएगा '' और यदि संभव हुआ तो दल की नीतियों और 
कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करेंगे ।'' इसलिए यह पी.एस.पी. को तय करना है कि क्या 
वे आचार्य की नीतियों का अनुमोदन करेंगे या फिर आचार्यजी ही बदलकर दल को 
नीतियों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। अनेक विषयों में उन्होंने जो विचार व्यक्त 
किए हैं, लोगों के लिए वे नए नहीं हैं। पहले भी अनेक व्यक्ति और दल इन्हीं विचारों 
के समर्थक रहे हैं। ये सब बातें अपने आप में महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। परंतु बात 
अधिक गंभीर है और गंभीर परामर्श की अपेक्षा रखती है, वह है सार्वजनिक जीवन में 
नैतिकता का प्रश्न। 

किसी राजनीतिक दल की लोगों के प्रति कैसी नीति होनी चाहिए? क्या दल 
केवल लोकमत की अभिव्यक्ति ही करे, उसको संस्कारित न करे? विपक्ष को भूमिका 
कया है? वह किसी प्रकार संवेदनहीन सरकार को सुधारने के अपने दायित्व को निभा 
सकता है? यदि सरकार उनकी माँगों को न माने तो क्या उन्हें सीधी कार्रवाई पर उतर 
आना चाहिए? ये कुछ प्रश्‍न हैं जो आचार्यजी ने अपने त्यागपत्र में उठाएं हैं और उस पर 
आई मेहताजी की प्रतिक्रिया में उभरे हैं । परेशान करनेवाले इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं 
आया। परंतु यदि साधारणतया लोग और मुख्य रूप से राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों पर 
आचार संहिता नहीं बनाएँगे, देश के सार्वजनिक जीवन में सुधार नहीं होगा तो इस प्रकार 
का व्यवहार जैसा इस त्यागपत्र में कहा गया है, केवल दोषदर्शिता प्रवृत्ति ही माना 
जाएगा। आचार्यजी ने स्पष्ट कहा है कि कम-से-कम अभी तो वे किसी भौ पार्टी में 
नहीं जा रहे | इस प्रकार उनका त्याग उन्हें सार्वजनिक जीवन से अलग कर देगा। “कम- 
से-कम वर्तमान में' यह पंक्ति लिखते समय यदि उनके मन में कुछ और नहीं चल रहा 


re RR 
1. शीत युद्ध के दौरान 1 मई, 1960 को यू-2 नामक अमरीकी जासूसी विमान को सोवियत आकाशीय सौमा में 
गिरा दिया गया। इस काल में अमरीका में आइजनहावर और रूस में खुश्चेव का शासन था। 


2. डाग हमेर्शकाल्ड (1905-1961) स्वीडन के राजनयिक, अर्थशास्त्री, लेखक और संयुक्त राष्ट्र के दूसरे 
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हो तो उनका त्यागपत्र उन्हें सार्वजनिक जीवन से मुक्त कर देगा। परंतु हम जानते हैं कि 
आचार्य कृपलानी अपने को पालनवादी नहीं कहलाना चाहेंगे। उन्हें समस्याओं का 
सामना करते हुए, सुधारक की अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 
अणुव्रत आंदोलन द्वारा मुख्य दलों के लिए चुनाव विषयक कुछ परंपराओं को 
स्थापित करने का प्रयास हुआ है। चुनाव क्रानूनों और चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 
सम्मेलनों से कुछ लाभ हुआ है | चुनावों में होने वाली अनेक धाँधलियों के रहते हुए भी, 
अभी तक हमारे चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से होते आए हैं और यदि कोई 
विचलन हुआ भी है तो राजनीतिक दल और जनता उन्हें लेकर सचेत है। बड़ी हद तक 
यह कहा जा सकता है कि जिन दोषों से वर्तमान व्यवस्था ग्रस्त मानी जाती है, वह भारत 
में कार्यरत राजनीतिक दलों की अवस्था का ही प्रतिबिंब है । यदि दलों की कुछ अवांछित 
बातों को समाप्त करने में सफल हो जाएँ तो हम पाएँगे कि चुनाव व्यवस्था हमारी 
आवश्यकताओं के अनुरूप बन गई है। हमारी आवश्यकता राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन 
को पुनर्रचना को है । विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक दल हो सकते हैं 
परंतु निश्चित रूप से ऐसी परंपराएँ बननी चाहिए, जिनका पालन सभी दल करें । प्रजातांत्रिक 
व्यवस्था में जहाँ राजनीतिक दलों में बोट बटोरने की होड़ लगी रहती है, दलों में जनता 
को खुश करने के लिए उनकी हर बात मानने की होड़ हो सकती है। जब नेता के 
व्यक्तित्व पर जनोत्तेजन का अंश हावी हो जाता है तो ईश्वर ही जानता है कि वह उन्हें 
कहाँ ले जाएगा। इन दिनों राजनीतिज्ञों की सामान्य परिपाटी यह है कि उन्हें दीखता है, 
“वहाँ लोग हैं, मुझे वहाँ जाकर उनका नेतृत्व करना चाहिए।'' इसके परिणामस्वरूप वे 
जनता के हाथों को कठपुतली बनकर रह जाते हैं, किसी श्रेष्ठतर अथवा उच्चतर अर्थ में 
नहीं बल्कि अत्यधिक निंदनीय और पतनशील अर्थ में। शायद यही कारण है कि 
आसाम में छात्रों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि परिपक्व राजनीतिज्ञों को भविष्य के इन 
नेताओं का अनुसरण करना पड़ा। वर्ङ्सवर्थ ने कहा था--' बच्चा मनुष्य का पिता है ' 
आज ऐसा प्रतीत होता है कि छात्र राजनीतिक दलों के नेता हैं। इसे न तो जनभावनाओं 
को अभिव्यक्ति माना जा सकता है और न ही जनता की इच्छाओं का सूचक । यह तो 
शैतान के हाथों में खेलना हुआ । कहावत है कि ' आओ हम चलें, शैतान आख़िरी 
आदमी को ले जाए।' परंतु आज सबसे पिछला व्यक्ति नहीं, सबसे आगे वाला शैतान 
का साथी बनने का इच्छुक है | इस प्रकार की स्थितियों का बने रहना हमारे प्रजातंत्र और 
स्वयं हमारे अस्तित्व को विनाश की दावत देने जैसा है। 
जिस तरह से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है, उससे यह संभव नहीं है कि 
वे सभी राज्यों में समान नीति अपनाएंँ। इस दल में जो लोग आए, उनमें से अधिकांश के 
लिए दृष्टिकोण की समरसता और नीतियों पर दृढता से चलना, कभी उनकी नजरों में 
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सद्‌गुण नहीं रहे । ये लोग कांग्रेस से अलग किसी सिद्धांत अथवा नीतियों पर मतभेद के 
कारण नहीं हुए थे बल्कि राजनीतिक अवसरवादिता के कारण हुए थे। अब नई पार्टी में 
उनका मार्गदर्शन और क्‍या कर सकता था? अन्य दूसरे दलों को हालत भी ऐसी ही है, 
कांग्रेस भी अब पहले की तरह सुसंगठित राष्ट्रीय दल नहीं रहा। पी.एस.पी. में जिस 
प्रकार के द्वि-विभाजन की ओर आचार्यजी ने संकेत किया है, वह कांग्रेस में कहीं 
ज़्यादा है। कांग्रेस का नेतृत्व भी अनेक बार संकीर्ण और प्रांतीय भावनाओं पर नियंत्रण 
पाने में असमर्थ रहा है। संविधान में राज्यों को भले ही संप्रभुता नहीं दी गई है, परंतु 
सुगठित राजनीतिक दलों की इकाइयाँ भी निरंकुश रूप से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों 
को लागू करने का प्रयास करती हैं। सभी दलों में संगठनात्मक स्तर के अनुपात में यह 
बुराई विद्यमान है । राष्ट्रीय नेतृत्व मार्गदर्शन की जगह चुपचाप उन्हें स्वीकृति दे देता है। 
कांग्रेस हाई कमान भी अब हाई कमान नहीं रही | लौहपुरुष जा चुका है । उपदेशों और 
प्रवचनों से काम नहीं चलेगा | पी.एस.पी. अध्यक्ष को यदि इस बात से तसल्ली मिली है 
कि अन्य दलों की हालत भी उन जैसी ही है तो यह घटिया और कोई पुरुषोचित 
तसल्ली नहीं है । 
मैं सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाना चाहता हँ । सरकार को भी 
इसमें निमंत्रित किया जाए। राजनीतिक दलों के लिए सुनिश्चित आचार संहिता बनाना 
शायद संभव न हो | यदि इस दिशा में प्रयास करें भी तो सफलता की संभावना नहीं और 
यदि सफलता मिल भी जाए तो नियमों का पालन कम और उल्लंघन अधिक होगा। तब 
एक-दूसरे पर दोषारोपण करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए 
यह आवश्यक है कि हम विषय पर चर्चा करें और निर्णय न लें । चर्चाएँ भी परंपराओं के 
निर्माण में सहायक होंगी। क्योंकि परंपराएँ भी तो अलिखित क़ानून का काम करती हैं 
और उनका पालन क्रानूनों से अधिक ही होता है। हमें ऐसी परंपराओं को ज़रूरत है। 
कया आचार्य कृपलानी अपने दल से मुक्त होने के पश्चात्‌ इस विषय में नेतृत्व देने को 
तैयार होंगे? यदि वे ऐसा करते हैं तो राष्ट्र की महती सेवा कर रहे होंगे । 
--ऑर्गनाइजर अक्तूबर 3, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पोलिटिकल डायरी 


30 
क़ीमतों पर क़ाबू पाओ 


4 मतों पर क़ाबू पाओ' आज का नारा बन चुका है। जबकि क़ीमतों पर 


क्रो नियंत्रण पाने के लिए कोई प्रभावी कारवाई नहीं की जा रही | पिछले दिनों 
नैनीताल में कुछ अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा अन्य लोगों ने सम्मेलन किया और वे 
सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य-वृद्धि 
स्वाभाविक है। दूसरे अर्थों में अब आम आदमी बाजार से पहले की अपेक्षा कम सामान 
अपने थैले में लाए और ढेर सारी संतुष्टि मन में लेकर लौटे, क्योंकि अर्थव्यवस्था 
विकसित हो रही है। हम जिस मात्रा में वास्तव में निर्धन होते जा रहे हैं, इन एडम 
(स्मिथ) के बंशजों और शिष्यों की नजर में उतने ही ऊँचे उठते जा रहे हैं। 
विभिन्न लोग अपने निहित स्वार्थो अथवा रुझानों के अनुसार कुछ भी कहें, इस 
बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल्य निर्धारण अनेक घटकों पर निर्भर करता 
है। जब तक इसे प्रभावित करनेवाले कारणों को व्यवस्थित और परिष्कृत नहीं किया 
जाता, तब तक किसी एक उपाय द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण कर पाना संभव प्रतीत नहीं 
होता। परंतु रिजर्व बैंक ने विभिन्न अनुसूचित बैंकों को जो निर्देश दिए हैं, उनसे तो यही 
प्रतीत होता है कि सरकार के विभिन्न अभिकरण मूल्य नियंत्रण की कोई समेकित नीति 
विकसित करने की अपेक्षा अपने-अपने क्षेत्रों में अलग-अलग क़दम उठाने की प्रवृत्ति 
रखते हैं। एक ओर अर्थशास्त्री अपनी आत्मा की शंकाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था 
के तर्क से संतुष्ट करते हैं और रिजर्व बैंक अधिकारियों ने तो ऐसी अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताओं पर ध्यान ही नहीं दिया है। न ही इस बात का उचित रूप से विश्लेषण 
किया गया है कि क्या ऋणों में वृद्धि सट्टेबाजी की जमाखोरी तथा अन्य अवांछनीय 
गतिविधियों से हुआ है या आर्थिक गतिविधियों में विकास से, और न ही इन दोनों 
प्रकार को गतिविधियों को अलगाने और चिहित करने का प्रयास किया गया है। इसके 
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परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का स्वस्थ विकास बाधित हो सकता है अथवा उसका 
अवांछित और संदेहास्पद दिशा में विकास हो सकता है। 

मई मास में रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किया कि मंदी के मौसम में बैंक दत्त ऋणों 
में 110 करोड़ की कमी की जाए। परंतु इस वर्ष मंदी के आसार दिखाई नहीं पड़े 
इसलिए इस निर्देश का पालन न हो सका। या तो अपने निर्देश को अवहेलना से कुपित 
होकर या फिर विश्वकोश के तीन बुद्धिमानों की हमारे बैंक दरों पर की गई टिप्पणी से 
प्रभावित होकर रिज़र्व बैंक ने अनिवार्य रूप से ऋण प्राप्ति महँगी करने का निर्णय 
लिया। इसमें ऐसे प्रावधान हैं कि उनसे रिज़र्व बैंक की मुद्रानीति के लक्ष्य पूरे नहीं हो 
सकें तो उधार राशि के उच्च स्तरों पर बैंकों को अधिक ब्याज लेने और देने का 
अधिकार दिया गया है, इससे बैंकों का लाभ बढ़ाने में आसानी होगी। साथ ही छोटे ऋण 
भोक्ताओं की कठिनाई बढ़ेगी, जो वास्तविक निवेश के लिए धन चाहते हैं अथवा 
कार्यसाधक पूँजी चाहते हैं | ऋणों पर अंकुश से मध्यम अवधि को वित्तीय आपूर्ति को 
धक्का लगेगा। 

देश की वित्तीय और औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाए बिना मौद्रिक क्षेत्र में 
उठाए क़दमों की सफलता में संदेह है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कठोर 
क़दमों से स्टॉक एक्सचेंज में कुछ मंदी हुई है, परंतु बाजार में वस्तुओं के दामों पर कोई 
असर नहीं पड़ा। मूल्य पहले की तरह ऊँचे बने हुए हैं। 

प्रधानमंत्री द्वारा उस क्षेत्र के पश्चात्‌ जो कभी भारत का अंग था, लोगों में पाकिस्तान 
के साथ शांति और मित्रता से रहने की आशा जगी है और राजनीतिज्ञ तथा समाचार-पत्र 
भी ऐसी आशा बँधा रहे हैं । परंतु इस वातावरण का लाभ उठाते हुए भारत में पाकिस्तान 
समर्थक समूहों ने अपनी राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों को मुसलमानों के बीच 
पुनः प्रारंभ कर दिया है। मुसलिम लीग का राष्ट्रीय दल के रूप में गठन और उसके 
मद्रास सम्मेलन में दिए गए भाषणों को, भारत के प्रायः सभी समाचार-पत्रों में अपने 
संपादकीयों का विषय बनाया गया। परंतु मुसलिम विध्वंसकारियों और क़ानून तोड़ने 
वालों की देश के विभिन्‍न भागों में चंली गतिविधियों को जाने-अनजाने में समाचार- 
पत्रों और जनता ने अनदेखा कर दिया। यह कहना ग़लत होगा कि फैज़ाबाद की घटना 
और सहारनपुर में रामलीला के जुलूस पर हमला केवल छुटपुट घटनाएँ थीं, जिन्हें कुछ 
शरारती तत्त्वों ने किया। थोड़ा सा ध्यान देने पर पाएँगे कि इस पागलपन में भी एक 
योजना थी। फैज़ाबाद की घटना से पूर्व राजधानी सहित सभी स्थानों पर व्यापक प्रचार 
किया गया और इस शहर में मुसलिम नेताओं के पूर्व निर्धारित दौरे हुए। लोगों और 
राजनीतिज्ञों को यह नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह मुसलिम लीग के सहायक, अन्य 


क्षेत्र में काइली तारों ले जाकी सह ली, यो. कलकत्ता का 
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बड़ा कत्लेआम और 1946 की “सीधी कार्रवाई ” का सतह पर मुसलिम लीग से कोई 
संबंध न था, परंतु इसे छुपाने के लिए पहना गया चोला इतना झीना था कि कछ भी छुपा 
पाना संभव न हुआ। सरकार को इन दंगों के पीछे सूत्रधार चालाक हाथों को पहचानना 
चाहिए और इनसे प्रभावी ढंग से निपटना चाहिए। 
दुर्भाग्य को बात है कि वर्तमान शासक भी पुराने मुसलिम तुष्टीकरण के रोग से 
ग्रस्त हैं वे पूरे षड्यंत्र की वास्तविकता को देखने में असमर्थ हैं। इसके स्थान पर हिंदुओं 
के साथ अंग्रेजी राज जैसा बरताव किया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि सहारनपुर में 
रामलीला जुलूस में लोगों पर पुलिस ने लाठियाँ चलाई और हिंदू नेताओं को ही बंदी 
बनाया गया, जबकि जुलूस पर मसजिद के भीतर से पथराव हुआ था। फिरोजाबाद में जब 
पुलिस द्वारा जनसंघ नेता शांति समिति में भाग लेने थाने में बुलाए गए तो उन्हें बंदी बना 
लिया गया? यदि शांति प्रेमी नागरिकों के साथ पुलिस का यही बरताव है तो उन्हें पुलिस 
से निबटने के अन्य उपाय सोचने होंगे । सत्तासीन लोग अंग्रेजों के राज की तरह न्याय का 
दिखावा करने के लिए मुसलमानों के साथ-साथ हिंदुओं को भी बंदी बना रहे हैं । यह तो 
पीडित और पीड़क को समान धरातल पर रखना हुआ जो कि न्याय करना नहीं, न्याय का 
मजाक उड़ाना हुआ । न्याय देने से भी बढ़कर यह बात राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की आजादी 
के लिए भी खतरा है। जो लोग मुसलिम इतिहास और उनकी नीतियों को समझते हैं, वे 
जानते हैं कि उन्होंने अभी भी पूरे देश पर राज करने की महत्त्वाकांक्षा को त्यागा नहीं है। 
उनके जीवन के सारे क्रियाकलाप इसी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति की दिशा में हैं । एक-एक 
क़दम करके वे अपने समाज को संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। इन दंगों को हिंदू- 
मुसलिम दंगों का नाम देना गलत है। स्वर्गीय डॉ. हेडगेवारजी कहा करते थे कि इन्हें 
हिंदुओं के विरुद्ध मुसलिम दंगे कहा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम इन दंगों को 
सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पांगे कि कराची से कामरूप तथा केरल से कश्मीर तक 
षड्यंत्र रचा जा रहा है । यदि इस्माइल और अयूब अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभा रहे 
हैं तो इसका कारण यह है कि जवाहर और जयप्रकाश अपनी काल्पनिक, आदर्शवादी 
और एक सीमा तक अवसरवादी नीतियों से उन्हें वर्तमान कद देने में सहायक हैं । समय 
आ गया है कि हम आनेवाले ख़तरों को महसूस करें और प्रभावी अवरोध क़दम उठाएँ, 
इससे पहले कि सारा देश इसका शिकार हो जाए। 
> ऑर्गनाइज़र; अक्तूबर 10, 1960 
(अंग्रेजी से अनूदित) 


ति ¬ [_] 
1. “सीधी कार्रवाई दिवस' (16 अगस्त, 1946) का आहान मुसलिम लीग परिषद्‌ ने ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों 
'को अपनी ताक़त दिखाने के लिए किया था, क्योंकि उसे डर था कि यदि अंग्रेज चले गए तो मुसलिम समुदाय 
हिंदुओं के हाथों परेशान किया जा सकता है। इस आह्वन के बाद देश में हिंसक दंगे हुए। 16 से 19 अगस्त के 


बीच कलकत्ता में भीषण नरसंहार हुआ 
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भारतीय जीवन पद्धति आज भी 
मार्गदर्शन कर सकती है 


हः अपने जीवन के लिए परानुकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपनी ही 
परंपरा का विचार करके अपनी जीवन रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र 
कोई सद्य उत्पन्न राष्ट्र नहीं है, हमारा सहस्रो वर्षो का इतिहास है, हमारी स्वयं की एक 
जीवन पद्धति है, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, पर हाँ, यह बात अवश्य 
है कि हजारों वर्षा के इतिहास में हमारे यहाँ जो जीवन पद्धति चली है, उसको हम आज 
वैसा का वैसा लेकर नहीं चल सकते। क्योंकि कुछ-न-कुछ युग का भी विचार करना 
पड़ेगा। यदि हम आज अपनी प्राचीन जीवन पद्धति को उसके असली रूप में अपनाना 
चाहें तो हम नहीं कर सकते | हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ आ जाएँगी, परंतु हमारी 
जीवन पद्धति के पीछे जो तत्त्व हैं, हम उनको भुलाकर काम नहीं चला सकते। हमें 
उनके मूल रूप पर विचार कर उन्हें युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना होगा। 

जब हम तात्त्विक भूमिका के आधार पर खड़े होते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रश्‍न 
उठते हैं-जैसे मनुष्य क्यों पैदा होता है? उसका लक्ष्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए? 
हम जब भी किसी चीज़ का विचार करते हैं तो उसका विचार हमें इस आधार पर करना 
पड़ता है कि यह हमें किस लिए चाहिए? 

जिसे रेलगाड़ी से जाना है, उसे तो उन्हीं साधनों का विचार करना पड़ेगा, जो 
उसकी यात्रा में आवश्यक हैं, परंतु जो कहीं जाने वाला नहीं, यदि वह यात्रा की 
आवश्यक वस्तुएँ जुटाने का प्रयास करेगा तो यह ठीक नहीं होगा। इसी तरह हमारी 
जीवन की यात्रा है। यह यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? कहाँ पर समाप्त होगी? इस पर 
विचार करने पर हम कुछ बातें पाते हैं। मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में कुछ चीजें करता 
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है, कुछ नहीं करता । जो सुखकारक है वह करता है, जो सुखकारक नहीं वह नहीं करता 
है। अब प्रश्‍न उठता है कि ' सुख' है क्या? व्यावहारिक रूप से इसका विवेचन करने के 
लिए एक दूसरा प्रश्‍न उठता है कि यह सुख किसका? तो हम कहेंगे कि इंद्रिय का सुख; 
पर इतना कह देना पर्याप्त नहीं है । केवल इंद्रिय सुख से ही काम नहीं चलता । कई बार 
ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम इंद्रियों के सुख को वस्तु को त्याग देते हैं। उदाहरण के 
लिए हम भोजन करते हैं तो इंद्रिय सुख मिलता है, पर क्या हम शत्रु के यहाँ भोजन 
करेंगे? मानसिंह ने राणाप्रताप के यहाँ भोजन नहीं किया। हम सोचें, आख़िर क्यों नहीं 
किया? क्या वहाँ भोजन करने पर उसे इंद्रिय सुख नहीं मिलता? पर नहीं जो हमारा शत्रु 
है, जिससे हमारा मनमुटाव हो गया, जो अपना तिरस्कार करता है, अपना अपमान 
करता है, हम उसके यहाँ भोजन नहीं करते। इससे यह आवश्यक नहीं कि वहाँ भोजन 
` करने से हमें इंद्रिय सुख नहीं मिलता; इंद्रिय सुख तो मिलता है, पर मन गवाही नहीं 
देता, मन को सुख नहीं मिलता। अतएव सुख का संबंध केवल इंद्रियों से ही नहीं, मन से 
भी है, मन के सुख को हम बुद्धि का सुख कहते हैं । बुद्धि को भी सुख की ज़रूरत होती 
है। बुद्धि को भी शक्ति को ज़रूरत होती है। एक पागल व्यक्ति कई बार हृष्ट-पुष्ट भी 
हो जाता है, कई बार उसे सुख भी होता है, परंतु उसकी बुद्धि अविकसित रहती है, 
उसकी बुद्धि में कष्ट रहता है और इस कष्ट के कारण उसे खाने-पीने के बाद भी चैन 
नहीं रहता, अर्थात्‌ सुख मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, और इसके आगे भी आत्मा 
का चाहिए। साधारणतया हम यह मानकर चलते हैं कि जब हम सुख की कल्पना करते 
हैं तो उसमें सभी इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख एवं आत्मा के सुख का 
संयोग होना चाहिए। जिन साधनों द्वारा ऊपर कथित चार तत्त्वो का पूर्ण विकास हो 
सके--वही हमें अपनाना चाहिए, जिससे सुख प्राप्त हो सके । 
सुख प्राप्ति के लिए जिन साधनों को अपनाने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, 
उन्हें हमारे यहाँ ' पुरुषार्थ कहा गया है। वह पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष--चार 
प्रकार का हो सकता है। ये चारों ' पुरुषार्थ' एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थ पुरुषार्थ 
शरीर के लिए, धर्म पुरुषार्थ समाज के लिए, काम पुरुषार्थ कामना के लिए और मोक्ष 
पुरुषार्थ आत्मा के लिए--अर्थात्‌ इन चारों पुरुषार्थो के समावेश से ही मनुष्य उन्नति कर 
सकता है । मनुष्य जब चारों के लिए प्रयत्नशील होगा, चारों की प्राप्ति का प्रयास करेगा 
तो उसे सुख मिल सकेगा। अब विचार होता है कि क्या कोई एक पुरुषार्थ ऐसा है, 
जिसको प्राप्ति हो और शेष सारी चीज़ें स्वयं प्राप्त हो जाएँ? अपने यहाँ अनेक लोगों ने 
इसके भिन्न उत्तर दिए हैं और सभी अपने-अपने उत्तर को महत्त्व देते हैं। जैसे कॉलेज 
में अर्थशास्त्र या तर्कशास्त्र पढ़ाने वाला अपने ही शास्त्र को प्रमुख शास्त्र कहता है, उसी 
तरह यहाँ भी कोई कहता है कि ' अर्थ' ही प्रमुख है तो कोई कहता है कि प्रमुख है तो 
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“काम '; किसी ने कहा कि धर्म प्रमुख है तथा किसी ने 'मोक्ष' को महत्त्व दिया। अनेक 
बार ऐसा विवाद हुआ है कि हमें धर्म को आधार मानकर चलना चाहिए तो अर्जुन ने 
कहा कि अर्थ सबसे बड़ा है, उसके बिना धर्म नहीं चलेगा। 

जब हम 'अर्थ' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर अर्थशास्त्र एवं राजनीति 
शास्त्र दोनों आ जाते हैं--यद्यपि यह दोनों मिलकर भी अर्थ पुरुषार्थ को पूरा नहीं करते। 
यद्यपि कुछ चीज़ें अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की हैं, किंतु उनका समावेश अर्थपुरुषार्थ 
में नहीं होता। अर्थ सब चीज़ों का आधार है, धर्म उसी पर टिकता है। अर्थ नहीं रहेगा 
तो धर्म नहीं चलेगा, अतएव राज की भी आवश्यकता, इसी आधार पर प्रतिपादित की 
गई है और उसी के आधार पर धर्म हमारे यहाँ चलता है। 

यदि धर्म का समाज हो जाएगा, तो धर्म ही समाज हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में 
अर्थ होगा तो सभी चीज़ें ठीक होंगी। कहते हैं कि विश्वामित्र जब भूखों मरने लगे तो 
चांडाल के यहाँ से कुत्ते का जूठा मांस चोरी करके खाया। चांडाल के शंका करने पर 
उन्होंने कहा, इसमें अधर्म कुछ नहीं है। सब धर्मों का आधार प्राण रक्षा है। सुख प्राणों 
को तृप्त करने वाली चीज़ को कहते हैं । प्राण को धर्म का आधार कहा और प्राण रक्षा 
अर्थबाहुल्य से ही संभव है। जिसके पास अर्थ नहीं उसको माँ-बाप, भाई-बंधु कोई 
नहीं पूछते, पर इस अर्थ में यदि धर्म का भाव छोड़ दिया तो अनर्थ हो जाना स्वाभाविक है। 

राज्य केवल इसलिए आया कि वह धर्म को चलाकर चले। शास्त्रकारों ने अर्थ को 
सबका मूल कहा। कुछ ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी वस्तु काम है, यह न रहा तो सब 
चीज़ बेकार है। विदुर ने कहा कि अर्थ बंधन कारक है, धर्म बंधन कारक है और काम 
तो बंधन कारक है ही | सबसे बड़ी वस्तु मोक्ष है । मोक्ष प्राप्ति के बाद कुछ भी पाना शेष 
नहीं रहता, फिर कोई कामना भी नहीं रहती | इसलिए निष्काम भाव से मोक्ष पा लेना-- 
यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। विदुर के इस विवाद का अंत युधिष्ठिर ने किया। उन्होंने 
कहा कि कोई भी एक पुरुषार्थ बड़ा नहीं है चारों को जो एक साथ लेकर चलेगा, वही 
पुण्य है। एक को पाने का जो प्रयास करेगा, वह अधूरा है और एक को प्राप्त करने का 
प्रयास करने वाला पापी भी है । एक को विचार करना मानव जीवन के टुकड़े करना है, 
किंतु यह सत्य है कि मानव-जीवन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कई बार शास्त्र 
खंड-खंड करके विचार करते हैं, जिसके कारण गलती होती है; क्योंकि वह विचार 
जीवन के एक अंग के बारे में रहता है। पश्चिम में इसी प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके 
विचार हुआ। ' पोलिटिकल' है तो केवल “मैन इज ए पोलिटिकल बीइंग"` ' का विचार 
करेगा। “इकोनॉमिक्स' में “इकोनॉमिक मैन' की कल्पना की गई, जिसका एक ही 
जीवन है और जिसमें अर्थशास्त्र की क्रियाएँ एवं सिद्धांतों का ही विचार होता है। जबकि 
वास्तविक जीवव पेसु रोतु आहिक क्रियाओं के पीछे केवल हुर्थ एवं उपयोगिता 
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के सिद्धांत काम नहीं करते, वरन्‌ कुछ और भी भावनाएँ काम करती हैं, जैसे अपने देश 
में बनी वस्तु महँगी होने पर भी, कम उपयोगी होने पर भी ख़रीदी जाती है। इसी प्रकार 
जब बालक बढ़ जाता है तो उसकी इच्छित वस्तु ख़रीदनी ही पड़ती है, चाहे उपयोगिता 
की दृष्टि से न्यून ही क्यों न हो। ऐसे समय में यदि हम अर्थशास्त्र का ही विचार करें तो 
अनर्थ हो सकता है। वास्तविकता यह कि हमें मानव-दृष्टि से विचार करना चाहिए। 
मनुष्य की अनेक भावनाएँ हैं । केवल एक मनोवृत्ति का ही विचार न करें, तब तो चारों 
पुरुषार्थों को समान मानकर हमें चारों की उपासना करनी चाहिए। 
इन चारों का आधार स्तंभ यदि कोई हो सकता है तो वह धर्म ही है। धर्म से अर्थ 
एवं काम को प्राप्ति होती है । यद्यपि धर्म, अर्थ एवं काम पर टिकता है, पर यदि इसमें से 
धर्म को छोड़ दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और यदि उसमें धर्म जोड़ दिया 
जाए तो वही अर्थ हमारे काम की प्राप्ति का साधन होगा। धर्म, अर्थ एक-दूसरे के 
पोषक होते हैं। मनु ने धर्म के दस लक्षण गिनाए हैं-धृति, क्षमा, दमोस्तेयम्‌'"। भूमि 
इन्हीं के आधार पर अर्थ की प्राप्ति होती है। धृति (धैर्य) जो कि धर्म का बिल्कुल 
आधार है, मानव इसी धृति को आधार मानकर चलते हैं। ' धारणात्‌ धर्म इत्याहु:' में 
धृति पहली चीज़ कही गई है, जो कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। 
धनार्जन में भी धैर्य रखना आवश्यक होता है, जो धैर्य रखकर प्रयत्न नहीं कर सकता, 
वह पैसा भी कमा नहीं सकता। 
धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। जो व्यवहार में अच्छा है और व्यवहार में कोई बात 
आ गई तो गम खा लेगा, लड़ेगा नहीं, ऐसा क्षमाशील है--शायद क्षमा व्यापार वृद्धि एवं 
अर्थार्जन के लिए भी आवश्यक है। जो दूसरों के अवगुण को क्षमा करके चल नहीं 
सकता, वह अर्थार्जन भी नहीं कर सकता। दुकान पर आने वाला ग्राहक चाहे ग़लत 
बोल बोले, दुकानदार को भला-बुरा कहे, दस रुपए की वस्तु के दो रुपए लगाए, पर 
अच्छा दुकानदार इससे कभी बुरा नहीं मानता। धर्म का तीसरा लक्षण सत्य है। सत्य का 
अर्थ है, मन-वचन-कर्म की एकता। आजकल लोग सोचते हैं कि व्यवसाय में असत्य 
ही चलता है, पर यह ग़लत है । सत्य को यदि जीवन से निकाल दिया जाए तो कुछ काम 
नहीं चल सकता। पारस्परिक विश्वास सत्य के आधार पर ही संभव है। इस सत्य से 
हमारा व्यवसाय भी बढ़ता चला जाएगा। हम अधिक धनार्जन करने में सफल हो सकेंगे। 
यदि हमने सत्य का पालन नहीं किया तो व्यवस्था में पूर्ण गड़बड़ी आ जाएगी । आज की 
जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ देखते हुए व्यवसायी लोग भी मिलावट करते हैं, क्योंकि 
उनके अंदर धार्मिक भावना लुप्तप्राय हो गई है। इन सब बातों का संबंध हमसे है, 
अतएव हमें धर्म के आधार पर चलना होगा; अपने जीवन में सत्य, धर्म को सम्यक्‌ 


प्रकार से प्रतिष्ठित करना होगा। सारांश यह कि धर्म से अर्थ का घनिष्ठ संबंध है तथा 
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धर्म से हर अर्थ की प्राप्ति संभव है । दूसरी ओर अर्थ से धर्म टिकता है । यदि अर्थ प्रचुर 
मात्रा में हुआ तो धर्म का ठीक प्रकार से पालन होता है अन्यथा इसके अभाव में लोग 
परस्पर लड़ते हैं, अधर्म होता है । यदि गाडी में पर्याप्त स्थान है तो कोई गड़बड़ी नहीं 
मचती, पर यदि जगह का अभाव हुआ तो गड़बड़ी मचती है, उठने वालों को उतरना 
मुश्किल हो जाता है, फिर वह तो उतरेगा ही--किसी के पाँव पर पाँव रखकर; किसी 
को कुचलते हुए उतरते हैं। अब अभाव के कारण ' क्यू हैबिट' का विचार आता है। 
भारत में 'क्यू हैबिट' नहीं है, पर जहाँ अभाव नहीं, वहाँ “क्यू हैबिट' की क्‍या 
आवश्यकता? ' क्यू हैबिट' की आवश्यकता अभाव में होती है। जब सबके पास पर्याप्त 
खाने को है तो राशनिंग की क्या आवश्यकता? अतएव हमारे यहाँ जो नियम बने, वह 
समृद्धि काल को याद दिलाते हैं, अर्थात्‌ जिस समय हमारे यहाँ नियम बने, उस समय 
देश समृद्ध था। 
--पाज्चजन्य, अक्तूबर 70, 7960 ( क्रमशः ) 
[_] 
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कर्नाटक प्रदेश जनसंघ का 
नोवों वार्षिक अधिवेशन 


कर्नाटक प्रदेश जनसंघ का हुबली में आयोजित 29-30 अक्तूबर 
के दो दिवसीय नोवें वार्षिक सम्मेलन में पं. दीनदयालजी ने जल- 
योतों के विवादों को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिए । सम्मेलन की 
अध्यक्षता श्री एम.ए. वेंकटराव ने की और उन्हें ही आगामी दो वर्ष के 
लिए पुनः प्रांतीय इकाई का अध्यक्ष चुना गया। 


जः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आक्रामक धमकियों का रुख़ अपना रहे हैं, वहीं अब 

भारत के मुसलमान पुरानी मुसलिम लीग की तकनीक और विचारधारा का अनुसरण 
कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'मीराज सम्मेलन' ने यह सिद्ध किया है कि भारत के 
मुसलमान उन बातों को सीखने को भी तैयार नहीं, जिन्हें उनके धर्म-बंधुओं ने पूर्वी 
बंगाल में आसानी से सीख लिया है कि उर्दू मुसलमानों की मातृभाषा नहीं है और न ही 
इसलाम से इसका कोई संबंध है। 

श्री उपाध्याय ने सार्वजनिक उद्यमों में जनता की सहभागिता की संभावनाओं का 
पता लगाने के लिए आयोग बनाने का स्वागत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार 
को इन उद्यमों के 51 प्रतिशत पूँजी शेयर अपने पास रखकर शेष जन-निवेश के लिए 
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खोल देने चाहिए। उन्होंने 1956 के ' औद्योगिक नीति प्रस्ताव" में चिह्नित बी और सी 

श्रेणी में परिगणित उद्योगों को निजी उद्यमियों को पट्टे पर, कमीशन पर अथवा बिक्री 

करके सौंप देना चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से इन उद्यमों का प्रबंधन सुधरेगा 
और राजकीय कोश में अधिक आय सुनिश्चित होगी। 

--ऑर्गनाइजर नवंबर 14, 1960 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 


1. औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, संसद्‌ द्वारा अप्रैल, 1956 में पारित किया गया। भारत के औद्योगिक विकास 
पर यह पहला विस्तृत वक्तव्य था। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत की सामाजिक और आर्थिक नीति का लक्ष्य 
समाजवाद पर आधारित समाज को स्थापना था। इसने सरकारी तंत्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान कों। इसने 
उद्योगों को स्पष्टतया तीन श्रेणियों में विभाजित किया । ये श्रेणियाँ थीं-- 

(क) अनुसूची अ. ऐसे उद्योग-जो केवल राज्य के अधिकार कषतर में होंगे, 

(ख) अनुसूची ब. ऐसे उद्योग, जो राज्य को जिम्मेदारी होंगें, जिनके तहत राज्य नए उद्यम लगाएगा, परंतु 
जिनमें निजी उद्यम भी राज्य के प्रयासों में सहायक होगा और 

(ग) अनुसूची स. शेष उद्योगों की स्थापना और विकास निजी क्षेत्र की पहल पर आधारित होगा। 
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हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें स्वतंत्र तथा 
स्वयंभू इकाइयाँ रही हैं 


जा ग तक व्यक्ति स्वातंत्र्य को बात है, हमें यह मानकर चलना होगा कि व्यक्ति 

सामाजिक नियमों, समन्वय एवं व्यक्ति और समाज के हितों का समर्थन स्वतंत्र 
बुद्धि से करेगा। उससे कहा गया कि वह अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग समाज हित 
में करेगा। यहाँ तो स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है; जिसका अर्थ होता है कि ' टारगेट' पूरे करो। 
हमारा यहीं पर मतभेद है। जो काम राज्य सौंपे, वही हो, यह क्यों? हम कहना चाहेंगे 
कि धर्म द्वारा निर्देशित कार्य तथा दैनिक जीवन के व्यवहार ही हमें करणीय हैं। 


कुटुंब और पंचायत 

व्यक्ति से लेकर राज्य तक को अनेक इकाइयाँ हमने मानी हैं, परंतु राज्य को ही 
संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि तथा एकमात्र इकाई क्यों माना जाए? कुटुंब भी तो एक 
इकाई है। समाज कुटुंब के द्वारा अपनी इच्छाओं तथा कामनाओं को व्यक्त करता है, 
बिना इसके समाज पूरा नहीं होता। कुटुंब के ही ऊपर किसी प्रकार का भार अथवा 
कर्तव्य पूर्ति का दायित्व डाला जा सकता है। इसलिए हम कुटुंब को एक इकाई मानकर 
चलें, यही नहीं कुटुंब को हमने राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी एक इकाई माना 
है। इसी प्रकार हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों को भी एक इकाई माना गया। ये पंचायतें 
राजाज्ञा पर चलने वाली पंचायतें नहीं हैं । हमारी ये पंचायतें तो स्वयंभू हैं । इसके विपरीत 
आज ग्राम पंचायतों के लिए 'ऐक्ट' बनते हैं, निर्वाचन होता, राज्य के विधायक व 
मंत्रिगण इनको बनाते हैं, कर्तव्य तथा अधिकार तय करते हैं, इंस्पेक्टर्स नियुक्त होते हैं 


तथा पंचों के निकालने को व्यवस्था भी बनाई गई है। जबकि हमारे यहाँ की ग्राम 
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पंचायतें स्वतंत्र तथा स्वयं- भू इकाइयाँ रही हैं और जो आदिकाल से चली आती रही हैं। 
उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है । राजा उन्हे आदेश नहीं दे सकता था। राजा के 
पास एक समिति रहती थी, जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि बैठते थे तथा इस तरह 
ग्राम पंचायतों की बात राजा को सुननी होती थी। यह समिति आज की विधानसभा या 
राज्य परिषद्‌ की तरह क़ानून बनाने के लिए नहीं थी बल्कि केवल शासन चलाने के 
लिए एक एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, ताकि वह सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप 
में काम कर सके। यह प्रतिनिधि राजा के अभिषेक में भाग लेते थे, व्यवस्थाओं में 
अपनी सम्मति देते थे। स्पष्ट सिद्ध है कि ये लोग राजा की कृपा पर निर्भर नहीं थे, उलटे 
राजा ही इनके आधार पर खड़ा रहता था। 


यह “जात-बाहर* करने का भय 

ये जनपद और पंचायतें 'टेरीटोरियल' आधार पर बनी थीं। ये इकाइयाँ प्रादेशिक 
आधार पर ही अधिष्ठित थीं। कार्य की दृष्टि से इकाइयाँ और श्रेणियाँ भिन्न प्रकार की 
थीं । वे अपने कार्य के आधार पर आचरण-धर्म का निर्धारण करते थे, जिसे ' कोड ऑफ 
कंडक्ट' कहते हैं । इसके विपरीत काम करने वालों का यह श्रेणी बहिष्कार करती थी, 
स्वयं दंड देती थी। किसी व्यापारी ने मिलावट का व्यवसाय किया तो श्रेणी उसे जाति 
बहिष्कृत कर देती थी। इस ' जात-बाहर' करने की प्रथा का बडा भय था। यह लोगों को 
धर्म पर चलने की प्रेरणा देती थी, यद्यपि आज इसमें अनेक विकार आ गए हैं, संकुचितता 
आ गई, रूढिवादिता आ गई, किंतु इसमें अनेक अच्छाइयाँ हैं, जिन पर हम सोचते नहीं 
हैं। यह पद्धति सर्वग्राही पद्धति थी और जिसका दंड भी जीवन के ऊपर समग्र रूप से 
प्रभाव डालता था। क्योंकि उसमें आज की तरह फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव न थे, प्राचीन 
वर्णन में लिखा मिलता है--'“यहाँ सब जातियों और वर्णों के प्रतिनिधि बैठते थे।'' 
उनकी संख्या भी दी है, प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या वैश्य और शूद्रों की थी, जो 
क्रमश: 21 और 50 रहते थे; शेष ब्राह्मण या क्षत्रिय चार या छह रहते थे। इस स्वाभाविक 
अनुपात के अनुसार सभी प्रतिनिधि मिलकर एक मंत्रिमंडल बनाते थे, जिसके सहारे 
राजा राज्य-कार्य संपन्न करता था । इस मंत्रिमंडल को सारे अधिकार होते थे, राजा बिना 
समिति और मंत्रिमंडल की सहमति के चाहे जो कर डालने में स्वतंत्र न था। 


ऐसे चलते थे राज्य 

इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा है । कहते हैं कि सम्राट्‌ अशोक ने एक बार यह 
तय किया कि वह संपूर्ण राज्य की संपत्ति बौद्ध बिहार को भेंट कर देगा। यह प्रस्ताव 
जब मंत्रिमंडल के समक्ष आया तो उसने ठुकरा दिया। अंत में अशोक ने विवश होकर 
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बौद्ध विहार को एक आँबला भेंट किया और कहा कि '“ इतना ही केवल मेरा है, शेष 
सब राज्य की संपत्ति है, मैं कौन हँ जो उसे दे डालूँ?'' राज्य इसी आधार पर चलते थे। 
इकाइयों के रूप में हमने उसके क्षेत्र बाँटे और उनकी स्वतंत्र व्यवस्था में कभी दखल 
नहीं दिया। 
शिक्षण केंद्रों में कुलपति प्रमुख थे। वही सबके खाने-पीने, पढ़ाई-लिखाई, सबकुछ 
प्रबंध करते थे। राजा को केवल इस व्यवस्था के लिए धन देना होता था, शेष प्रजा भी 
उनको धन-संपत्ति दान देती थी। विद्यार्थी ग्रामों में भिक्षा लेने आते थे और सब गृहस्थ 
भिक्षा देते थे। सभी ध्यान रखते थे कि विद्यार्थी खाली न लौट जाए। कुलपति इसी भाँति 
समाज से, राज्य से सबकुछ संग्रह कर विद्यालय का काम चलाता था। राजा भी यदि 
पढ़ने जाता तो वही करणीय था उसके लिए। राजा इसमें केवल 'सुपरविजञन' करता था, 
बह भी धर्म के नियंत्रण से उसका काम राजदंड का पालन भर था। शेष क्षेत्रों में उनकी 
अपनी स्वतंत्र व्यवस्था थी। जैसा यह था, इसी तरह कुटुंब भी एक स्वतंत्र इकाई थी। 
उसमें राजा का दखल नहीं था। कुटुंब में अव्यवस्था होने पर ही राजदंड का प्रयोग होता 
था। राजदंड का प्रयोग उस स्थिति में सर्वदा होता भी था। 
उन दिनों इस तरह का अपना जो एक समाज था, कह सकते हैं कि उसका कोई 
केंद्र नहीं था। आजकल इसे विकेंद्रित समाज कहा जाता है, किंतु प्रचलित अर्थो में ऐसी 
विकेंद्रित अवस्था भी उसमें नहीं थी | विकेंद्रित का अर्थ है-' यदि एक केंद्र की शक्ति 
समाप्त हो जाए तो भी वहाँ केंद्रीकरण नहीं रहे।' वास्तव में इस समाज के अनेक केंद्र 
रहे हैं एक व्यक्ति जो अपने परिवार का सदस्य है, पंचायत का अंग है, व्यवसाय श्रेणी 
में सदस्य है, राज्य का भी अंग है। सबके साथ जीवन में समन्वय बैठाकर काम चलता 
जाए, ऐसी एक राज्य व्यवस्था अपने यहाँ रही है। साथ ही एक बात और है कि जो भी 
राज्य रहा, उसके लिए धर्म का एक ही आदेश रहा कि समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी एक राष्ट्र 
है, एक राज्य है। अश्वमेध, राजसूय आदि जितने भी अनेक यज्ञ बनाए गए, उनसे राजा 
के राजदंड के प्रभाव को प्रस्थापना होती थी। राजा जो यज्ञ करता था, वह संपूर्ण भारत 
को एकता के सूत्र में बांधने का यत्न करता था। राम, कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों ने 
संपूर्ण भारत में एकछत्र राज्य प्रस्थापित किया। भारत की एकता का यह सिद्धांत हम 
लोगों ने स्वीकार किया। यहाँ का राज्य अविभाज्य रहा, ऐसा कि जिसका कभी विभाजन 
या बंटवारा न हो सके। संपूर्ण भारत में एक ही राज्य है, एक ही राज्य रहना चाहिए, 
एक ही सत्ता रहनी चाहिए, जो कि अनेक सत्ताओं द्वारा बनी हो। संपूर्ण समाज का काम 
चलता जाए, इसलिए 'टेरीटोरियल व सेक्शनल' आधारों पर अनेक केंद्रों को जोड़कर 
राज्य बने, परंतु राज्य को अधिसत्ता एक ही व्यक्ति की रहनी चाहिए। 


वपुषो राजनीति का यह 
आदर्श हमारे पूर्वपुरुषों ने रखा हे । भारतीय परंपरा है कि राज्य धर्माधिष्ठित हो, धर्मनिष्ठ 
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हो। अतएव आज भी यदि हम आदर्श जीवन व्यवस्था को लाना चाहते हैं तो धर्म का 
आधार लेकर ही आएगी। यदि इसके विपरीत हुआ तो वह व्यवस्था लादना होगा, वह 
ग्राह्य न होगी और न टिकेगी ही। आज के युग में ये बातें कुछ अटपटी सी लग सकती 
हैं। जहाँ धर्म को मनुष्य का शत्रु मान लिया गया तो वहाँ समूचे शासन तंत्र को धर्म पर 
अधिष्ठित करने की बात जल्दी समझ में नहीं आ सकती । पर हम स्मरण रखें कि जब 
तक इस समस्या पर इतना मूलगामी विचार नहीं होता, मानव को सर्वांगीण उन्नति का 
मार्ग अवरुद्ध ही बना रहेगा । | 
पाञ्चजन्य, नवंबर 20, 1960 
[] 
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जः मध्य प्रदेश जनसंघ के 'अध्यक्ष श्री गिरिराज किशोर कपूर ने इटारसी में दल के 
वार्षिक अधिवेशन में अपने 18 पृष्ठ के भाषण में से पूरे चार पृष्ठ प्रांत के वनवासियों 
को, जिन्हें गलती से आदिवासी कहकर पुकारा जाता है, वेदनाओं के वर्णन में लगाए, तब 
कुछ लोगों का यह मत रहा है कि इसे उचित अनुपात से अधिक स्थान दिया गया है। 
किंतु इस प्रश्‍न पर श्री बड़े का पत्रक पढ़ने पर मैंने अनुभव किया कि यह समस्या इतनी 
विकट है कि इसके विविध पहलुओं की गहराई में जाने के लिए एक अलग सम्मेलन ही 
किया जाना चाहिए था। अधिवेशन में उपस्थित पाँच सौ से अधिक प्रतिनिधियों में से 
लगभग 20 प्रतिशत वनवासी थे। भारतीय जनसंघ तेजी से इन जंगलों के गुह्य भागों में 
प्रवेश कर रहा है और वनवासियों ने जनसंघ-कार्यकर्ताओं में अपने हितों के प्रति प्रभूत 
सहानुभूति पाई है । जनसंघ के कार्यकर्ता वहाँ नेतागिरी करने के लिए नहीं जाते, बल्कि 
उनको स्थिति सुधारने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए जाते हैं। 
बार-बार बदलते विधान, योजनाओं के अंतर्गत अयथार्थवादी कार्यक्रम और प्रशासन 
का कठोर रुख उन विभिन्न समस्याओं के मुख्य कारण हैं, जिनका इन लोगों को सामना 
करना पड़ता है । सरकार अधिक जंगल उगाना चाहती है, किंतु वह वहाँ रहने वाले मानवों 
को पूर्ण उपेक्षा करती है। युगों से ये लोग अपनी आय के लिए बन्य उत्पादनों पर निर्भर 
रहते हुए सरल किंतु सुखी जीवन व्यतीत करते रहे हैं। कृषि-कार्यो के लिए जंगल को 
भूमि के आवंटन के बदले इन लोगों ने वन लगाने का दायित्व वहन किया। वस्तुतः इन 
लोगों ने दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया। वह अब टोंग्या-पद्धति! के नाम से प्रसिद्ध 
1. टोंग्या कृषि पद्धति की शुरुआत भारत में 1890 में डॉ. ब्रांडिस ने की थी, इसके तहत वानिकी के साथ 


कृषि को भी समायोजित किया जाता है। इसमें दो 
बड़े होकर फल-फूल 


-साथ 
६ वृक्षों के अंतराल में फ़सल बोई जाती है, जब तक कि वृक्ष 
“बीज न देने लगे। घने वृक्ष होने के पश्चात्‌ यह प्रक्रिया दूसरे क्षेत्रों में दोहराई जाती है। 
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है तथा स्मृति पूर्व अति प्राचीन काल से प्रचलित है। किंतु वर्तमान सरकार ने विदेशी 
विशेषज्ञों के परामर्श से उस पद्धति को समाप्त कर दिया है और सारे वनों को ' संरक्षित 
वन' घोषित कर दिया है। इस प्रकार उसने बिना उचित आदेश प्राप्त किए इन क्षेत्रों में 
घास की एक पत्ती तक को छूना अवैध और दंडनीय बना दिया है। लेखनी की नोक के 
एक झटके से अकेले मध्य प्रदेश के ही तीन लाख लोग जीविका के साधनों से बंचित हो 
गए हैं। उन्हें कोई क्षतिपूर्ति धन नहीं दिया गया और न उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था 
ही की गई। यह आदेश न केवल वनक्षेत्रो तक सीमित है, बल्कि उस विशाल भूखंड पर 
भी लागू है, जो एक पीढ़ी से अधिक समय से कृषि के अंतर्गत था। इसका सीधा-सादा 
कारण यह था कि सरकारी अभिलेख में ये गाँव वन्य गाँव के रूप में अंकित थे, राजस्व 
गाँव के रूप में नहीं। सरकार ने यह सोचने का कभी कष्ट नहीं किया कि यह अंतर 
केवल कागाजों पर ही अधिक है, वास्तव में नहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि हज़ारों 
कृषक भूमि से बाहर कर दिए गए। यदि उनमें से कुछ अभी कृषि करते हैं, तो उसका 
कारण यह है कि बन विभाग के कर्मचारियों से मिल-जुलकर वैसा कर लेते हैं। हम नहीं 
जानते कि यह मानवी दया है या मानवी दुर्बलता, आज के घूसखोरी के युग में यह बहुत 
प्रचलित है, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के लिए कारणीभूत है । 
उन क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है, और यंत्रचालित यातायात तथा वृक्षों की कटाई 
एवं चिराई के लिए यंत्रों के उपयोग के कारण वनों में मानव श्रम की माँग भी घट रही 
है | ठेकेदार लोग इन्हें अत्यल्प पारिश्रमिक पर नियुक्त करते हैं और ऐसा मानते हैं कि वे 
इन्हें कुछ काम देकर, जबकि ये बिल्कुल बेकार हैं, इन पर उपकार कर रहे हैं । संविधान 
में भिक्षुक बलात्‌ श्रम को भले ही समाप्त कर दिया गया हो, किंतु वनविभाग ने उसे 
समाप्त नहीं किया है। अधिकारीगण “भिक्षुक' की परंपरा को उस स्थिति में भी जीवित 
रखना अपना कर्तव्य मानते हैं, जब उस पद्धति से संबंधित सुविधाएँ अस्तित्व में न हों। 
लोग सीधे-सादे हैं और उनकी आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं, पर उनके साधन स्रोत भी 
बहुत कम हो गए हैं । जब निमार्ड की मेरी पिछली यात्रा के समय मुझे यह बताया गया 
कि वनवासियों में ऐसे लोग अपवाद के रूप में ही हैं, जिन्हें दिन में दोनों समय भरपेट 
भोजन मिलता होगा, तो मैं इस पर विश्‍वास नहीं कर सका। परंतु मेरे आसपास बैठे 
लोगों के सूखे, पीले पड़े मुख इस बात पर विश्वास कर लेने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण थे। 
“जमीन दो' उनके लिए केवल एक नारा नहीं है, यह मरते लोगों की स्व अस्तित्व 
के लिए एक पुकार है। संविधान में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान 
किया गया है। उनके कल्याण के लिए विशेष कोष निर्धारित किए गए हैं । किंतु उसका 
2. निमा क्षेत्र : मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जिसके एक तरफ विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा व मध्य में 


नर्मदा नदी है। गी) ५ 
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अधिकांश भाग धर्मांतरित ईसाइयों को मिलता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन को 
संस्थागत जीवन का रूप दे दिया है और सरकार उन्हें वन्यजातियों की श्रेणी में रखती 
है। जो सचमुच पीडित हैं, वे उपेक्षित रह गए हैं । ऑस्ट्रेलियाइयों ने देशी जनता को 
जंगलों के अंदर भगा दिया था, पर वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार वनवासियों को जंगल के 
बाहर भगा रही है। 
यह एक भारी संतोष की बात है कि वनवासी भारतीय जनसंघ के झंडे के नीचे 
संगठित हो रहे हैं । ठक्कर बाप्पा' और आदिम जाति सेवासंघ ने किसी समय उनके बीच 
कुछ अच्छा कार्य किया था | किंतु स्वतंत्रता के आगमन के बाद आदिम जाति सेवासंघ 
कांग्रेस से संबंधित एक संस्था बने रहने की अपेक्षा कुछ बढ़िया काम नहीं कर सका। 
इसलिए निस्स्वार्थ और ब्रती कार्यकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनसंघ 
की ओर मुड़ रहे हैं। बनवासियों ने अनेक मोरचों का आयोजन किया और ऐसी वन्यभूमि 
को, जहाँ से जंगल काट डाले गए हैं, जोतकर उन्होने सत्याग्रह भी किए। सरकार दमन 
को नीति अपना रही है। ऐसी शंका थी कि बाणविद्या में अत्यंत सिद्धहस्त इन लोगों के 
लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करना कठिन हो जाएगा। परंतु आयोजकों 
को इसका श्रेय है कि ये लोग अत्यंत शांतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं । ये लोग प्रह्माद के मार्ग 
का अनुसरण कर रहे हैं । और यदि सरकार हिरण्यकशिपु के समान ही कार्य करती रहती 
है तो पेड़ों में से नृसिंह का आगमन सुनिश्चित है । सरकार को इन लोगों के लोकनृत्यों के 
प्रदर्शन का आयोजन करने के बदले इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वे मनुष्य की भाँति 
जीवनयापन कर सकें । वे आधुनिक सुविधाओं के आकांक्षी नहीं हैं ।॥ वस्तुत: आधुनिकतावाद 
ही उनका अस्तित्व समाप्त कर रहा है। उन्हें केवल शांति से जीने दें। 
इटारसी का अधिवेशन प्रांत में जनसंघ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना रही । 
यदि इस अधिवेशन द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया तो में विश्वास के 
साथ कह सकता हूँ कि आगामी चुनाव में जनसंघ एक प्रचंड शक्ति के रूप में प्रकट 
होगा, जो प्रांत के भावी ढाँचे को प्रभावित कर सकेगा। 
--आओर्गनाइज़र; नवंबर27, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित 2 
[] 


गुजरात राज्य में 
सोसाइटी के सदस्य 
संघ के महासचिव 


RE NN 
3. अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ' बाप्पा' (1869-1957 ) सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 
जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए काम किया था। गोखले द्वारा 1914 में गठित भारत सो 
बने। 1922 में भील सेवा मंडल स्थापित किया। 1932 में महात्मा गांधी के हरिजन सेवक 
बने। बाद में उन्होंने 24 अक्तूबर, 1948 को आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना को। जब भारतीय संविधान 


निर्माण को प्रक्रिया में था, बाप्पा भारत के सुदूरवर्ती दूर-दराज क्षेत्र को यात्रा कर आदिवासी और हरिजन लोगों 
कौ स्थिति से अवगत हुए और संविधान में उन बहुमूल्य जानकारियों को जोडा । 
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पर विधानसभा ने पंजाबी विशेष भाषा विधेयक पारित कर दिया है । इस विधेयक 
ने इस विषय में पहले घोषित किए गए अध्यादेश का स्थान ले लिया है । जिला 
स्तर तक प्रशासन में उर्दू और अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी और पंजाबी को लागू करने के 
विधान का जहाँ तक संबंध है, वह एक स्वागत योग्य पग है । किंतु यह पंजाब में शायद 
ही किसी को संतुष्ट कर सकेगा, क्योंकि इस विधेयक ने प्रदेश में हिंदी और पंजाबी को 
उनके वैध स्थान से वंचित कर दिया है । यह सरकार और जनता के बीच उसकी भाषा में 
प्रत्यक्ष संपर्क जोड़ने की अपेक्षा, जो एक जनतांत्रिक ढाँचे में अत्यंत अनिवार्य बात है, 
एक तुष्टीकरण का कार्य अधिक है । इसमें वास्तविकता की उपेक्षा को गई है और इसने 
सरकारी भाषा के प्रयोग संबंधी व्यवस्थाओं में मतभेद का तत्त्व घुसा दिया है। 
पंजाब की समस्या की ओर देखने वाले हर व्यक्ति को यह ध्यान में रखना ही 
चाहिए कि विभिन्न कारणों से यह प्रांत देश के अन्य भागों में विकसित भाषा- क्षेत्र का 
प्रतिरूप नहीं प्रस्तुत करता । इसलिए भाषा समस्या को हल करने के लिए उसी मानदंड 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसका महाराष्ट्र या आंध्र में किया गया है । संपूर्ण रूप 
से यह राज्य न केवल एकभाषी राज्य है, अपितु किसी भी आधार पर उसमें से कोई 
सुनिर्धारित एकभाषी क्षेत्र काटकर निकाल सकना भी संभव नहीं है। सच्चर सूत्र और 
क्षेत्रीय सूत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्रों के रेखांकन का सुझाव दिया गया है। अकाली दल 
पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन कर रहा है। इन सबका भाषा से कोई संबंध नहीं है। ये 
सभी सांप्रदायिक आधार पर राज्य के विभाजन के प्रयल हैं। 
भाषावाद, संप्रदायवाद और विलगाववाद पंजाब में इस प्रकार मिश्रित हो गए हैं 
कि जनता के लिए इन सारी बातों को सोद्देश्य ढंग से देखना कठिन हो गया है । पंजाब 
को सिखों से संबद्ध माना जाने लगा है और पंजाबी सूबे को सिख राज्य से | जिस ढंग से 
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अकाली दल ने पंजाबी भाषा की मान्यता और पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन चलाया है 
उससे आंदोलन के आयोजकों में वास्तविक उद्देश्य के बारे में संदेशों की केवल पुष्टि 
ही हुई है। 
भाषा समस्या को ठीक से देखा जा सकता है, जब उसके पंजाबी सूबे की माँग से 
अलग कर दिया जाए। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्तमान विभाजित पंजाब 
का और विभाजन नहीं किया जाएगा। इसके किसी भी प्रकार के विभाजन से निर्मित 
इकाइयों को स्थिति संकटापन्न रहेगी और सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान न होकर 
उल्टे उन्हें बल मिलेगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और भाषा के 
आधार पर भी पंजाब के वर्तमान आकार को छोटा करना संभव नहीं है। पंजाब को 
अपने वर्तमान आकार में बने रहते हुए राज्य में प्रचलित भाषाओं का इस ढंग से प्रयोग 
करना है कि प्रशासन के साथ संचार संपर्क का जनता के लिए बोधगम्य और सरल 
साधन बनने के अतिरिक्त उनसे भावात्मक एकता भी सुदृढ हो। जब तक पंजाबी और 
हिंदी का सांप्रदायिक या क्षेत्रीय आधार पर प्रयोग चलता रहेगा, तब तक इन उद्देश्यों 
को पूर्ति नहीं होगी। 
पंजाबी को सिखों की भाषा कहना गलत है। गैर-सिख इसे न केवल बोलते हैं 
बल्कि ऐसे अनेक गैर-सिख हैं, जिन्होंने इस भाषा में साहित्यिक योगदान किया है । यदि 
अकालियों ने इस भाषा का अपने अलगाववादी उद्देश्यों के साधन के रूप में उपयोग 
नहीं किया होता, तो अपनी मातृभाषा को समृद्ध बनाने के लिए गैर-सिख अधिकाधिक 
संख्या में आगे आते। फिर भी, इसे मान्य करना ही होगा कि ऐसे लोग एक विशाल 
संख्या में हैं, जो यद्यपि पंजाबी बोलते हैं, किंतु उन सभी कार्यों या उद्देश्यों के लिए, 
जिसके लिए भाषा की आवश्यकता है, हिंदी का ही उपयोग करते हैं या करना चाहते 
हैं। हिंदी और पंजाबी के प्रति उनका वर्तमान रुख़ अकाली राजनीति के कारण कठोर 
बन सकता है, किंतु निश्चित रूप से यह रुख मूलत: प्रतिक्रियाजन्य नहीं है। यहाँ तक 
कि सिख गुरु ब्रजभाषा के पंडित थे, जो हिंदी की तत्कालीन प्रधान बोली थी । और यदि 
स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंजाब के लोगों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए हिंदी 
का प्रयोग किया तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वह व्यापक रूप से समझी जाती थी। 
वस्तुत: पंजाब में हिंदी और पंजाबी दोनों साथ-साथ विकसित हो रही हैं । यह स्वीकार 
करना ही होगा कि पंजाबी उस समय एक साहित्य के साथ सर्वागपूर्ण भाषा के रूप में 
विकसित नहीं हो सकी, जब अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ हुई थीं। उसके विकास में विलंब 
हुआ है, पर इस कारण उसे क्षति नहीं उठानी चाहिए। एक विकासशील भाषा को भी 
उसी प्रकार कुछ कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार एक 
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इसे राजनीतिक उद्देश्यों या पांथिक आंदोलनों के साथ जोड़कर उसके मार्ग में बाधाएँ 
उत्पन्न करने के स्थान पर उसे यथासंभव अधिकाधिक लोगों द्वारा अंगीकार किए जाने 
के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। 
लिपि का प्रश्न भी उलझने वाला है । गुरुमुखी का विरोध करने में कोई तुक नहीं है । 
इसका मूल चाहे जो हो, आज पंजाबी भाषी जनता व्यापक पैमाने पर इसका प्रयोग करती 
है किंतु ऐसे लोग भी बहुत हैं, जो नागरी लिपि के प्रयोग की भी माँग करते हैं । इसे क्यों 
नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए? इससे पंजाबी का हित होगा। ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की 
जाती हैं कि यदि पंजाबी के लिए नागरी का प्रयोग होता तो पंजाबी भाषा अपनी विशिष्ट 
प्रकृति नहीं प्राप्त कर सकेगी । यह आशंका आधारहीन है । मराठी की लिपि नागरी है और 
फिर भी वह एक अलग भाषा है। सरकार चाहे जो करे, मेरा मत है कि लेखक और 
प्रकाशक पंजाबी लिखने के लिए अधिकाधिक नागरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नागरी में 
प्रकाशित पुस्तकों के लिए निश्चित रूप से व्यापक बाजार रहेगा। चूँकि हिंदी राष्ट्रभाषा 
है, हर व्यक्ति इसे सीखेगा । इसलिए नागरी लिपि सबको ज्ञात रहेगी अकेले गुरुमुखी को 
माँग करनेवाले तो पंजाबी के क्षेत्र को केवल सीमित कर देना चाहते हैं। 
भारतीय जनसंघ का सदा से यह मत रहा है कि पंजाब को सभी कार्यों के लिए 
एक द्विभाषी राज्य मान्य किया जाए। पूरे राज्य में और सभी स्तरों पर हिंदी और पंजाबी 
दोनों का प्रयोग होना चाहिए। इन दोनों भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था को जानी 
चाहिए। किसी भी चरण में से किसी एक के विरोध से खाई बढ़ेगी और अंततोगत्वा 
उससे राज्य का विभाजन हो सकता है, जिसका परिणाम सबके लिए बुरा होगा। राज्य में 
अतिवादी दृष्टिकोण का आग्रह करने वाली राजनीतिक शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो विलगाव 
की नीति का प्रचार करती हैं | चाहे वे पंजाबी के समर्थक हों या हिंदी के, वे वास्तविकता 
की उपेक्षा करते हैं और वर्तमान रूप को बलात्‌ बदल देना चाहते हैं । नागरिकों को दोनों 
भाषाओं का प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पंजाबी रहने के लिए आई है 
और कोई उसे हटा नहीं सकता। कुछ लोगों द्वारा उसकी उपेक्षा किए जाने से वह केवल 
एक वर्ग विशेष के समर्थकों के द्वारा प्रयुक्त होगी। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना की 
अभिव्यक्ति के उचित साधन के रूप में विकसित होने के बदले इसका संकुचित उद्देश्यों 
के लिए वर्गीय स्वार्थ साधकों द्वारा दुरुपयोग किया जाएगा। यह सभी पंजाबियों का 
पवित्र कर्तव्य है कि बे अपनी मातृभाषा को साम्यवादियों और संप्रदायवादियों के चंगुल 
से मुक्त करें। 
पंजाब से हिंदी को भी नहीं हटाया जा सकता। जब तक गुरुद्वरों में गुरु ग्रंथसाहब 
का पाठ, मंदिरों में रामायण और सुखसागर का पाठ तथा आर्यसमाज मंदिरों में सत्यार्थ प्रकाश 
का पाठ होता रहेमा, "फन केलों केऽ चीज फे हिंदी का उवर डळ ला रहेगा। 
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पंजाब की समस्या के समाधान के लिए सच्चे राष्ट्रीयतापूर्ण और रचनात्मक विचार 
की आवश्यकता है । यह एक अत्यंत संतोष की बात है कि श्री मा.स. गोलवलकर जैसे 
निष्पक्ष एवं अत्यंत देशभक्त व्यक्ति ने भी भारतीय जनसंघ द्वारा बहुत पहले 1953 में 
व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया है। उन्होंने पंजाबियों को अपनी मातृभाषा 
को अंगीकार करने और सिखों को अपनी स्वत: की राष्ट्रीयता अर्थात्‌ हिंदुत्व को 
अंगीकार करने का परामर्श दिया है। जनसंघ का अनुभव कहता है कि उसके दृष्टिकोण 
की पुष्टि हुई है। तब अतिवादी तत्त्व परेशान हो गए। जो लोग इस समस्या का समाधान 
हिंदी विरोध या पंजाबी विरोध में सोचते थे, उन्हें एकात्मता का दृष्टिकोण रुचिकर नहीं 
लगा होगा। फिर भी, विचारशील तत्त्वों को वह मत अच्छा लगा है | दुर्भाग्य से, गत कुछ 
वर्षों से पंजाब में अतिवादी स्वयं को ही एकमेव जनप्रतिनिधि मानने लगे हैं, क्योंकि 
सौम्य और राष्ट्रवादी लोग दृढता से खड़े नहीं हुए हैं। पंजाब जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी 
समिति की बैठक 20 नवंबर को करनाल में हुई और उसने भी संपूर्ण स्थिति पर विचार 
करने के बाद अपने पूर्व रुख़ की ही पुनर्घोषणा की है। 
--ऑर्गनाइजर, नवंबर 28, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
OD 
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विधायिका पक्ष बनाम संगठन पक्ष 


उक प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने पदत्याग करने और सार्वजनिक जीवन से 

अवकाश ग्रहण करने के अपने निश्चय की घोषणा को है । यह मंत्रिमंडलीय गुट 
और राज्य कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्यों के बीच दीर्घकाल से चली आ रही गुटबाजी का 
परिणाम है। उनको पंडित नेहरू ने पद त्याग करने का परामर्श दिया है, ताकि कांग्रेस 
कार्यकर्ताओं में एकता का मार्ग प्रशस्त हो सके | किंतु सदा को भाँति ही रोग के बारे में 
पंडित नेहरू का निदान और उपचार सही नहीं है । इस तथ्य के व्यापक प्रचार के उपरांत 
भी कि श्री चंद्रभानु गुप्त' को पंडित नेहरू ने खड़ा किया है, 29 नवंबर के प्रातःकाल, 
जब नए नेता का चुनाव होने वाला था, उन्हें (श्री गुप्त को) विधायकों का सर्वसम्मत 
समर्थन नहीं प्राप्त था। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि केंद्र से प्राप्त त्वरित संदेश पर यदि 
चुनाव स्थगित नहीं हो जाता तो उस दिन वे विजयी नहीं हो सकते थे। अब यह देखना 
शेष है कि ' कांग्रेस हाई कमान' विधायकों पर अपने द्वारा मनोनीत प्रत्याशी थोपती है 
या उन्हें अपना नेता चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। 

यद्यपि सदा की भाँति यह संघर्ष व्यक्तिगत ढंग का है, फिर भी, दोनों गुटों ने सत्ता 
के लिए अपने घटिया लालच को छिपाने के लिए अखाड़े में सिद्धांत को भी घसीटा है । 
जबकि श्री संपूर्णानंद और उनके समर्थकों का कहना है कि विधायिका पक्ष को स्वतंत्र 
और केवल विधानमंडल तथा जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, असंतुष्ट गुट इस 
बात पर बल देता है कि दल के विधानमंडल से बाहर वाले अंग (संगठन पक्ष) का 
सत्तासीन कांग्रेस सदस्यों पर नियंत्रण रहना चाहिए। यह एक पुराना विवाद है, और इन 
दोनों के बीच कोई अनम्य रेखा खींचना कठिन होगा। 


1. चंद्रभानु गुप्त.(1902-1980), 7 दिसंबर, 1960 से 2 अक्तूबर, 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 
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आज जो स्थिति चल रही है उसमें दोनों पक्षों की परस्पर भिन्नता समाप्त होती जा 
रही है और सरकार तथा संगठन अधिकाधिक एक बनते जा रहे हैं | वर्तमान प्रकरण में 
डॉ. संपूर्णानंद और श्री चंद्रभानु गुप्त, दोनों के आधारों में आत्मविरोध का तत्त्व है। जब 
दलीय चुनाव हो रहे थे, तब डॉ. संपूर्णानंद ने यह घोषित किया था कि यदि उनके गुट 
की पराजय हो जाएगी तो वे उनके मंत्रिमंडल में अविश्वास माना जाएगा और त्यागपत्र 
दे देंगे। स्पष्ट है कि वे विधायिका से नहीं, वरन्‌ अपने दल से विश्वास मत चाहते थे। 
उन्होंने विधायिका पक्ष को संगठन पक्ष के अधीनस्थ मान लिया था। यदि मंत्रिमंडलीय 
गुट जीत गया होता तो उसके दोनों हाथ लड्डू रहते। वे दोनों अंगों को नियंत्रित करते, 
और इसलिए दल की सर्वोच्चता के सिद्धांत का ढिंढोरा पीटने में किसी त्याग या पद 
छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु ऐसा प्रतिपादन आवश्यक हो गया है कि विधायिका 
पक्ष को समस्त मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में माना जाए, जनता के एक वर्ग के 
प्रतिनिधि के रूप में नहीं । दल का वर्चस्व स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ अब उन्हें उसका 
आज्ञा पालन करना चाहिए। 
जब श्री चंद्रभान गुप्त यह कहते हैं कि दल को विधायक-दल का मार्गदर्शन और 
नियंत्रण करना चाहिए, तब वे दल को शासक निर्माता की भूमिका प्रदान करते हैं। 
वर्तमान में शायद कहीं भी कांग्रेस द्वार यह भूमिका नहीं अपनाई जाती, परंतु पहले 
निश्चित रूप से वह यह भूमिका निभाती थी और प्रभावकारी ढंग से निभाती थी। कांग्रेस 
हाई कमान द्वारा मंत्रिमंडल बनाए गए और भंग किए गए। किंतु तब से स्थिति में भारी 
परिवर्तन आ गया है। अब कांग्रेस के हाथ में सरकार को नियंत्रित करने का कोई 
अधिकार नहीं रह गया है। दोनों पक्षों (विधायिका पक्ष और संगठन पक्ष ) की सापेक्षिक 
स्थिति का प्रश्न बहुत पहले हल हो गया, जब नेहरू सरकार के विरोध में आचार्य 
कृपलानी ने कांग्रेस सरकार पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि सरकार ही कांग्रेस पर 
नियंत्रण रखती है। अब कांग्रेस सरकार नहीं रह गई है, केवल सरकारी कांग्रेस रह गई 
है। कांग्रेस अध्यक्ष सदा प्रधानमंत्री के अधीनस्थ सरीखे रहते हैं। 
किंतु जो बात अखिल भारतीय स्तर पर सही है, वह राज्य स्तर पर सदैव सही नहीं 
भी हो सकती। यहाँ श्री चंद्रभानु गुप्त मंत्रिमंडल को राज्य कांग्रेस का अनुगामी देखना 
चाहते हैं। पर इसका रहस्य प्रकट हो गया, जब श्री गुप्त मुख्यमंत्री पद के लिए स्वयं 


प्रत्याशी बन गए। स्पष्ट है कि अब वे शासक निर्माता की भूमिका से संतुष्ट न रहकर 
स्वयं भी शासक बनने को उत्सुक हैं । सामने के दरवाज़े से प्रवेश पाने में विफल हो जाने 
पर अब वे पीछे के दरवाजे से सत्तारूढ होना चाहते हैं । यह निश्चय ही संकट को हल 
करने का तरीक़ा नहीं है। इससे तो संकट और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का उदाहरण अन्य 


राज्यों में भी दुहराया जा सकता है। अधिकांश राज्यों में मंत्रिमंडल i गौर कांग्रेस 
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संचालन अलग-अलग गुटों द्वारा होता है । 

विधायिका पक्ष को दल का अनुगामी बनाना एक बात है, और दल के नेता को ही 
विधायिका का नेता बना देना बिल्कुल अलग बात है। यदि ऐसा किया गया तो देश में 
दल की तानाशाही चलने लगेगी। 

दोनों पक्षों के सापेक्षिक महत्त्व का प्रश्‍न व्यावहारिक प्रश्‍न है, और उसे केवल 
सैद्धांतिक आधार पर हल नहीं किया जा सकता । सिद्धांततः जनतंत्र में जनता को इच्छा 
सर्वोपरि है और उसके प्रतिनिधियों को उनकी अंतश्चेतना, जनमत एवं संविधान के 
अतिरिक्त अन्य किसी का नियंत्रण नहीं मान्य करना चाहिए, किंतु व्यवहार में दलौय 
पद्धति के जनतंत्र में, दल के समर्थन के आधार पर ही प्रत्याशी निर्वाचित होता है। 
बहुधा जनता किसी दल के व्यक्ति की अपेक्षा उस दल का समर्थन करती है। व्यक्ति 
भी, अपनी स्वयं की इच्छा से दल का अनुशासन स्वीकार करता है । इसलिए वह केबल 
उस समय जनता के नाम की दुहाई नहीं दे सकता, जब दल के निर्देश का पालन करना 
उसके लिए असुविधाकारक बन जाए। विशेषत: एक ऐसी पद्धति में जिसमें प्रतिनिधि 
को वापस बुला लेने की व्यवस्था नहीं है, चुनाव के बाद दल ही विधायक के आचरण 
को नियमित रख सकता है। अगला चुनाव होने तक जनता निरुपाय रह जाती है । 

फिर भी, यदि दल जनता के हित में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो 
दूर्वाकुर के समान उसकी जड़ें सर्वत्रव्यापी होनी चाहिए। वर्तमान दशा में जनता कहीं 
चित्र में नहीं है । वस्तुतः उन लोगों के गुट संघर्षो के कारण, जो जनता का प्रतिनिधि होने 
का दावा करते हैं, जनता को कष्ट सहन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लगभग एक 
पखवाड़ा पहले भोपाल में भाषण करते हुए निराशा और क्रोध की भावना से प्रेरित होकर 
कांग्रेस को भंग कर देने का परामर्श दिया था। उनका कहना था कि यदि संकट का 
निवारण नहीं किया जा सकता, तो दल को भंग कर देना चाहिए। किंतु पराजयवादी और 
निराशा की भावना से अपनाया गया कोई भी पग देश के लिए सहायक नहीं होगा। यह 
सही है कि कांग्रेस जन भंग करने के प्रस्ताव को अंगीकार नहीं करने जा रहे हैं, परंतु 
जिस प्रकार वे आचरण कर रहे हैं, उससे हास और विनाश का ही मार्ग प्रशस्त हो रहा 
है। जिनका जनतंत्र में विश्‍वास है, उनको अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए 
और रिक्तता की पूर्ति अकर्मण्य लोगों को न करने देकर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का 


निर्वाह करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। 
--ऑर्गनाइजर दिसंबर 5, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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यह मेरा नहीं सबका है 
और इसलिए राष्ट्र का है 


ध॒ का मुख्य तत्त्व है उसका आचार। धर्म और अधर्म का विचार करने पर महाभारत 

का एक वाक्य स्मरण हो आता है, जिसमें कहा गया है-'* कभी दूसरे से ऐसा 
व्यवहार न करो, जो यदि तुम्हारे साथ किया जाए तो तुम्हें कष्टदायक लगे ।'' वस्तुत: 
समष्टि धर्म का आधार आत्मीयता ही है। संपूर्ण समाज के प्रति यह अपनेपन का भाव 
मन में लेकर ' अहं भाव' हटाकर आत्मीयता का भाव जगाना ही सच्चा धर्म है। 

हम यज्ञ करते हैं । यज्ञ करते समय कहते हैं ' इदं न मम्‌' यह मेरा नहीं है। यज्ञ के 
उपरांत जो शेष रहता है, उसे हम भगवान्‌ के प्रसाद-स्वरूप ग्रहण करते हैं । ऐसा नहीं 
कि यज्ञ बाद में हो और प्रसाद पहले बँट गया। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जितना 
हम पैदा करते हैं-वह सब मेरा नहीं। एक व्यक्ति, वेतन पाता है तो वह सारे वेतन का 
उपयोग स्वयं के लिए नहीं करता। वह रुपए लाकर पिताजी या माताजी को दे देता है 
और उस धन का उपयोग संपूर्ण परिवार की आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। 
हम जब भोजन करते हैं, तो कहते हैं “त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्‌? भोजन 
भी हम स्वयं के लिए नहीं करते तो इसलिए करते हैं कि यह जो ईश्वर की अपार कृपा 
के कारण हमको मानव शरीर मिला है, इसका संरक्षण हो सके, ताकि धर्म संरक्षण के 
ईश्वरीय कार्य के लिए इस शरीर का समुचित उपयोग हो सके। मैं केवल अपना ही 
नहीं, दूसरों का भी विचार करूँगा। इतना विचार मात्र हमारे अंदर आ जाए तो हम कहेंगे 
कि हम धर्म के आधार पर खडे हैं। 

धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपना 


दम ही नहीं, दूसरों का भी 
विचार किया। एक बार पाँचों पांडव कुंती के साथ जंगल में जा 


रहे थे। जाते-जाते कुंती 
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को प्यास लगी। पानी लाने के लिए भीम एक तालाब के पास गए। वहाँ उन्हें यक्ष ने 
रोका और कुछ पूछा। उचित उत्तर न पाने पर वह क्रोधित हो गया और भीम को बेहोश 
कर डाला। 

काफ़ी देर के बाद भी भीम के न लौटने पर अर्जुन उनकी सुधि लेने गए और 
अर्जुन का भी वही हाल हुआ। फिर क्रमश: सहदेव और नकुल गए पर उनका भी वही 
हाल हुआ। अंततोगत्वा युधिष्ठिर स्वयं गए। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी वही प्रश्‍न पूछा। 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यक्ष प्रसन्न हो गया और कहा, ' जाओ, पानी ले लो तथा किसी 
एक भाई के पुनर्जीवन का वरदान माँग लो।'' युधिष्ठिर ने कहा, ' यदि तुम स्वयं ऐसा 
कहते हो तो नकुल अथवा सहदेव में से किसी एक को जीवित कर दो।'' यक्ष को 
आश्चर्य हुआ । उसने कहा, “' अर्जुन और भीम से भाइयों को छोड़कर तुम इनको जिंदा 
करने के लिए कहते हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । अर्जुन गांडीवधारी है। भीम 
अभूतपूर्व बलशाली पुरुष है। तुम उनको क्यों नहीं माँगते?'' युधिष्ठिर ने सहज उत्तर 
दिया--' हमारी दो माताएँ हैं, कुंती और माद्री | सौभाग्य से कुंती का एक पुत्र मैं जीवित 
हूँ । माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए तुम नकुल अथवा सहदेव में से किसी को 
भी जीवित कर दो।'' उन्होंने वहाँ पर यह विचार नहीं किया कि अर्जुन धनुर्धारी है, 
भीम अतीव बलशाली योद्धा है। विचार किया तो धर्म का किया और कहते हैं कि इस 
उत्तर से यक्ष इतना प्रसन्न हो गया कि उसने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। हम तो 
इस प्रकार से धर्म का विचार चाहते हैं। 


दो अक्षरों से मृत्यु, तीन में अमरता 

“मम इति मृत्युः, ममत्व ही मृत्यु है। “न मम' ही अमरता है । यह मेरा नहीं, सबका 
है और इसीलिए राष्ट्र का है। इस प्रकार का भाव ही सच्चा राष्ट्रभाव है। इसी में से 
त्याग की वृत्ति पैदा होती है। इसी वृत्ति से जीवन की सारी समस्याओं का हल निकल 
आता है। 

कई बार विवाद खड़ा हो जाता है कि राजनीति बड़ी है या अर्थनीति? इस विवाद 
पर विचार करते समय उपनिषद्‌ की एक कथा याद आती है। कहते हैं कि एक बार 
शरीर के सब अंगों में परस्पर झगड़ा हो गया कि सबमें बड़ा कौन है? हर एक अंग 
अपने को बड़ा कहने लगा, आँख ने कहा--मैं बड़ी, नाक ने कहा --मैं, मुँह ने कहा-- 
मैं और पाँव ने कहा--में सबसे बडा हूँ। हाथ भी पीछे क्यों रहते? हाथों ने कहा-मैं 
वास्तव में बड़ा हूँ। सभी अंग इस विवाद को लेकर प्रजापति के पास गए और कहा, 
आप निर्णय दें कि हम सबमें बड़ा कौन है? प्रजापति ने सोचा, क्या बला आ गई है! 
आखिर उन्होंने बडी चतुराई से काम लिया। उन्होंने कहा=जिसके न रहने से बाक़ौ सब 
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बेकार हो जाएँ, वह बड़ा । सभी अंग प्रसन्न थे। हर एक को लगता था कि मेरे न रहने से 
सब बेकार! सब अहंकार से भर गए। आख़िर निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तय 
हुआ कि एक-एक करके देखा जाए, किसके बिना काम नहीं चल सकता? सबसे 
पहले आँख पृथक्‌ हुई । एक वर्ष बाद उसने पुन: आकर देखा तो सारे काम ठीक चल 
रहे हैं। मेरे न होने के कारण कोई कष्ट न हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे न होने पर काम 
नहीं चलेगा, पर यहाँ तो लाठी के सहारे काम चल रहा है। फिर कान महादेय पृथक्‌ 
हुए, पर काम चलता रहा। इसी तरह पैर गए, हाथ गए, पर काम चलता रहा। मन पृथक 
हुआ तो शरीर को और सुख हुआ | बाक़ी अंगों ने कहा--महाराज ! आप चले गए, बड़ा 
अच्छा रहा। लौटकर मत आइए। मन ने पूछा-क्यों? तो ज़बान बोली--तुम्हारे कारण 
कितनी तक़लीफ़ होती थी। यह मिठाई खाओ, वह चाट खाओ आदि सबसे मुक्ति मिल 
गई। आँख ने भी हाँ में हाँ मिलाई । 

अब प्राणों को बारी आई । प्राण महोदय ने ज्यों ही बिस्तर बाँधकर जाने की तैयारी 
को कि हलचल मच गई । आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब घबराए। उनकी अकल में 
आ गया कि भाई, यदि प्राण महोदय चले गए तो हम सब बेकार हो जाएँगे। सब 
मिलकर गए, बोले--महाराज! आप मत जाइए। आप जाएँगे तो हम सब समाप्त हो 
जाएँगे। आप सबसे बड़े हैं। 

यही हाल राष्ट्र का है। राष्ट्र सुरक्षित है तो सब ठीक है। राष्ट्र के जितने अंग हैं 
सब काम करेंगे। राष्ट्र है तो धर्म भी रह सकेगा; धन-धान्य भी रह सकेगा। हमारा मंत्री, 
राजा, हमारा अभियंता, हमारा कृषक सब काम करेंगे । इसलिए प्राण की भाँति राष्ट्र 
सुरक्षित एवं सामर्थ्यवान रहे। यह हमारी पहली आवशयकता होनी चाहिए। 


एकमेव मार्ग 


हम विचार करें, आख़िर यह जो खाद्य समस्या हमारे सामने है, उसका हल क्या 
है? अन्न उपजाने का काम तो किसान ही करेगा। व्यापारी का काम व्यापारी करेंगे। 
प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे और सेना का सेना। ऐसा अपेक्षित नहीं कि सेना 
को छुट्टी दे दी जाए और देश की रक्षा करने के लिए नागरिक मार्चिंग करते हुए 
लदूदाख में चीनियों से लड़ें। यहाँ तो सेना को ही लड़ना होगा, किंतु देश में एक 
समष्टिगत भाव, सामाजिकता, जीवन में सहकारी भाव 


ब उत्पन्न करना होगा। यही प्रमुख 
कार्य है। एक बार यदि यह हो तो बाकी के जितने अनेक अंग हैं, सब ठीक काम कर 
सकेंगे और यह भाव नष्ट हो गया तो न सेना देश के लिए लड़ेगी, न किसान देशवासियों 
को क्षुधा मिटाने के लिए परिश्रम करेगा। अत: राष्ट्र के चिरजीवन के लिए समष्टि भाव 


का जागरण आवश्यक है। आज राष्ट्रात्मा कमज़ोर हो गई है। एकात्मता के बंधन ढीले 
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पड़ गए हैं । आत्मीयता का स्थान घृणा ने ले लिया है। इसी राष्ट्रभाव के हास से अनेकों 
समस्याओं को जन्म मिला है। इन समस्याओं का ऊपरी निदान समस्या का स्थायी हल 
नहीं प्रदान कर सकता। यह एक त्रिकालाबाधित सत्य है कि राष्ट्र भाव को छोड़कर 
कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, न अतीत में कर सका, न भविष्य में कर सकेगा। 
अतः राष्ट्रोद्धार का विचार करनेवाले देशभक्त को इस मूल समस्या पर विचार करना 
चाहिए। जब तक धर्म और संस्कृति के बारे में पूर्वग्रह छोड़कर उसके व्यापक और 
सनातन तत्त्व का साक्षात्कार कर राष्ट्र जीवन को सुदृढ बनाने का प्रयास नहीं होता, तब 
तक हमारी सर्वागीण उन्नति का पथ अवरुद्ध ही रहेगा। 
-- पाञ्चजन्य, दिसंबर 5, 1960 
OD 
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लखनऊ अधिवेशन मो आने वाले कार्यकर्ताओं के नाम 
दीनदयालजी ने एक पत्र लिखकर भावी कठिनाइयों से जूझने का 
आवाहन किया था। 


भाव जनसंघ का नवम वार्षिक अधिवेशन श्री ए. रामाराव की अध्यक्षता में 
दिनांक 30, 31 दिसंबर, 1960 तथा 1 जनवरी, 1961 को लखनऊ में हो 
रहा है। 

नागपुर अधिवेशन ने जिस प्रगति का संकेत किया था, उस मार्ग पर यह अगला 
पग है। प्रशस्त पुण्य पथ पर प्रगति पथिकों को अपना प्रत्येक पग विचारपूर्वक दृढता 
और उत्साह के साथ, ध्येय सिद्धि के संकल्प का निश्चय प्रकट करते हुए डालना होता 
है। हमें इसी भाव से इस अधिवेशन को ओर देखना होगा। 

देश की अंतर्बाह्य संकट को स्थिति समाप्त नहीं हुई, प्रत्युत शासन की अवास्तविक, 
असम्मानकारक तथा पराक्रम रहित नीति के कारण बाहर के शत्रु तथा अंदर की 
विघटनकारी, षड्यंत्रशील एवं पंचगामी शक्तियाँ बल पकडती जा रही हैं। राष्ट्र के 
संगठित सामर्थ्य की हुंकार मात्र से जिन देशघातियों को भयविकंपित एवं गलित-गात्र 
होना चाहिए, वे आज साँपों को दूध पिलाने की नीति के कारण अपनी विषभरी तीव्र 
फुफकार से संपूर्ण वातावरण को संतप्त करते हुए तीक्ष्ण दंश के लिए सर उठा रहे हैं । 
राष्ट्रवादी शक्तियों को इन्हें अभिमंत्रित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 

कश्मीर का भाग्य अधर में लटक रहा है। पाकिस्तान और चीन से आक्रांत, राष्ट्र 
विरोधियों के कुचक्र से पीड़ित तथा भ्रष्टाचारी और घोर सांप्रदायिक शासन की अनीतियों 
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से ग्रस्त माता का मस्तक असहनीय वेदना से प्रपीडित है । आक्रमणकारियों के साथ 
समझौता कर भारत का भू-भाग समर्पण करने के लज्जाजनक तथा अराजनीतिपूर्ण 
प्रस्ताव किए जा रहे हैं । 

सीमाओं की सुरक्षा केवल भाषणों का विषय बनकर रह गई है। हम अभी भी 
जागरूक प्रतीत नहीं होते। 

राष्ट्र की रक्षा की व्यवस्था के स्थान पर शासन पंचवर्षीय योजनाओं के महल खड़े 
करने में व्यस्त हैं। तीसरी योजना का प्रारूप प्रकाशित हुआ है। दूसरी के समान ही 
यथार्थ की भूमिका में दूर, महँगाई और बेकारी की समस्याओं का समाधान करने में 
अक्षम, दुर्वह कर-भार तथा भारी ऋणों से वित्त व्यवस्था को विश्वृंखलित करने वाली, 
समाजवाद के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की घातक तीसरी योजना को 
देश पर लादने के लिए शासन का संकल्प है। 

चारों ओर की इस विषम स्थिति में शासक-दल की घरेलू फूट और व्यापक 
अगुशासनहीनता ने जन-मन के उद्वेग को और भी बढ़ाया है। आज वह सहारा ढूँढ़ 
रहा है। 

क्या हम अपना कर्तव्य समझकर अपना दायित्व निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे? 
समय हमारे साथ है, जनमत हमारे पीछे है तथा नियति हमें संकेत कर आगे बुला रही 
है। वर्ष भर में हमारा पग आगे बढ़ा है, किंतु हमें योजनाबद्ध रूप से आगामी वर्ष से 
लंबा पग बढ़ाना होगा। 

आम चुनाव आ रहे हैं। जनता को अपने अभिमत प्रकट करने का अवसर मिलेगा। 
किंतु चुनाव का अपना तंत्र है । उनके लिए योजकता और साधनों को बहुत आवश्यकता 
है। पिछले दिनों कई स्थान पर कार्यकर्ताओं ने आपस में विचार किया है। उनका 
संकलित विचार हमें अधिवेशन में करना होगा। 

आज राजनीति में जो बदलाव आ रहा है, उसमें इस अधिवेशन का विशेष स्थान 
है। तदनुरूप ही हमें अपना स्वरूप यहाँ अभिव्यक्त करना होगा। लखनऊ अधिवेशन के 
इस महत्त्व का विचार कर, आप पूर्ण तैयारी के साथ वहाँ आएँ, यही प्रार्थना है विश्‍वास 
है कि वहाँ हम ध्येयमार्ग के अपने सब साथियों के लिए समुचित योजना प्रस्तुत कर 
सकेंगे। 

पाञ्चजन्य, दिसंबर 5, 1960 
DO 
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59 
कांगो और बेरूबारी 


सः के लगभग एक सौ सदस्यों ने, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस पार्टी के हैं, राष्ट्र 

संघ और विश्व की संसदों के नाम एक अपील जारी की है, जिसमें कांगो के प्रधानमंत्री 
श्री लुमुंबा' को अविलंब मुक्‍त कराने का अनुरोध किया गया है । इन लोगों ने अन्य देशों 
के सांसदों से भी अनुरोध किया है कि ' कांगो की स्थिति को और बिगड़ने देने से रोकने 
के लिए, कांगो की सच्ची संसद्‌ को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए, कर्नल मोबुतू 
के नेतृत्व में कार्यरत सशस्त्र समूहों को अविलंब भंग करा देने के लिए, सभी बेल्जियाई 
अधिकारियों के कांगो से निष्कासन के लिए तथा कांगो में बेल्जियम के एवं अन्य देशों 
के हस्तक्षेप को समाप्त कराने के लिए वे अपनी सरकारों पर अपने प्रभाव का उपयोग 
करें। और ठीक उसी समय, जब ये सदस्य यह अनुरोध कर रहे थे, बेरूबारी जन शिष्टमंडल 
बेरूबारी की 12,000 जनता को एक विदेशी शक्ति की दया पर सौंपे जाने तथा एक 
निरंकुश शासन के हाथों प्रदंडित किए जाने एवं अनंत कष्टों के हवाले किए जाने से 
अपनी रक्षा के लिए उनके पास एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत कर रहा था। 

हमें नहीं मालूम कि श्री लुमुंबा की मुक्ति के लिए अपील करने में संसद्‌ के 
सदस्यों के पास मानवीयता के अतिरिक्त और भी कोई आधार है या नहीं, परंतु बेरूबारी 
को जनता को भेड़ियों के सामने न फेंके जाने की प्रार्थना के साथ संसद-सदस्यों की 


= क प आक 

1. पैट्रिस एमरी लुमुंबा (1925-1961), कांगो स्वतंत्रता संग्राम के नेता, जिन्होंने बेल्जियम से देश को आजाद 
कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । स्वतंत्रता पश्चात्‌ हुए चुनाव में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होकर आए. 
च 24 जून, 1960 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्यवश 12 सप्ताह के बाद हो 14 सितंबर को सैन्य तानाशाह 
यूसुफ-डिजायर मोबुतू ने तख्तापलट कर दिया और लुंमुबा को क़ैद किया गया तथा बाद में उन्हें गोली मार दी 
गई। इन्होने कद के दौरान संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की माँग की थी, लेकिन उन्होंने कोई क़दम नहीं उठाया, 
अनेक इतिहासकार इनको मौत के लिए बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम को 
ज़िम्मेदार मानते हैं। 
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शरण में आना कहीं अधिक औचित्य रखता है । विश्व की संसदें उस विषय में केवल 
एक प्रकार का नैतिक दबाव भर डाल सकती हैं, किंतु भारत की संसद्‌ बेरूबारी के 
प्रार्थियों को न्याय दिलाने के लिए निश्चित रूप से ठोस और पूर्णत: प्रभावकारी पग उठा 
सकती है। पर इसकी आशा बहुत कम है कि संसद्‌ के सदस्य अपने इस उत्तरदायित्व के 
प्रति जागरूकता दिखाएँगे। उन्हें बेरूबारी की जनता की अपेक्षा श्री लुमुंबा के लिए 
अधिक सहानुभूति है। जब कर्नल मोबुतू के सैनिक दुर्व्यवहार करते हैं, तब इनके हृदय 
रक्तारक्त हो जाते हैं, पर पाकिस्तानियों के हाथ में सौंपे दिए जाने के कारण उनके हाथों 
भारतीय नागरिकों को जब सभी प्रकार से अपमान सहने पड़ रहे हैं तो ये निरपेक्ष भाव से 
देखते रहते हैं। कितना अपमानजनक विरोधाभास है! 
इस तथ्य के उपरांत भी कि सारे देश ने प्रचंडता से बेरूबारी के हस्तांतरण का 
विरोध किया है, पंडित नेहरू अपनी योजना को कार्यरूप में लाने के लिए कृतसंकल्प 
हैं। उन्हें संवैधानिक बंधनों की परवाह नहीं । उनके असंवैधानिक कार्यो को वैध ठहराने 
के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया जा सकता है । यह स्पष्ट है कि विदेशी प्रेस 
में छपी आलोचनाओं के कारण वे अपने वचन को क्रियात्मक रूप देने के लिए और 
भी अधिक कृतसंकल्प हो गए हें । इस प्रकार हमारी सरकार को नीति देश के किसी 
व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि अन्य देशों के अग्रलेख लेखकों द्वारा निर्धारित की जाती है। 
जनता के हाथ में सार्वभौम सत्ता नहीं निहित है, बल्कि वह 'मैनचेस्टर गार्जियन' और 
अमरीकी 'टाइम ' के हाथों में निहित है । विदेशी प्रभावों के प्रति यह अति संवेदनशीलता 
केवल मानसिक दासता की स्थिति की द्योतक है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 
बनी हुई है। 
निर्मल बोस? द्वारा भारत की केंद्रीय सरकार तथा अन्यों के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका 
पर अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने लिखा है, ' यह 
अकल्पनीय प्रतीत होता है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि कोई नागरिक प्रातःकाल 
नींद से जागने पर यह पाए कि उसे तथा उसकी सारी संपत्ति को बिना उसकी जानकारी 
या अनुमति के एक विदेशी शक्ति को सौंप दिया गया है ।'' किंतु कृपालु कांग्रेस सरकार 
के अंतर्गत भारत में यह अकल्पनीय बात घटित होने जा रही है। 
जिस ढंग से संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उससे यह भी प्रकट होता है कि सरकार 
में जनता का सामना करने का साहस नहीं है । पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है और 
जिस लज्जास्पद तरीके से डॉ. बिधानचंद्र राय* ने पैंतरा बदल दिया है, वह केवल इस 


2. निर्मल कुमार बोस (1901-1972) भारतीय मानव विज्ञानी और शिक्षाविद थे। महात्मा गांधी के साथ भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे तथा नमक सत्याग्रह के दौरान 1931 में क़ैद में भी रहे। 


8. बंगाल वे मुख्यमंत्री 1948-1962) । 
पश्चिप्त बगालू के, वम Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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बात का द्योतक है कि कांग्रेसी लोग बिना अनुताप पश्चात्ताप के किसी भी सीमा तक जा 
सकते हैं । उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अ+सर से सदस्यों 
को वंचित करने के एकमेव उद्देश्य से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बीच में ही सत्रावसान 
केवल यही प्रकट करता है कि सरकार का पक्ष बहुत दुर्बल है। वह देश के उच्चतम 
न्यायालय के एक और निर्णय का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। 
पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से इस 
टिप्पणी के साथ लौटा दिए जाने के बाद कि 'यह असंवैधानिक है', पश्चिम बंगाल 
सरकार के सम्मान का यह तकाजा है कि वह इस संबंध में विधानसभा में और कोई 
प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना ही उच्चतम न्यायालय में जाए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो 
यह विधानसभा के प्रति असम्मान होगा। 
केंद्रीय सरकार ने पहले यह संकेत दिया था कि उक्त विधेयक वर्तमान अधिवेशन 
में नहीं आ सकेगा, किंतु बेरूबाड़ी के संबंध में नेहरू-नून समझौते में संशोधन करने से 
पाकिस्तान के इनकार कर देने के बाद उसने एकाएक इस विधेयक को संसद्‌ के वर्तमान 
अधिवेशन में प्रस्तुत कर देने का निश्चय कर लिया । जिन लोगों ने पाकिस्तान के रुख में 
परिवर्तन की आशा की थी, उनकी आँखें खुल जानी चाहिए। पंडित नेहरू की इस 
बिकट स्थिति में उनकी सहायता करने के बदले पाकिस्तान उनको और अधिक विकट 
परिस्थिति में ला खडा करने का प्रयत्न कर रहा है । इस संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष 
अयूब के हाल के उद्गार बड़े तीखे हैं । उन्होंने व्यंग्य कसा है और वे प्रधानमंत्री नेहरू 
को परेशानियों पर प्रसन्न हैं । शेक्सपीयर के यहूदी की तरह वह एक पौंड मांस पाने पर 
' ही जोर देते हैं । यह आवश्यक है कि उन्हें इसी प्रकार का पाठ सिखाया गया। 
ऐसी संधि, जो किसी देश के संविधान का उल्लंघन करती हो, अंतरराष्ट्रीय विधि 
में बैध नहीं है। यहाँ तक कि संविधान में संशोधन भी पीछे की तिथि से प्रभावित नहीं 
हो सकता। वस्तुत: प्रधानमंत्री को पाक राष्ट्राध्यक्ष को बता देना चाहिए था कि वे इस 
विषय में असहाय हैं। संविधान में संशोधन कर उसकी भावना को तोड़ने-मरोड़ने के 
प्रयास को अपेक्षा यदि प्रधानमंत्री ने वैसा किया होता तो उससे विश्व की आँखों में एक 
जनतांत्रिक नेता और संवैधानिक ढंग को सरकार के पुरस्कर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा 
बढ़ गई होती । यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। यदि इस कारण पाकिस्तान 
संधि को रद्द कर देता है, तो हमारी कोई क्षति नहीं होने वाली है । 
यदि प्रधानमंत्री संविधान में संशोधन पर ज़ोर भी देते हैं, तो यह विषय इतना 
महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील है कि विधेयक पर उन्मुक्त मतदान होना चाहिए। पहले, 
भाषा के प्रश्न पर उन्मुक्त मतदान किया जा चुका है। यह प्रश्‍न भाषा प्रश्‍न से अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। किंतु कांग्रेस पार्टी सचेतक जारी कर चुकी है। यदि संसद्‌ के कांग्रेसी 
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सदस्य प्रतिष्ठा और निष्ठा की मिथ्या भावना का शिकार 'व्हिप' की उपेक्षा करें और 
अपनी अंतश्चेतना के अनुसार मतदान करें तो जनता की आँखों में उनकी प्रतिष्ठा बहुत 
ऊँची हो जाएगी। भारत की प्रतिष्ठा अपनी अखंडता सुरक्षित रखने में है, न कि उसे 
खंड-खंड करने में | विधेयक के विरुद्ध मत देकर वे विश्व को यह दिखा देंगे कि जनता 
और उसके प्रतिनिधि अपनी मातृभूमि की इंच-इंच भूमि को जी जान से प्यार करते हैं। 
वह हमारी राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण होगा। वह एक काम ही आक्रामक फौजों को 
काफ़ी दूर रखेगा और राष्ट्र के शत्रुओं कौ बुरी इच्छा को विफल बना देगा। यदि 
सदस्यगण विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो वे एक स्वतंत्र, जनतांत्रिक और 
सार्वभौम जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार खो देंगे । 
एक व्यक्ति की इच्छा की अपेक्षा हमें जनता की इच्छा का सम्मान करना 
चाहिए । विधेयक पर होनेवाले मतदान से यह प्रकट हो जाएगा कि अत्यधिक बहुमतवाली 
कांग्रेस पार्टी युक्त संसद्‌ के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा या नहीं । 
प्रत्येक माननीय सदस्य का व्यक्तित्व कसौटी पर है। अब देखना यह है कि क्‍या वे 
उस कसौटी पर खरे उतरते हैं? 
पाञ्चजन्य, दिसंबर 19, 1960 
[] 
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भारत, नेपाल और जनतंत्र 


] 5 दिसंबर को नेपाल के महाराजा' ने संसद्‌ को भंग कर दिया और सारे अधिकार 
अपने हाथ में ले लिए। प्रधानमंत्री बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तथा अन्य मंत्री 
उसी दिन गिरफ़्तार कर लिए गए और उस देश में सभी राजनीतिक गतिविधियों पर 
प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया जाता है कि कम्युनिस्ट भूमिगत हो गए और पुलिस 
उन्हें सर्वत्र ढूँढ़ रही है। | 
महाराजा द्वारा को गई कार्रवाई इतनी सुनियोजित थी कि नेपाल के अंदर और 
बाहर, प्राय: सभी यह समाचार सुनकर स्तंभित रह गए। नेपाल स्थित भारतीय राजदूत,” 
जनरल थिमैयार के साथ शिकार के लिए काठमांडू से बाहर चले गए थे। नेपाली 
स्थलसेना के कमांडर इन चीफ ने, जो पहले शिकार पर उनके साथ जानेवाले थे, अंतिम 
क्षण में अपनी शिकार यात्रा स्थगित कर दी। किंतु भारतीय राजदूत को ऐसी तनिक सी 
शंका नहीं हुई कि दाल में कुछ काला है। बातूनी और खुली परराष्ट्र नीति की अपनी 
परंपरा के अनुरूप, अन्य लोगों के मामले में हस्तक्षेप करना उनका काम भी नहीं था। 
अन्य देशों के राजदूतों की स्थिति भी इस विषय में इससे कुछ अच्छी नहीं थी। शायद 
उन्हे पूरे घटनाचक्र के बारे में कुछ गंध लगी भी हो, तो भी कम-से 
मंत्री तथा स्वयं वे भी, इसके बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। किसी 
प्रकरण में पूर्वज्ञान रखने की डींग हाँकने की अपेक्षा (किंतु जिसका 
चे अजानकार कहला लेना अधिक पसंद करते हैं। 


सभी राजनीतिक मतों के लोगों की गिरफ्तारी, सभी राजनीतिक गतिविधियों पर 


1. महेंद्रवोर विक्रम शाह, 1955 से 1972 तक नेपाल के राजा थे। 
2. हरीश्वर दयाल, 1960 से 64 तक नेपाल में भारतीय राजदूत थे। 
3. जनरल कोदेंद्र सुबय्या थिमैया, भारतीय थल सेना के 1957 से 1961 तक प्रमुख रब रहे। 
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पूर्ण पाबंदी लग जाने और किसी भी अन्य राष्ट्र को घटनाओं की पूर्व जानकारी न होने 
से महाराजा द्वारा की गई कार्रवाई के कारणों पर रहस्य का परदा पड़ा हुआ है । अधिकृत 
घोषणाओं से मिले आभास के अतिरिक्त इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किस कारण 
महाराजा ने इतना उग्र क़दम उठाया। इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें 
किसी अन्य देश का हाथ नहीं रहा । यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि महाराजा की 
कार्रवाई का उद्देश्य किन्हीं विदेशी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप के प्रयास को विफल बना 
देना था। फिर भी, यदि कोइराला सरकार किसी अन्य शक्ति के संकेतों पर कार्य करती 
होती, तो मंत्रिमंडल के निष्कासन और गिरफ्तारी के बाद उन क्षेत्रं में कुछ प्रतिक्रिया भी 
हुई होती । नेपाल के कम्युनिस्टों एवं अन्य दलों की प्रतिक्रिया भी पर्याप्त नरम रही। या 
तो वे आतंक से त्रस्त हैं या वे ऐसा अनुभव नहीं करते कि उनका विशेष रूप से दमन 
किया जा रहा है। सबका भाग्य एक ही है और कोई भी स्थिति के बारे में विशेष रूप से 
अधिक प्रपीडित नहीं अनुभव करता। 

फिर भी, सभी राजनीतिक दलों के दमन के कारण नेपाल के बाहर ऐसी भावना 
बनी है कि किसी एक व्यक्ति या एक गुट की त्रुटियों के कारण महाराजा ने इस प्रकार 
का कठोर क़दम नहीं उठाया है, बल्कि बे नेपाल में जनतांत्रिक सरकार को समाप्त कर 
देने को इच्छा से प्रेरित हैं। तथापि हम यह नहीं भूल सकते कि यह महाराजा ही थे, 
जिन्होंने संविधान बनवाया और एक निर्वाचित सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त 
किया था। अतः यदि इस समय उन्होंने ऐसा असाधारण पग उठाने का निर्णय किया है 
तो उसके पीछे पूर्ण राजशाही की स्थापना की आवेगमयी इच्छा की अपेक्षा निश्चित रूप 
से कोई गंभीर कारण होना ही चाहिए। हम यह नहीं भूल सकते कि अब तक नेपाल में 
आधे दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री हो चुके और उस देश के प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों ने बारी-बारी से उस पद का भार सँभाला है। श्री बी.पी. कोइराला की पदच्युत 
के बाद कोई ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री खोज निकालना सरल नहीं था, जिसे संसद्‌ का 
विश्वास भी प्राप्त हो। इन परिस्थितियों में शायद महाराजा के सामने कोई दूसरा विकल्प 
नहीं रहा हो। 

उक्त घटनाओं पर जनतंत्र से प्रेम करनेवाले किसी भी व्यक्ति को प्रथम प्रतिक्रिया 
खेदाभिव्यक्ति की ही होगी, किंतु इस स्तर पर इस खेदजनक क्रदम के लिए किसी को 
उत्तरदायी ठहराना न तो संभव है और न उसमें राजनीतिज्ञता है। यह कहना कठिन है 
क्ति महाराजा ने यह पग अपनी व्यक्तिगत इच्छा को फलीभूत करने के लिए उठाया या 
देश और देश की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की दृष्टि से जहाँ तक 
भारत का प्रश्‍न है, नेपाल के साथ घनिष्ठ मैत्री के संबंध हैं, और हम व्यक्तियों से या 
किसी विशेष प्रकार की सरकार से नहीं बँधे हैं । इस संबंध में निर्णय करना नेपाल की 
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जनता का कार्य है। जब तक नेपाल भी हमारे साथ मित्रता के भाव बनाए रखता है, तब 
तक हम नेपाल की सभी सरकारों के साथ मित्रता के संबंध जारी रख सकते हैं। 
परराष्ट्र संबंधों पर बहस के समय राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने जो मंतव्य व्यक्त 
किए, वे सुखद नहीं हैं । हमें कोइराला सरकार की नीतियों और कार्यों का समर्थन करने 
का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? सबसे बडी बात यह कि हम अन्य देशों के साथ सिद्धांतों 
या कार्यक्रमों के आधार पर अपने संबंध निरूपित नहीं करते । जनतांत्रिक देशों के साथ 
भी हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और तानाशाही देशों के साथ भी । पाकिस्तान में संविधान का 
मूलोच्छेद होने पर हम चिंतित नहीं होते और न बर्मा या मिस्र में सैनिक क्रांति* होने पर 
ही हम चिंतित होते हैं। कोई ऐसी सरकार, जो ' गणतंत्र दिवस' के अवसर पर एक 
साम्राज्ञी के प्रति देश की राजभक्ति प्रकट करने की योजना बना रही हो, सैद्धांतिक 
आधार पर एक राजा द्वारा की गई कार्रवाई को कैसे नापसंद कर सकती हे? नेपाल के 
प्रति हमारी हार्दिक सद्भावना है, और नेपाल के राजा को भारत सरकार और भारतीय 
जनता का प्रेम एवं आदर मिलता रहना चाहिए। 
--ऑर्गनाइजर दिसंबर 26, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 


4. 23 जुलाई, 1952 को मिस्र कौ थल सेना ने मुहम्मद नकौब और गमाल अब्देल नासर के नेतृत्व में राजा फारुख 
को अपदस्थ करने के लिए क्रांति की थी। 
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भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन : लखनऊ 
महामंत्री प्रतिवेदन 


अखिल भारतीय जनसंघ का नौवाँ अधिवेशन लखनऊ में 30- 
31 दिसंबर, 1960 को संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में दीनदयालजी 
द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1959 का महामंत्री प्रतिवेदन। 


ना में आठवें अधिवेशन के समय हम लोग मिले थे। तदुपरांत हैदराबाद में 
अगस्त में भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी । उसमें प्रदेश मंत्रियों ने अपने- 
अपने क्षेत्र का वृत्त रखा था। यहाँ पिछले वर्ष का संकलित वृत्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

नागपुर अधिवेशन में लगभग 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संख्या, कार्यक्रमों 
की रचना, जनता का सहयोग तथा विषयों का विचार सभी दृष्टियों से अधिवेशन 
महत्त्वपूर्ण रहा। अपनी सुप्त शक्ति एवं बड़े से बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक करने 
की अपनी क्षमता का ज्ञान कार्यकर्ताओं को प्रथम बार हुआ। इस आत्मविश्‍वास का 
प्रत्यय हमें इस वर्ष होनेवाले सभी प्रादेशिक एवं अन्य सम्मेलनं में प्राप्त हुआ। 

पिछले वर्ष वृत्त प्रस्तुत करते समय मैंने इस वर्ष के लिए संगठन कार्य की दृष्टि से 
कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। कार्यकर्ताओं ने उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है 
तथा कुछ अंशों में सफलता भी पाई है, किंतु ऐसा लगता है कि आंदोलनात्मक एवं अन्य 
दर्यो में संपूर्ण संगठन इतना व्यस्त रहता है कि इस ओर जितना ध्यान जाना चाहिए, 
उतना कार्यकर्ता दे नहीं पाते। फलतः हम अपने प्रभाव एवं जन-सहयोग को व्यवस्थित 
स्वरूप नहीं दे पाए। विभिन्न प्रश्‍नों पर जनजागरण और जनमत प्रदर्शन के जो सफल 


प्रयास हमने किए हैं, उनके अनुरूप यदि एक बार संगठन का जाल पूरने का अभियान 
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हम ले लें, तो मैं निर्विबाद कह सकता हूँ कि हम जनता की सभी अपेक्षाओं को पूर्ण 
करने की शक्ति अर्जित कर सकेंगे। इस वर्ष की सदस्य संख्या 2,74,907 है। पिछले 
वर्ष से यह 62,370 अधिक है | स्थानीय समितियों की संख्या 2,551 से बढ़कर 4,313 
हो गई है। किंतु मंडल समितियों में तुलनात्मक दृष्टि से कम वृद्धि हुई है। जबकि 
पिछले वर्ष विधिवत्‌ गठित मंडलों को संख्या 495 थी, इस वर्ष वह 484 तक पहुँच पाई 
है। ऐसे क्षेत्रों को, जहाँ स्थानीय समितियाँ तो बन गई हैं किंतु मंडल का गठन नहीं हो 
पाया, छोड़ देने के उपरांत भी प्रतिमंडल, स्थानीय समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 
इसका प्रमुख कारण कुछ क्षेत्रों में सघन कार्य की योजना है। 
समितियों को सक्रियता का कोई संख्यात्मक मापन तो संभव नहीं है, किंतु अपनाए 
गए कार्यक्रमों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे इस वर्ष पर्याप्त सक्रिय रही 
हैं। समिति की बैठकों के अतिरिक्त कई स्थानों पर सदस्य सम्मेलन और स्वाध्याय 
मंडलों का भी आयोजन हुआ है। इस संबंध में जितनी अधिक नियमितता बरती जा 
सके, उतना ही अच्छा रहेगा । महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों ने इस ओर पर्याप्त 
ध्यान दिया है। 
गत वर्ष सार्वदेशिक स्तर पर कार्यकर्ताओं के स्वाध्याय वर्ग का आयोजन पूना में 
हुआ था। इस वर्ष के लिए यह निश्चित किया था कि वे वर्ग विभागीय अथवा ज़िला 
स्तर पर लगाए जाएँ। तदनुसार उत्तर प्रदेश में तेरह स्थानों पर दो-दो दिन के वर्ग लगाए 
गए। गुजरात और बिहार में भी इन बर्गो का आयोजन हुआ । राजस्थान में कोटा जिले में 
वर्ग लगा। अन्य प्रदेशों ने पृथक्‌ वर्ग लगाकर जिला सम्मेलन अथवा निर्वाचन क्षेत्र 
परिषदों के समय ही कार्यकर्ताओं की बैठकें लीं। 
नागपुर में यह निश्चित हुआ था कि आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखकर इस 
वर्ष प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में बड़े पेमाने पर सम्मेलन किए जाएँ। इनमें प्रत्येक मतदान 
केंद्र से प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार के सम्मेलन मध्य प्रदेश, 
बिहार, केरल और कर्नाटक में हुए हैं कुछ प्रदेशों ने आगामी मार्च में इन सम्मेलनों का 
आयोजन किया है। आंध्र में जिला सम्मेलनों में चुनावों का विचार हुआ है। मैं चाहूँगा 
कि आनेवाले वर्ष में हम प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र में मतदान केंद्र प्रतिनिधि सम्मेलन 


करें। अच्छा होगा कि संसदीय मंडल प्रत्याशियों के चयन और निर्वाचन लड़ने के विषय 
में अपना निश्चय इन सम्मेलनों के आधार पर ही करें। 


निधि संग्रह 


सभौ प्रदेशों में संगठन कार्य के लिए निधि संग्रह का कार्य हुआ। समाज का 
सहयोग उत्साहप्रद रहा है। 
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निर्वाचन 

इस वर्ष विधान परिषद्‌ एवं राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव हुए। हमने महाराष्ट्र, 
पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद्‌ के चुनाव लड़े और महाराष्ट्र में तीन, पंजाब में 
एक तथा उत्तर प्रदेश में तीन स्थानों पर विजय प्राप्त की। महाराष्ट्र के स्नातक एवं 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की विजय, कांग्रेस, संयुक्त महाराष्ट्र समिति तथा अन्य सभी 
दलों के ऊपर प्राप्त हुई। महाराष्ट्र निर्माण के उपरांत जनसंघ की सैद्धांतिक भूमिका 
प्रदेश के विचारशील जनों का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करती जा रही है। पंजाब में 
चौ. हरेंद्र सिंहजी हरियाणा क्षेत्र से स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए। पंजाब 
की वर्तमान स्थिति में यह राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 
निर्वाचन क्षेत्र से परिषद्‌ का स्थान जीतने का श्रेय कार्यकर्ताओं की नीतिमत्ता एवं राजनीतिक 
सूझबूझ को है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का निर्वाचन हम, एक से भी कम वोट से हार 
गए। उत्तर प्रदेश में उन्‍नाव, सीतापुर एवं रायबरेली क्षेत्र से लोकसभा के उपचुनावों के 
परिणाम विजय न मिलते हुए भी जनसंघ के बढ़ते हुए प्रभाव का परिचायक होने के 
कारण विरोधियों के लिए चिंता का कारण हैं । केरल के चुनावों में शक्तियों के तत्कालीन 
ध्रुवीकरण में कोई भी स्थान जीत पाना हमारे लिए कठिन था, किंतु हमने इन चुनावों के 
द्वारा प्रदेश में तीसरी एक राष्ट्रीय शक्ति का बीजारोपण अवश्य कर लिया है। 

स्थानीय निकायों के व्यापक पैमाने पर निर्वाचन इन वर्ष किसी भी प्रदेश में नहीं 
हुए। कुछ स्थानों पर जो चुनाव हुए उनके परिणाम इस प्रकार हैं-उत्तर प्रदेश 10, 
कर्नाटक 32, महाराष्ट्र 6, बिहार 7, पंजाब 1, गुजरात 10 और मध्य प्रदेश 271 


विधान मंडलों में कार्य 
विधान मंडलों में जनसंघ के सदस्यों ने प्रत्येक प्रश्‍न पर अपनी जागरूकता तथा 
विधिज्ञता का परिचय देकर अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। लोकसभा जनसंघ 
दल के नेता श्री अटल निहारी वाजपेयी तथा अन्य सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय महत्त्व के 
प्रश्नों पर सफलता के साथ अन्य प्रजातंत्रवादी दलों और गुटों को एकत्र कर शासन का 
मिलकर मुक्राबला किया है। विरोधी दलों को यह एकता शासन के लिए चिंता का 
कारण रही है। इस वर्ष लोकसभा में उठाए गए विषयों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय 
ख 
1. संविधान के अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत क़ानून बनाकर रोमन कैथोलिक 
पादरियों तथा विदेश मिशनरियों की राजनीतिक कार्रवाइयों पर प्रतिबंध 


लगाने का प्रस्ताव । 
अ में (1 सदस्यों > एक 
2. ठ्लरोच्य यापव के यायाधीश की, अध्यक्षता में संसद सदस्यों के एक 
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आयोग को नियुक्ति का प्रस्ताव, जो विदेशी मिशनों की कार्रवाइयों की 
जाँच करे। 

सिंधी को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव तथा 
विधेयक। 

आकाशवाणी के कार्य की जाँच के लिए समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव । 
पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास की जाँच के लिए 
समिति निर्माण करने का प्रस्ताव । 

प्रधानमंत्री द्वारा चीन के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने पर शासन द्वारा चीन के 
प्रति नीति में परिवर्तन पर स्थगन प्रस्ताव तथा विवाद । 

महादिल्ली की माँग की कड़ी आलोचना। 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सांप्रदायिक एवं साम्यवादियों के गठबंधन पर 
प्रकाश। 

अमरीकी पत्र 'टाइम' में श्री मोरारजी की भेंट का समाचार, जिसमें चीन के 
आक्रमण के प्रतिरोध में सुरक्षा मंत्रालय की अनावधानता के कारण का 
उल्लेख किया गया था, पर विवाद । 


भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सुरक्षा मंत्री द्वारा संसद्‌ के विवाद 
में घसीरने के विरुद्ध प्रधानमंत्री को पत्र। 


. कश्मीर को समस्या पर भाषण। 
केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल पर स्थगन प्रस्ताव एवं विवाद। 


आसाम के दंगों पर स्थगन प्रस्ताब । 


नागालैंड के निर्माण का विरोध (इस प्रश्‍न पर केवल जनसंघ ने ही शासन 
का डटकर विरोध किया) । 


सीमांत पर साम्यवादियों के चीन के पक्ष में प्रचार पर प्रकाश। 


' सीमा क्षेत्रों में यातायात के साधनों के विकास की आवश्यकता पर बल। 


सिंधु जल संधि के प्रश्‍न पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध सदन को मान-हानि का 
प्रस्ताव । 


- शासन को कांगो एवं अन्य वैदेशिक नीतियों की आलोचना | 
. निवारक निरोध अधिनियम का विरोध | 

. बेरूबारी के हस्तांतरण का विरोध | 

« बजट एवं अनुदानो पर बहस। 

22. 


कंपनी क़ानून संशोधन पर भाषण। 


इ वर्ष श्री पेमजी भाई आज, एउटी मेद्व क छेदी! मदर भी०चुने गए हैं । श्री 
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अटल बिहारी वाजपेयी का संसद्‌ में जनसंघ दल के नेता के नाते संयुक्‍त राज्य की 
सरकार ने राष्ट्रपति के निर्वाचनों को देखने के लिए आमंत्रित किया था तथा वे डेढ़ मास 
का दौरा कर आए हैं। 
राज्य विधान मंडलों में राजस्थान जनसंघ के सदस्य विरोधी दलों में अपना प्रथम 
स्थान रखते हैं । तीन मास पूर्व रामराज्य परिषद्‌ तथा जनसंघ के बीच एक समझौता होने 
के कारण दोनों दल अपना अलग-अलग अस्तित्व रखते हुए भी विधानसभा में जनसंघ 
रामराज्य परिषद्‌ के नाम से मिलकर काम कर रहे हैं । 
उत्तर प्रदेश में जनसंघ दल के नेता श्री यादवेद्रदत्त दुबे, विधानसभा की आश्वासन 
समिति तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी विधान परिषद्‌ को आश्वासन समिति के अध्यक्ष 
चुने गए हैं | दल सभी प्रश्नों पर जागरूक हैं । श्री पीतांबर दासजी तथा श्री गोविंद सिंह 
बिष्ट अपने पैने पूरक प्रश्नों, श्री मलिखान सिंह भावोत्पादक प्रतिपादन तथा श्री भुवनेश 
भूषण तथ्यों की साधारणता के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । श्री शिवरामजी भी अपने 
तर्को से शासक दल को निरुत्तर कर देते हैं। 
मध्य प्रदेश में हमारे दल की ओर से शासन द्वारा प्रश्नों के ग़लत उत्तर देने पर 
वाद-विवाद की माँग की थी, जो स्वीकार हुई। श्री मदनलाल भंडारी ने सरकारी जीपों 
के दुरुपयोग पर एक प्रस्ताव रखा। 
महाराष्ट्र और आंध्र में जनसंघ सदस्य केवल विधानमंडल में ही जागरूक नहीं 
अपितु मतदाताओं से संपर्क बनाए रखने के लिए योजनानुसार दौरा भी करते हैं । 
पंजाब विधान मंडल जनसंघ के सदस्यों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बराबर प्रस्तुत 
करते रहने तथा अन्य दलों की सांप्रदायिक तथा पृथकतावादी नीतियों का विरोध करने 
का भार आ पड़ा है । उसका वे भलीभाँति निर्वाह कर रहे हैं। श्री मंगल सेन द्वारा रोहतक 
की बाढ़ पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को निर्धारित न्यूनतम से अधिक समर्थन मिलने के 
कारण उस पर विवाद हो सका। सभा के इतिहास में यह पहला ही अवसर था। 
जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रजा परिषद्‌ की एकमेव विरोधी दल रह गया है। 
डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिल गई है, किंतु जब उसका 
अस्तित्व अलग था, तब भी मुख्य प्रश्नों पर उसका शासक दल से कोई विरोध नहीं था । 
पं. प्रेमनाथ डोगरा के संतुलित विचार, निर्भीक प्रतिपादन तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण की 
जनता पर भी भारी प्रभाव पडा है । पिछले दो अधिवेशनों में प्रजा परिषद्‌ की ओर से 
320 प्रश्‍न, 24 प्रस्ताव तथा चौबीस विधेयक विधान में रखे गए। कुछ प्रमुख विषय ये 
हैं-- 
4. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के मृत्यु 


CCRNBNYiDeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


की जाँच के लिए कमीशन की नियुक्ति 
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लोकसभा के लिए सीधे चुनाव का प्रस्ताव । 
सन्‌ 1947 के बाद धनपति बने लोगों के अर्जन साधनों की जाँच की माँग। 
राज्य के क्षेत्रीय आधार पर विकास की जाँच के लिए आयोग की नियुक्ति। 
पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्‍त कराने के लिए केंद्र से अनुरोध। 
राज्य में रूट परमिट की समाप्ति। 
विधान में से स्थायी निवासी की धारा को समाप्त कर सब भारतीय नागरिकों 
को समान स्तर पर लाने की माँग । 

8. भारत के चुनाव के अधिकार क्षेत्र का विस्तार । 

दिल्ली नगर निगम में जनसंघ दल के प्रयलों से ही केंद्रीय वेतन आयोग की 
सिफारिशें निगम कर्मचारियों पर लागू हो सकीं। कांग्रेस दल ने निगम में अधिकारारूढ़ 
होने के उपरांत सब प्रकार से कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने का तथा अपने दलगत तथा 
निजी स्वार्था की पूर्ति का प्रयत्न प्रारंभ किया था। जनसंघ ने अंदर तथा बाहर इन प्रयलों 
का डटकर मुकाबला किया। 

मध्य प्रदेश के जनसंघ सदस्य श्री किशनलाल मालवीय ने जनसंघ दल से त्याग- 
पत्र दे दिया है तथा पंजाब में चौधरी वारूमल जनसंघ में सम्मिलित हो गए हैं। इस समय 


विधान मंडलों में जनसंघ की स्थिति इस प्रकार है-राज्यसभा 1, लोकसभा 4, विधान 
परिषद्‌ 12, विधानसभा 52। 


OLE SSS 


चीनी आक्रमण 


नागपुर में हमने चीनी आक्रमण के विरुद्ध शासन से सक्रिय पग उठाने की माँग 
को थी। उस समय हमने यह भी आशंका व्यक्त को थी कि कहीं प्रधानमंत्री चीन के 
प्रधानमंत्री का आमंत्रण स्वीकार कर उनसे मिलने के लिए न चले जाएँ तथा वार्त्ता में 
आत्मसमर्पण न कर बैंठे। उस समय तो प्रधानमंत्री ने यही घोषणा की थी कि चीन और 
भारत के दृष्टिकोणों में मौलिक मतभेद होने के कारण वे भेंट का कोई उपयोग नहाँ 
समझते। किंतु कुछ दिनों के बाद ऐसा पता चला कि वे मिलने के लिए तैयार हैं । हमने 
दिनांक 27 फरवरी से एक सप्ताह इस भेंट के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में बिताया। 
जनमत का यह परिणाम तो हुआ कि प्रधानमंत्री ने बाहर जाकर चीन के प्रधानमंत्री से 
मिलने का विचार त्याग दिया, किंतु वार्त्ता के लिए चीन के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली 
आने का आमंत्रण भेज दिया। यह उनकी नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिससे 
यह आशंका बढ़ गई कि यदि बातचीत हुई तो वे अवश्य ही समझौते में तुष्टीकरण का 
प्रयास कर सकते हैं। भारतीय जनसंघ कार्यसमिति ने 29 मार्च की बैठक में निर्णय किया 


कि दिनांक 10 अप्रैल से सारे देश में “डरे रहो सप्ताह' मनाया जाए तथा प्रधानमंत्री द्वारा 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन : लखनऊ महामंत्री प्रतिवेदन 247 


किसी भी संभावित समर्पण के विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार किया जाए। यह कार्यक्रम 
सभी ओर अत्यंत उत्साह से मनाया गया। बंबई नगर में इस सप्ताह में 600 जनसभाएँ 
हुई। दिनांक 17 अप्रैल को सभी ज़िला केंद्रों, प्रदेश की राजधानियों तथा दिल्ली में 
प्रदर्शन हुए। प्रशासकों, राज्यपालों तथा प्रधानमंत्री को स्मृतिपत्र दिए गए। दिल्ली के 
प्रदर्शन में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था प्रदर्शन का प्रभाव अच्छा पड़ा। 
प्रधानमंत्री ने अभिवचन दिया कि वे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, जिसमें भारत की 
भूमि पर से उनके न्याय अधिकारों का परित्याग हो। स्थिति की गंभीरता से जनसाधारण 
को अवगत कराने के लिए प्रदर्शन के पूर्व दिल्‍ली में एक व्यापक जन संपर्क का 
कार्यक्रम लिया गया । इसके अंतर्गत व्यक्तिगत निमंत्रण द्वारा 75,000 व्यक्तियों ने विभिन्न 
कार्यक्रमों में भाग लिया। 

अपेक्षानुसार वार्त्ता निष्फल हुई, किंतु दोनों देशों के शासनाधिकारियों द्वारा तथ्यों 
की जाँच का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने मान लिया। लंबी बैठकों के बाद जाँच पूरी हो गई 
जनसंघ का मत है कि यह सब समय बरबाद करने का तरीक़ा है। भारत शासन को 
प्रभावी पग उठाकर देश की भूमि को आक्रमण से मुक्त करना चाहिए। 


कश्मीर दिवस 

कश्मीर का एक-तिहाई भाग पिछले 11 वर्षों से युद्ध-विराम संधि के कारण अनधिकृत 
रूप से पाकिस्तान के पास बना हुआ है। जनसंघ अनेक बार माँगकर चुका है कि उसे 
वापस लिया जाए प्रजा परिषद्‌ की ओर से कश्मीर विधानसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया गया था। शासन उस भू-भाग को मुक्त करने के स्थान पर उसे पाकिस्तान 
को सौंपना चाहता है। हम इस समर्पण की नीति से सहमत नहीं। सिंधु जल-संधि के 
उपरांत 9 अक्तूबर को पाक प्रधान ने भारत को धमकी दी कि यदि कश्मीर का प्रश्न शीघ्र 
न सुलझाया गया तो पाकिस्तान की सेना उसको हल करेगी। इस आह्वान को स्वीकार 
करने के स्थान पर प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया कि कश्मीर में यथास्थिति का परिवर्तन 
उचित नहीं होगा। अर्थात्‌ वे कश्मीर के एक-तिहाई भाग पर पाकिस्तान का अधिकार 
स्वीकार करने को तैयार हो गए। जनसंघ ने इसका विरोध किया तथा संपूर्ण देश में 23 
अक्तूबर को कश्मीर दिवस मनाकर जन-भावना को मुखरित किया। 


बेरुबारी का हस्तांतरण 
10 सितंबर, 1958 को नेहरू-नून समझौते में जब बेरूबारी के हस्तांतरण का प्रस्ताव 


किया गया तथा इसे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध तथा असंवैधानिक बताया । गत वर्ष इस प्रश्‍न 
को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया तथा बै. उमाशंकरजी त्रिवेदी ने संवैधानिक एवं 
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अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार पर प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष की 
विजय हुई | किंतु शासन की हठधर्मी तथा संसद्‌ में अपने भारी बहुमत के गर्व से संविधान 
को ही बदल डालने का निर्णय लिया | पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रस्ताव के बाद ऐसा 
लगता था कि शासन अपने निर्णय को बदल देगा अथवा कम-से-कम संसद्‌ के अगले 
अधिवेशन तक स्थगित कर देगा। किंतु दिनांक 12 दिसंबर को एकाएक घोषणा की गई 
कि 16 दिसंबर को ही संविधान (नवम संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा । 
अतः तय किया गया कि 16 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद-भवन के सामने प्रदर्शन हो 
तथा 18 दिसंबर को प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की परिषद्‌ करके वहाँ 
के प्रतिनिधियों को विधेयक का विरोध करने का आदेश दिया जाए। तदनुसार अनेक 
स्थानों पर कार्यक्रम हुए। कलकत्ता में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, जो प्रारंभ से ही इस 
प्रश्न पर सक्रिय है, जनप्रदर्शनों में विशेष भाग लिया । आज के बंगाल के व्यापक जनजागरण 
के सूत्रपात का श्रेय वहाँ का जनसंघ ले तो संयुक्ति ही होगा। 


मुखर्जी पक्ष एवं अखंड भारत दिवस 

23 जून से 7 जुलाई तक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पक्ष एवं 15 अगस्त को अखंड 
भारत दिवस सब ओर मनाया गया । स्मारक पक्ष में कई शाखाओं ने घर-घर जाकर जनसंघ 
के संदेश को पहुँचाने तथा सदस्य बनने का भी कार्यक्रम लिया | केरल में इस अवसर पर 
चावल एकत्र कर गरीबों में वितरण तथा दरिद्रनारायण के भोजन का कार्यक्रम भी किया। 
अखंड भारत दिवस पर भारत की एकता के प्रति जिसके लिए नागालैंड, अकाली सूबा 
आदि के मोरचों के कारण नया संकट पैदा हो गया है, पुनर्विश्वास प्रकट किया गया। 


अन्य प्रश्‍न 


इन सार्वदेशिक विषयों के अतिरिक्त प्रादेशिक एवं स्थानीय आधार पर भी 
अनेक आंदोलन किए गए उनमें प्रमुख ये हैं-- 


जम्मू और कश्मीर 

राज्य में शासन सांप्रदायिक एवं प्रांतीय आधार पर विभेद नीति अपनाकर चल रहा 
है। उसने जो खाद्य नीति के अंतर्गत क्षेत्र बनाए, उससे जम्मू में चावल का भाव बढ़कर 
50 रुपए मन तक हो गया था। जम्मू से एक लाख मन चावल श्रीनगर भेज दिया गया। 
फलत: प्रजा परिषद्‌ ने एक संघर्ष समिति निर्माण की तथा संपूर्ण प्रदेश में जनमत जाग्रत्‌ 
किया। स्वयं पं. प्रेमनाथजी डोगरा ने क्षेत्रीय पाबंदी तोड़ने की घोषणा की। सत्याग्रह 
प्रारंभ होने के पहले ही शासन ने प्रतिबंध हटा लिया। 
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पंजाब 

अकाली आंदोलन के कारण बराबर यह आशंका बनी रहती है कि शासन कहीं 
अपनी संतुष्टीकरण की नीति के कारण झुककर सांप्रदायिकता के साथ समझौता न कर 
ले। कांग्रेस का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय होने के कारण वह जब इन शक्तियों का 
विरोध भी करती है तो इस पद्धति से कि जिससे सांप्रदायिकता का विष और व्यापक 
एवं गहरा फैल जाता है । जनसंघ को इस परिस्थिति में बड़ी जागरूकता एवं कुशलता से 
काम करना पड़ रहा है, वह पंजाब के विभाजन के प्रयत्नों का पग-पग पर विरोध करता 
आ रहा है तथा यह कहा जा सकता है कि पंजाब में राष्ट्रवादी शक्तियों का वही एक 
सहारा है। इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में बसों का किराया कम करवाने, गुड़गाँव 
क्षेत्र में गो हत्या के विरोध में तथा स्थान-स्थान पर टैक्सों तथा पुलिस की ज़्यादतियों के 
विरुद्ध जनसंघ की शाखाओं ने आंदोलन किए हैं। 


राजस्थान 

जोधपुर, सादड़ी एवं सीकर में बिजली को समस्या को लेकर आंदोलन हुआ। 
भीलवाड़ा एवं सीकर में भ्रष्टाचार के प्रश्न पर तथा चित्तौड़, सीकर और गंगानगर जिलों 
में पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई गई । 


गुजरात 
अहमदाबाद में महँगाई विरोधी सम्मेलन तथा सौराष्ट्र में विद्यार्थियों की फ़ीस के 
विरोध में सफलता के साथ आंदोलन किया । 


मध्य प्रदेश 
जनसंघ ने शासन द्वारा पंचायत उपकर के नाम पर लगान वृद्धि के विरुद्ध हस्ताक्षर 


आंदोलन लिया है । इस प्रश्न को लेकर कार्यकर्ता व्यापक रूप से ग्रामों में जनसंपर्क कर 
पाए हैं। 

खरगोन जिले में वनवासियों को भूमि दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया । जंगल 
को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाए बिता ही लगभग 350 सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्वक 
ज़मीन जोती। बैतूल जिले में भी इस प्रश्‍न पर आंदोलन चल रहा है। मंदसौर जिले में 
अफीम की काइत के प्रश्‍न को भी कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया। इस विषय में शासन 
की नीति के कारण एक ओर तो किसान को हानि होती है तथा दूसरी ओर तस्कर 


व्यापार पनपता है । 
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महाराष्ट्र 


विदर्भ क्षेत्र में भूमि अधिकार संशोधन विधि' को लेकर व्यापक आंदोलन किया 
जा रहा है । संपूर्ण क्षेत्र में किसानों को सभाएँ तथा हस्ताक्षर संग्रह का कार्यक्रम लिया है । 
दिनांक 2) नवंबर को लगभग एक हजार कृषकों का एक प्रदर्शन भी उत्तम राव पाटिल! 
के नेतृत्व में नागपुर में विधानसभा के समक्ष हुआ था। विदर्भ का अधिनियम शेष 
महाराष्ट्र प्रांत के कायदे से भिन्न है तथा इसमें छोटे-छोटे किसानों को भारी कठिनाइयों 
में डाल दिया है । प्रदेश में महिलाओं की ओर से 'महँगाई विरोधी ' परिषदों का आयोजन 
किया जा रहा है। सभी बड़े-बड़े नगरों में अभी तक ये परिषदें हो चुकी हैं। 
केरल 

यहाँ मुसलिम लीग के कारण मुसलिम सांप्रदायिकता पहले ही प्रबल है । पिछले 
चुनावों में कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन के कारण उसे और भी 
बल मिल गया है। फलत: स्थान-स्थान पर मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के जुलूसों तथा 
उत्सवों पर दंगे को स्थिति पैदा की जाती है। शासन न्याय न करते हुए मुसलमानों का 
साथ देकर हिंदुओं के इन धार्मिक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा देता है। 
मंगलापाडि में ऐसी ही घटना के पश्चात्‌ जनसंघ ने “पूजा की स्वतंत्रता' के मौलिक 
अधिकार के प्रश्न को लेकर एक सप्ताह मनाया तथा जन-जागरण किया। 

आज जबकि देश के अनेक प्रांतों में गो-हत्या पर प्रतिबंध के लिए क़ानून बनाए 
जा रहे हैं, केरल शासन ' पशु सुधार' के नाम पर क़ानून बनाकर सभी अनुपयोगी समझे 


जानेवाले गो वंश की हत्या की व्यवस्था करना चाहता है। जनसंघ ने इस विधेयक के 
विरुद्ध व्यापक जनजागरण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। 


आंध्र प्रदेश 


यहाँ जनसंघ ने बिक्री कर क़ानून की कुछ आपत्तिजनक धाराओं के विरुद्ध आंदोलन 


किया । उन्हें आंशिक सफलता भी मिली । खाद्यान्नों की मूल्यवृद्धि के विरुद्ध भी स्थान- 
स्थान पर आंदोलन हुए हैं। 


पश्चिमी बंगाल 


यहाँ जनसंघ ने आसाम में बंगाली हिंदुओं के विरुद्ध हुए दंगों के समय जन क्षोभ 
को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने तथा केंद्रीय शासन से राष्ट्रपति शासन की माँग करने 


1. उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटिल ' नाना साहेब” (1921-2001) दूसरी लोकसभा में धुलिया (लोकसभा सीट से 
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के लिए सभा, प्रदर्शन आदि के साथ सत्याग्रह का कार्यक्रम भी हाथ में लिया । तत्कालीन 
बंगाल का जन क्षोभ तथा कार्यकर्ताओं की कठिनाई तो समझ में आती है, किंतु फिर भी 
यह कहना होगा कि भारतीय जनसंघ की किसी भी शाखा द्वारा प्रांत के विरुद्ध इस 
प्रकार का निर्णय लेना एक दुःखद घटना है। 


उत्तर प्रदेश 

यहाँ भी भिन्न प्रश्नों को लेकर स्थान-स्थान पर आंदोलन हुए हैं। मिर्जापुर की 
नगरपालिका के भंग किए जाने पर प्रांतव्यापी आधार पर विरोध प्रकट किया गया। 
कानपुर नगर महापालिका की स्थिति कांग्रेस की दलबंदी के कारण अत्यंत गंभीर है। 
जनसंघ ने एक पखवाड़ा मनाकर इस विषय में जनजागरण किया । उरई, बलिया, गोरखपुर, 
सुल्तानपुर, सहसवान, मुरादाबाद, कुरावली आदि स्थानों पर नगरपालिका के विभिन्न 
करों अथवा बिजली और पानी की दरों की बढ़ोतरी के विरुद्ध आंदोलन हुए तथा अनेक 
स्थानों पर सफलता भी मिली। 

प्रदेश में शक्कर की अनेक मिले हैं । गन्ने के मूल्य वृद्धि की माँग तो किसानों को 
है ही, पर स्थान-स्थान पर मिल कर्मचारियों की धाँधलियों से भी वे पीडित रहते हैं । इन 
प्रश्नों का गोंडा, बहराइच, मेरठ तथा देवरिया आदि जिलों में आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
हाथ में लिए गए। पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध बस्ती, फैजाबाद तथा देहरादून में प्रदर्शन 
किए गए। 

मिर्जापुर में रिहंद बाँध डूब क्षेत्र की समस्या को लिया गया | देवरिया में कलक्टरी 
कचहरी स्थिति शिवमूर्ति को हटाए जाने के विरोध में सफल आंदोलन हुआ। इसके 
अतिरिक्त स्थान-स्थान पर सहकारी खेती, चकबंदी की धाँधलियों, निक्रीकर के अंतर्गत 
कुकी आदि प्रश्नों को लेकर जनसंघ के कार्यकर्ता जनसभाओं के द्वारा अपनी जागरूकता 
का परिचय देते रहे हैं। 


सहायता कार्य 

शासन की गड़बड़ियों के साथ-साथ प्रकृति का प्रकोप भी कभी-कभी जनजीवन 
पर असह्य आपत्तियों के पहाड़ ढकेल देता है। इसका सामना सबको मिलकर धैर्य और 
साहस के साथ करना होता है। जनसंघ के कार्यक्रम इन परिस्थितियों में सहायता के 
लिए सदैव आगे रहे हैं। 

इस वर्ष बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में बाढ़ का विशेष एवं भीषण 
प्रकोप रहा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस वर्ष ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ आई, जो 
अभी तक इस संकट से मुक्त रहे हैं । शासन की असावधानी से बॉधों का टूट जाना भी 
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इनका एक कारण बताया जाता है । मैं समझता हूँ कि इस विषय में जाँच होनी चाहिए। 


बंगाल 


बंगाल में हावडा और नदिया जिलों में जनसंघ ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता का 
कार्य किया। श्री प्रसाद चक्रवर्ती के प्रयत्न अत्यंत सराहनीय हें । 


उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, जौनपुर तथा 
गोरखपुर ज़िलों में जनसंघ ने बाढ़ के समय लोगों को घरों से निकालने, कैंपों में तथा 
अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाने, भोजन देने, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, दवाएँ 
तथा कपड़ा बाँटने और आर्थिक सहायता का कार्य किया। जनता का जनसंघ के प्रति 
कितना विश्वास है इसका अनुमान इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि स्थान- 
स्थान पर लोगों ने स्वयं आवश्यक वस्तुओं का जनसंघ के कैंपों और कार्यकर्ताओं के 
पास वितरण के लिए पहुँचा दिया। कार्यकर्ताओं को इन वस्तुओं के संग्रह में अपनी 
शक्ति नहीं खर्च करनी पड़ी | इतने व्यापक जनसहयोग के कारण हम बहुत बड़ी मात्रा 
में सहायता कार्य कर पाए। 

बुलंदशहर में हैजे के समय दवा बाँटने का, झाँसी में उपल-वृष्टि से पीड़ित 


कृषकों को सहायता दिलाने तथा इटावा और लक्ष्मीगंज में आग लगने से पीड़ितों को 
सहायता पहुँचाने का काम हुआ। 


पंजाब 

पंजाब में रोहतक, संगरूर, मानसा, कैथल तथा पटियाला में बाढ़ आने पर जनसंघ 
के कार्यकर्ताओं ने सेवा और सहायता की अपनी ज़िम्मेदारी का भलीभाँति पालन किया। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ निर्मित 'हरियाणा बाढ़ पीड़ित 
सहायता समिति' के साथ सहयोग करते हुए जनसंघ के कार्यकर्ता कई सप्ताह तक 
हज़ारों परिवारों को अन्न, वस्त्र तथा औषधि की सहायता पहुँचाते रहे। रोहतक से 
जनसंघ के प्रत्याशी के नाते निर्वाचित विधानसभा के सदस्य डॉ. मंगल सैन? ने यह सिद्ध 
कर दिया कि वे जितनी योग्यता और निर्भीकता से जनता की समस्याओं और भावनाओं 


को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उतनी ही सहानुभूति, तत्परता और तल्लीनता के साथ 
उसकी सेवा में भी जुट सकते हैं। 


मी न कल म न... 
2. मंगल सैन (1927-1990) रोहतक से रिकॉर्ड सात बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। इसी दौरान 
1977-79 तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। 
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अनेक स्थानों पर जनसंघ कार्यकर्ताओं की ओर से वाचनालय, चिकित्सालय तथा 
विद्यालय चलाए जा रहे हैं । इनके अतिरिक्त इस वर्ष मथुरा तथा होशियारपुर जिले में 
बस्देहडा शाखाओं की ओर से आँखों के ऑपरेशन के लिए शिविर आयोजित किए गए। 
रोहतक की बाढ़ के समय दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने नगर में धन एवं अन्य सामान के 
संग्रह तथा रोहतक जाकर सहायता समिति के मंत्री के नाते संपूर्ण भार सँभाला | किंग्जवे 
कैंप (दिल्ली) से सहायता शिविर में वहाँ को शाखा का कार्य विशेष सराहनीय रहा | 


जनसंघ कार्यकर्ताओं की नज़रबंदी 

गत वर्ष के वृत्त में मैंने पश्चिम बंगाल जनसंघ के सह मंत्री श्री भाऊराव जुगादे की 
नज़रबंदी का उल्लेख किया था। शासन ने उन्हें एक साल की अवधि समाप्त होने के 
कुछ ही दिन पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट के परामर्श पर मुक्त किया। हाईकोर्ट ने जो निर्णय 
दिया, वह शासन की नीति पर एक कठोर टिप्पणी है। 


राजनीतिक परिस्थिति 

जनसंघ का कार्य हमारे सम्मुख है । यह आनंद का विषय है कि हमें अधिकाधिक 
जनसहयोग मिलता जा रहा है तथा हम आगे बढ़ रहे हैं, किंतु मैदान में हम अकेले नहीं। 
अन्य शक्तियाँ भी काम कर रही हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से हमारी प्रतिद्वंद्वी होने के साथ- 
साथ राष्ट्र की उन सब श्रद्धाओं को भी समाप्त करती जा रही हैं, जिनके सहारे राष्ट्र अभी 
तक सब प्रकार के संकटों में जिया है और जिनको बलवती करके हम उसके जीवन को 
निखारना चाहते हैं | हमें इन शक्तियों का भी विचार करके अपनी गति बढ़ानी होगी। 

कांग्रेस की दलबंदी अधिक गंभीर होती जा रही है। सन्‌ 1962 के चुनावों को 
ध्यान में रखकर प्रत्येक गुट अपने दाँव-पेंच चला रहा है । निश्चित है कि आम चुनावों 
के पूर्व टिकट के सवाल पर बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर आएँगे। कांग्रेस से 
निकले हुए लोगों के सहारे ही अपनी राजनीतिक नौका को पार खेने की नीति अपनाने 
वाले दल उस अवसर की बड़ी उत्सुकता से बाट देख रहे हैं । प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की 
हर स्थान पर दुहाई देकर ही अपने अनुशासन और संगठन को टिकाए हुए हैं। 

प्रजा समाजवादी दल की संगठन शून्यता ही उसको कमजोरी और शक्ति है, 
उसकी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ गठबंधन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। 
चीनी आक्रमण के प्रश्‍न पर उन्होंने हमारा साथ दिया था किंतु बेरूबारी के प्रश्‍न पर 
उनकी नीति अस्पष्ट रही है। आचार्य कृपलानी के त्याग-पत्र से निश्चित ही दल को 
ख्याति में कमी आई है। इधर कुछ दिनों से उन्होंने अपने संगठन को व्यवस्थित करने 


का प्रयत्न अवश्य किया है। 
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साम्यवादी दल की लोकप्रियता को चीन और तिब्बत की घटनाओं से काफ़ी 
धक्का लगा था। किंतु शासन को इन विषयों में दृढता को नीति का अभाव तथा एक 
प्रकार से निष्क्रियता के कारण जैसे-जैसे जन-क्षोभ समय के साथ शांत होता जा रहा है 
वैसे-वैसे यह दल भी अपने पैर पुन: जमाने के लिए प्रयत्नशील है। शासन ने बेरूबारी 
के हस्तांतरण पर हठधर्मी का परिचय देकर पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दल को बहुत 
शक्ति प्रदान की हे । 
स्वतंत्र पार्टी का नया जोश समाप्त हो गया है । शक्ति प्राप्त करने की जल्दबाजी में 
वे भी स्थान-स्थान पर सांप्रदायिक तत्त्वों को खुश करने में लगे हैं। पार्टी का भविष्य 
उसकी नीतियों के समान ही अनिश्चित है। 
केरल में मुसलिम लीग के साथ कांग्रेस और प्र.सो.पा. (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) 
के गठबंधन के बाद लीग ने अन्य प्रदेशों में भी अपना जाल पूरना प्रारंभ किया है। अनेक 
स्थानों पर संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। मद्रास में अधिवेशन भी हुआ था। जमीयत- 
उल-उलेमा-ए-हिंद, जमात-इसलामी, मुसलिम शिक्षण प यद्यपि चुनावों की दृष्टि 
से राजनीतिक संस्थाएँ नहीं है, फिर भी वे मुसलमानों में सांप्रदायिकता उभारकर उनका 
संगठन कर रही है तथा कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों पर दबाव लाकर मुसलमानों 
के लिए अधिकाधिक अधिकार के लिए वे प्रयत्नशील हैं । हैदराबाद तथा आस-पास के 
इलाके में कासिम रिजवी* की इतहादुल मुसलमीन फिर से जी उठी है तथा हैदराबाद 
नगर निगम के चुनावों में उसने सफलता के साथ कांग्रेस को टक्कर दी है। 
द्रविड़ कझगम ने तमिलनाडु के अतिरिक्त कर्नाटक में भी अपनी कार्रवाई प्रारंभ 
कर दी है। किंतु वह अभी तक तमिल भाषाभाषी जनों तक ही सीमित है । वनवासियों 
का अलग से देशव्यापी संगठन बनाने की कोशिश हो रही है। शासन द्वारा नागालैंड की 


निर्मिति, बस्तर के महाराजा' के प्रति दुर्व्यवहार तथा वनवासियों की समस्याओं की ओर 
दुर्लभ्य के कारण इस प्रयत्न को बल मिल सकता है। 


3. सैयद कासिम रिज़ञबी (1902-70), हैदराबाद रियासत में रजाकार मिलिशिया के प्रमुख थे, इन्होंने भारत में 
विलय के ख़िलाफ़ निज्ञाम का समर्थन किया था और 1948 में हैदराबाद को भारतीय गणराज्य में एकीकरण 
के लिए हुए सैन्य कारवाई ' ऑपरेशन पोलो के दौरान भारतीय सेना के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए रजाकरों 
को आदेश दिया था। 
प्रवीरचंद्र भंज देव (1929-1966) प्रथम उड्या शासक तथा बस्तर राज्य के 20वें महाराजा। 1957 में 
जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जनजातीय लोगों के अधिकारों को लड़ाई लड़ी। इनके 
द्वारा किए जा रहे भूमि सुधार, भ्रष्टाचार तथा ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध उठाई आवाज्ञ को तत्कालीन कांग्रेस 
सरकार बड़ा खतरा मानती थी। अंततः 25 मार्च, 1966 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। 
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भारतीय जनसंघ कै सम्मुख कार्य 

भारतीय जनसंघ, देश की एकता तथा उसकी संस्कृति में निष्ठा लेकर चला है । 
जहाँ हमें इन निष्ठाओं पर आनेवाले संकटों के विरुद्ध आवाज़ उठाना आवश्यक है, 
वहाँ हमें उनके भावात्मक स्वरूप के संबंध में जनता को शिक्षित भी करना होगा। साथ 
ही अपनी संगठित शक्ति को राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार अभिव्यक्त करना होगा, 
जिससे समाज का आत्मविश्वास बढे । अगला वर्ष चुनावों का वर्ष है। पिछले चुनावों 
में मतदान के आधार पर हम अखिल भारतीय दल के रूप में चुनाव आयोग से मान्यता 
तो प्राप्त कर सके, किंतु विधान मंडलों में तदनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस बार 
हमें अपने मत ही नहीं प्रतिनिधियों की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी। इसके लिए 
बिखरी हुई शक्ति को समेटकर सघन कार्य की आवश्यकता है। एक मौक़े पर मैदान 
में उतरने से सफलता हाथ नहीं लगती, यह हमारा पिछला अनुभव है। हम उससे 
सीख लें। 

चुनाव का अपना तंत्र है। संगठन तंत्र के साथ उसका मेल बिठाकर हम उसमें 

दक्षता प्राप्त करें। आगामी वर्ष में हम सघन क्षेत्रों में निम्नलिखित योजना लेकर चलें-- 

1. प्रत्येक मतदान केंद्र पर वर्ष में कम-से-कम दो बार प्रांत कौ योजना के 
अंतर्गत कार्यकर्ता जाएँ। सदस्य भरती का कार्यक्रम प्रत्येक केंद्र पर हो | 

2. मतदान केंद्रों के व्यावहारिक नियंत्रण की दृष्टि से समूह बनाकर स्थानीय 
समितियाँ गठित करें तथा उन्हें सक्रिय बनाएँ। 

` प्रत्येक मंडल में व्यापक पैमाने पर सम्मेलन आयोजित किए जाएँ। 

4. प्रत्येक मंडल में चुनाव के लिए निधि एवं अन्य साधनों के संग्रह की समय 
रहते व्यवस्था करनी चाहिए। 

5. प्रत्येक मंडल में संपूर्ण समय देकर कम-से-कम एक कार्यकर्ता नियुक्त 
करना चाहिए। गत वर्ष इस आवश्यकता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट 
हुआ। अनेक कार्यकर्ता अपना समय और शक्ति देने के लिए आगे आए भी 
हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसे 62 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी 
उनकी संख्या में बहुत वृद्धि करनी होगी। 

मेरा सुझाव है कि अगले वर्ष सार्वदेशिक अधिवेशन न करके प्रादेशिक आधार 

पर विशाल पैमाने पर अधिवेशन करने चाहिए। 

परिस्थिति की गंभीरता हम समझते हैं, आसन्न संकटों का हमें ज्ञान है, अपने 

सिद्धांतों और आदर्शो से हमें प्रेम है, तो फिर क्यों न हम लगन और अध्यवसाय के 
साथ अपने कार्य में जुट जाएँ? अभौ तक हमने जो कुछ किया है, वह अपनी शक्ति 
अंश खर्च करके किया है। पर आगे हमें सबकुछ लगाकर काम 
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करना होगा। हमारे अंदर शक्ति है, उसे कुंठित न होने दें। भगवान्‌ ने हमें अपनी 

शक्तियों का पूर्ण विकास करने के लिए ही परिस्थिति की विषमता उत्पन्न की है। 

उसका संकेत समझकर इस ईश्वरीय कार्य में जुट जाएँ। सफलता हमारा अनुगमन 
करेगी। 

-- भारतीय जनसंघ प्रकाशन, दिसंबर 30-37, 7960 

कल] 
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परिशिष्ट- 


नागपुर पर रिपोर्ट 


दे जनसंघ का जो नागपुर सम्मेलन 23-25 जनवरी को 'राघुजी नगर' में 
आयोजित हुआ और जिसका नाम महान्‌ संगठन और मुक्तिदाता राघुजी के नाम 
पर रखा गया था, उसने निःसंदेह इसे भविष्य के दल के रूप में स्थापित कर दिया है। 
उड़ीसा को छोड़ पूरे देश से लगभग 4000 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, उड़ीसा में भी 
शीघ्र इसकी शाखा खोली जा रही है । सम्मेलन में अत्यधिक उत्साह दिखाई पडा । सीमा 
पर विशेष परिस्थिति के कारण कार्यक्रम में अत्यधिक गंभीरता का समावेश हुआ। नागपुर 
के लोगों ने सहज ही गत वर्ष हुए कांग्रेस के अधिवेशन से भा.ज.सं. के सम्मेलन कौ 
तुलना की और इसे जुलूस, विचार-विमर्श के स्तर की दृष्टि से बेहतर और बड़ा पाया। 

अन्य लोगों ने भी दोनों दलों के अधिवेशनों की तुलना की | एक प्रतिभागी ने कहा 
कि बंगलौर के कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थिति इतनी कम थी कि विषय समितियों के 
लिए आवंटित पंडाल में आम अधिवेशन हुआ, जबकि नागपुर में जनसंघ के अधिवेशन 
में, उपस्थिति इतनी अधिक थी कि मुख्य पंडाल में ही विषय समितियों की बैठक करनी 
पड़ी। अकोला के जाने-माने व्यबसायी, दानी और विद्वान नारायणदास भाटिया और 
अद्वितीय बच्छराज व्यास द्वारा तैयारी कौ गई सारी व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी थीं कि 
दिल्ली के एक प्रतिभागी को कहते हुए सुना गया, *“कोई भी राज्य अपने यहाँ अधिवेशन 
का निमंत्रण देने से पहले दो बार सोचेगा, क्योंकि प्रत्येक सम्मेलन पहले से बेहतर होना 
चाहिए। साधारण टाट के सहप्रांगणों की टाट की छतें, जिनसे धूप छनकर आती थी, 
एक दिव्य वाताबरण पैदा कर रही थीं। प्रत्येक प्रतिनिधि का स्ट्रेचर जैसी लोहे को 
चारपाई दी गई थी, जो इस सप्ताह भर रोज़ पड़ने वाली वर्षा से गीली हुई भूमि से 3-4 
इंच ऊपर रखती थी। किसी की क्रमी अथवा लोटा तक गायब नहीं हुआ। 

इस सम्मेलन में उपस्थित प्रसिद्ध हस्तियों में अध्यक्ष आचार्य डी.पी. घोष, भूतपूर्व 
अध्यक्ष पंडित डोगरा, श्री वी. राजगोपालाचारी और मद्रास से श्री सी.एम. श्रीनिवासन, 
श्री यादवेंद्र दत्त दूबे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनसंघ समूह के नेता कैप्टन केशव चंद्र, 
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पंजाब इकाई के अध्यक्ष राजकुमार, लखनऊ के मेयर और प्रसिद्ध उपन्यासकार दिल्ली 
के वैद्य गुरु दत्त थे। सम्मानित अतिथियों में थे-डॉ. एन.बी. खरे, जो मध्य प्रदेश के पूर्व 
मुख्यमंत्री रहे हैं, और हितवाद के संपादक श्री ए.डी. मनी। बड़ी संख्या में संदेश भी 
प्राप्त हुए। पूर्व गवर्नर जनरल सी. राजगोपालचारी ने संदेश में कहा, '' व्यक्ति स्वातंत्र्य 
के साथी और कांग्रेस की सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों के पक्के विरोधी साथियों को मेरी 
शुभकामनाएँ। बाधाओं को बेधकर अपना रास्ता बनाओ और आओ मिलकर साझे लक्ष्य 
के लिए काम करें। गणतंत्र परिषद्‌ के महासचिव आर. मिश्र ने अपने संदेश में जनसंघ 
द्वारा धर्म के आधार पर समाज को संगठित करने की प्रशंसा की । प्रत्येक दिन पूरे ' वंदे 
मातरम्‌' के गायन से प्रारंभ और समाप्त होता था और हर प्रतिभागी इस दौरान प्रणाम 
को मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़ा रहता था।'' 

53 वर्षीय अध्यक्ष पीतांबर दासजी ने पूरी कार्रवाई को कुशलता और शालीनता से 
चलाया। पीतांबर दासजी एक पूर्व कांग्रेसी हैं, जिनके पास 1929 में लाहौर कांग्रेस 
अधिवेशन के समय महात्मा गांधी की व्यक्तिगत देखरेख का दायित्व था, परंतु वर्षो 
पहले कांग्रेस की मुसलिम पक्षधरता की नीति के विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वे 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ के सदस्य हैं । 

पंडित प्रेमनाथ डोगरा द्वारा उद्घाटित प्रदर्शनी छोटी थी, परंतु ज्ञानवर्धक थी। 
सहकारी खेती विषयक भाग स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ था। यहाँ पर मार्गदर्शक एक 
कृषि स्नातक था। परंतु उसे गत नौ मास में कोई नौकरी नहीं मिली थी । इस देश में 
प्रतिभा के विनाश को हालत सोच से परे है। 

जनसंघ का यह सम्मेलन एक किसान-सम्मेलन, महिला सम्मेलन और गाय रक्षा 
सम्मेलन में बदल गया। तीनों में उपस्थिति अत्यधिक रही । किसान सम्मेलन की अध्यक्षता 
पंजाब विधान परिषद्‌ सदस्य महेंद्र सिंह ने की। करोड़ों रुपए भाखड़ा में डुबा दिए गए, 
यदि यह धन छोटे उद्योगों में लगाया जाता तो अकेला पंजाब पूरे देश की अन्न की कमी 
पूरी कर सकता था। सरकारी खेती को स्पष्ट रूप से निरस्त करने वाला मुख्य प्रस्ताव 

पूर्व क्षेत्र के सचिव नानाजी देशमुख द्वारा प्रस्तुत किया गया । राजस्थान के विधायक श्री 
भैरो सिंह शेखावत, सांसद उत्तम राव पाटिल, जिन्होंने विषय का गहन अध्ययन किया 
है, पूर्ण विश्वास के साथ बोले । 
महिला सम्मेलन की अध्यक्षता साऊ भाई सप्तऋषि ने की, जो कि प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री 
और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नागर, महाराष्ट्र ने की। बहुत पहले 1936 में उन्होंने 
कलकत्ता में हिंदू महिलाओं के सम्मेलन को अध्यक्षता की थी। हाल ही में रामटेक में 


उन्होने दक्षिण भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता को है। वे नागपुर शहर जनसंघ 
की अध्यक्ष हैं । 
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महिला सम्मेलन में एक प्रमुख प्रतिभागी मालती प्रजापति नामक महिला थी।दो 
बच्चों की माँ और पूना के एस.पी. कॉलेज में हिंदी को प्राध्यापिका होने के साथ जनसंघ 
के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रहती हैं । आप विश्वास करें या न करें, अपने वेतन का 
दो-तिहाई वह जनसंघ को दान करती है। 

गोरक्षा सम्मेलन नुमलर प्रसिद्ध उद्योगपति एवं दानी श्रीगोपी कृष्ण अग्रवाल को 
अध्यक्षता में हुआ। लाल हरदेव सहाय ने लोगों को गो हत्यारों को वोट न देने का 
आह्वान किया। 

खुले अधिवेशन में भाषण कला के चमत्कार का आनंद मिला। श्री जगन्नाथ राव 
जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री यज्ञदत्त शर्मा ने देश को महानतम भाषण 
दिए। श्री जोशी ने कहा, “प्रधानमंत्री कहा करते थे भारत की एक इंच जमीन पर 
विदेशी अधिकार न होने देंगे। चीनियों ने भारत का 6000 वर्ग मीटर का इलाक़ा हथिया 
लिया है । शायद 6000 मील से पंडित नेहरू का एक इंच पूरा नहीं होता। वे कहते हैं कि 
भारतभूमि पर विदेशी सैनिकों के वे विरोधी हैं। लद्दाख में चीनी सेना और कश्मीर में 
पाकिस्तानी सेना क्या है? क्या वे सदभावना मिशन पर हैं? 

“केवल दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने केरल की मुसलिम लीग को मृत घोड़ा घोषित 
किया था, आज वही गरजता हुआ शेर है | केरल में उनके चुनावी नारे बहुत कुछ बताते 
हैं। एक है “मोपला नातिल कम्युनिस्ट गारिक वोट इल्लया ' अर्थात्‌ मोपलास्तान में 
साम्यवादियों को वोट न मिलेगा (नातिल, मलयालम भाषा में तमिलनाडु या नाडू का 
अर्थ देश है) । दूसरा नारा है, “आज लीग केरल में बड़ी ताक़त है, कल वह पूरे देश में 
होगी।'' 

आज तक गोवा समस्या का समाधान नज़र नहीं आता। पांडिचेरी भी वास्तव में 
हस्तांतरित होना शेष है । भारत सरकार क्यों नहीं कह सकती कि ये भारतीय क्षेत्र हैं और 
भारत को ये मिलने चाहिए? हमें कहा जाता है कि हम -चीन के विरुद्ध कुछ न कहें, न 
करें, क्योंकि चीन शक्तिशाली और अभिमानी है। क्या फ्रांस, पुर्तगाल और पाकिस्तान 
भी भारत से अधिक शक्तिशाली हैं? क्या हम ही संसार की धूल हैं? यदि चीन द्वारा 
भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया जाना युद्ध नहीं तो फिर भारत द्वारा उन्हें यहाँ से 
निकाले जाना भी युद्ध न होगा। 

आजकल लोग द्रविडस्तान, महागुजरात, वृहत्तर देहली और न जाने क्या-क्या 
बातें करते हैं । कोई भी महाभारत की बात नहीं करता। यह सच है कि भारत की सीमाएँ 
सिकुड़ रही हैं । इसे देखकर हमें ऐसे मरीज की याद आती है, जिसकी तोंद निकली हो, 
पर सिर, हाथ और पैर सिकुड़ गए हैं। वर्तमान स्थिति से हमें निम्नलिखित पंक्तियों में 
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नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। 
त्वया हिंदूभूमे सुखं वर्धितोहम्‌ ॥ 
यज्ञदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियाँ भाखड़ा में बह रही हैं 
और उनका पंचशील सुदूर तिब्बत के पहाड़ों में गहरा दफना दिया गया है । लोग पूछते हैं 
कि क्या बचा है? क्या जनसंघ कोई ज्योतिषी है? वह जो आज कहता है, वह कल 
सामने आ जाता है। उसने अब्दुल्ला की निष्ठाओं पर शक करते हुए सरकार को 
चेतावनी दी और शीघ्र ही सरकार ने उसे देशद्रोही पाया और जेल में डाल दिया। पाँच 
वर्ष पहले जनसंघ ने कहा था कि चीन द्वारा तिब्बत को हथियाना भारत पर आक्रमण की 
भूमिका है। वह आज हो रहा है। जनसंघ चीजों को स्पष्टता से देख पाता है, क्योंकि 
वह राष्ट्रीय धारा के साथ रहता है। यह माँ और बच्चे का एक-दूसरे को पूरी तरह 
जानने के समान है। 
श्री वाजपेयी ने कहा, ' जब डॉ. मुखर्जी नहीं रहे तो मुझे एक कांग्रेसी मित्र ने 
कहा था, ' जनसंघ का सिर चला गया है, यह जीवित न रहेगी ।' उसके शब्द दिल में तीर 
को तरह चुभे। मैंने उससे कहा, “जनसंघ तो शिव और पार्वती के पुत्र की तरह है । यदि 
इसका सिर कट भी जाए तो कोई और सिर इसे जीवित रखेगा। और यह बड़ी होकर 
विश्ववंद्य होगी।' यही हुआ भी है । '' प्रधानमंत्री ने केवल देश को चीनी आक्रमण के 
विषय में अँधेरे में रखा बल्कि अपने मंत्रिमंडल को भी सूचित नहीं किया। यहाँ तक 
हमारी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को भी नहीं बताया गया। यह प्रजातंत्र है या 
मज़ाक है? 


उन्होंने बंगलौर में कहा कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है | परंतु सीमाएँ नीचे जा 
रही हैं।'' 

प्रधानमंत्री कहते हैं, ''जब भी चीन शक्तिशाली होता है, वह विस्तार करता है। 
परंतु क्या वे यह कहना चाहते हैं कि हम बाढ़ की तरह चीन को नहीं रोक सकते? रक्षा 
मंत्री कहते हैं कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। क्या हम मान लें कि चीन की सेना लद्दाख 
में सद्भावना यात्रा पर आई है? रक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय सेना को संदेश में कहा, “हमने 
नैतिक और आर्थिक कारणों से सेना का आकार छोटा रखा है।'' यह अद्‌भुत है। यदि 
चीन, जो हमसे ज्यादा अमीर नहीं है, बड़ी सेना रख सकता है तो हम क्यों नहीं? जहाँ 
तक नैतिकता का प्रश्‍न है, कामरेड मेनन के लिए अच्छा होगा कि वे छोटी या बड़ी, 
किसी भी सेना की अध्यक्षता न करें । मै उन्हें साधु समाज में आने का निमंत्रण देता हूँ 

पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने 26 जनवरी, 1960 के राष्ट्रपति के उस आदेश का स्वागत 
किया, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग का अधिकार 


र क्षेत्र जम्मू- 
कश्मीर राज्य तक बढ़ाया गया है। परंतु उन्होंने बताया कि राज्य से सांसदों 
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अप्रत्यक्ष रूप से होता रहेगा । राज्य में अपना ही “जन प्रतिनिधि क़ानून लागू रहेगा ।' 
चुनाव क्षेत्र का सीमांकन भी राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। साथ ही उच्च 
न्यायालय का कोई न्यायाधीश यदि प्रदेश में स्थानांतरित होता है तो उसे अलग से राज्य 
के संविधान के प्रति शपथ लेनी होगी, उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक धारा 370 
समाप्त नहीं की जाती, जैसा कि संविधान में कहा गया है, जम्मू-कश्मीर में अलगाबवादी 
प्रवृत्ति समाप्त न होगी। राज्य के क़ानून भारत के अन्य भाग के नागरिक को प्रदेश में 
बसने या जमीन ख़रीदने का अधिकार नहीं देते। किसी व्यक्ति द्वारा कश्मीर में निवेश 
करने की इच्छा करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। हिंदू लगातार अपनी संपत्ति बेचते जा रहे 
हैं। इस प्रकार राज्य सरकार का भय अनुचित है। इससे केवल अलगाववाद को बढ़ावा 
मिलता है। ''लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि लदूदाख के 
उस भाग पर सदा कश्मीर के राजाओं का राज रहा है। वह 1947 में जरूर उपेक्षित 
हुआ।'' आज वे 16000 फुट ऊँचे पहाड़ों की बात करते हैं । परंतु जोरावर सिंह को कम 
अस्त्र-शस्त्रों वाली सेना ने इन पहाड़ों को सौ साल पहले पार किया था और वे ल्हासा 
पहुँच गए थे। यदि सरकार चीन से भूमि खाली नहीं करवा सकती तो उसे डोगरों से 
प्रार्थना करनी चाहिए, वे आज भी उनके लिए इसे ख़ाली करवा सकते हैं। 

श्री दीनदयाल उपाध्याय ने आर्थिक नीति पर विद्ठत्तापूर्ण भाषण में कहा कि सरकार 
सहज उत्पादन इकाई के रूप में परिवार को नष्ट करके कृत्रिम और अव्यावहारिक 
सहकारिता आधारित कृषि को उसका स्थानापन्न बना रही है। दो पंचवर्षीय योजनाओं 
की समाप्ति के पश्चात्‌ भारत में पहले की अपेक्षा अधिक बेकारी है।'' पारित प्रस्ताव 
इतने देशभक्तिपूर्ण और व्यावहारिक थे कि कांग्रेस समर्थक “नागपुर टाइम्स' ने 24 
तारीख़ के अंक में आर्थिक प्रस्ताव पर लिखा कि ' उनकी दृष्टि रचनात्मक और व्यावहारिक 
है।' उसके अनुसार“ कांग्रेस की योजनाएँ ' असंतुलित ' हैं, जिनमें रोज़गार की अपेक्षा 
निवेश पर अधिक बल है ।'' इस प्रस्ताव में माँग की गई कि आर्थिक क्षेत्र कौ राज्य को 
गतिविधि न्यूनतम हो। और उसने जनसंघ के लघु, मशीनी उद्योगों की राष्ट्र के औद्योगीकरण 
का नमूना बनाने के विचार को ' यथार्थपरक' बताते हुए प्रशंसा कौ। 

निश्चय ही यह यादगार सम्मेलन था, जो जनसंघ की प्रगति-यात्रा का एक और 


मील का पत्थर बनेगा। SE 
= ररर फरवरी 7, 1960 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
[] 
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नागपुर जनसंघ अधिवेशन के पारित प्रस्ताव 


लैः में कांग्रेस तथा नागपुर में भारतीय जनंसघ का अधिवेशन समाप्त हो गया। 

एक ओर स्पेशल ट्रेनें लाखों का व्यय सरकारी नीतियों के परिपोषण का खिन्न 
स्वर, विचार स्वातंत्रता का ढोल तथा विजिगीषुवृत्ति शून्य स्वर सुनाई पड़ा तो दूसरी ओर 
वर्तमान स्थिति का यथार्थवाद की नींव पर खड़े होकर विश्लेषण, गंभीर सुनिश्चित ढंग 
से निर्धारित पग तथा उत्साही तरुणों का ज्वार उमड़ रहा था। 


सीमाओं पर चीनी अधिकार रहते हुए समझौता वार्ता व्यर्थ डे 

जनसंघ को अखिल भारतीय कार्यसमिति ने जम्मू-कश्मीर, चीनी आक्रमण तथा 
भारत को राजनीतिक, आर्थिक व अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर पारित प्रस्तावों द्वारा अपना मत 
ही व्यक्त नहीं किया है, वरन्‌ जनजीवन को शंकाओं व आकांक्षाओं को साकार स्वरूप 
भी प्रदान किया है। 

सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्रों का जम्मू-कश्मीर 
सीमा में विस्तार होने का जहाँ जनसंघ की कार्यसमिति ने हृदय से स्वागत किया है, वहाँ 
उसके कर्णधारो ने भावावेश में बह जाने की भूल नहीं की है । रियासत के निवासियों की 
पृथक्‌ नागरिकता, लोकसभा में वहाँ के प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, राज्य के 
सदरे रियासत का निर्वाचन व राज्यपालों से पृथक्‌ स्थिति, रियासत के प्रतिनिधियों से 
युक्त विधान निर्मात्री सभा द्वारा संपूर्ण देश के लिए निर्मित विधान से पृथक्‌ विधान एवं 
राज्य का झंडा, भारत को अखंडता एवं सार्वभौम सत्ता पर कलंक है, इसके रहते हुए 
रियासत का विलीनीकरण अपूर्ण है। 

जनसंघ को कार्यसमिति ने जम्मू-कश्मीर संबंधी प्रस्ताव में ठीक ही कहा है। जब 
तक भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की 
विशेष स्थिति को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक वहाँ न तो सामान्य परिस्थिति 


उत्पन्न होगी और न राष्ट्र का एकीकरण ही पूर्ण होगा। भारतीय माँग 
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है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्ति तथा संविधान को जम्मू-कश्मीर पर 
पूर्णत: लागू करने के लिए अविलंब पग उठाया जाए ।'' 


लदूदाख को सेना के अधीन किया जाए 

लद्दाख पर चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव 
कहता है, '“लद्दाख पर चीन के आक्रमण से जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए सुरक्षा का प्रश्‍न 
बन गया है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई है। केंद्र को जम्मू-कश्मीर राज्य तथा 
विशेषत: लद्दाख की परिस्थिति के प्रति पूर्ण सजग रहना चाहिए।'' यातायात तथा 
दूसरी ओर संचार के साधनों को विकसित करने की माँग करते हुए सुझाव के रूप में 
कहा गया है, 'लद॒दाख को एक ओर लाहौर से तथा दूसरी ओर किश्तवाड़ और पडार 
से जोड़ने का काम हाथ में लिया जाए।' एक ओर जहाँ कार्यसमिति ने सरकार पर कुछ 
दायित्व डाला है, वहाँ यह भी आवश्यक हो जाता है सीमावर्ती प्रदेशों में स्थान-स्थान 
पर पहुँचकर जनता को आक्रमणकारियों के कुचक्रों से, पंचमांगी कम्युनिस्टों के हथकंडों 
से सावधान किया जाए। इस क्षेत्र के निवासियों में आत्मविश्वास जाग्रत्‌ करना तथा 
आपत्तिकालीन स्थिति के लिए सन्नद्ध रहने के लिए तैयार करना आज को प्रमुख 
आवश्यकता है, जिसे राष्ट्रभक्त दल पूरा कर सकते हैं। 


राजनीतिक परिस्थिति 

राजनीतिक परिस्थिति का विश्लषेण करते हुए जनसंघ के अधिकारियों के भाषणों 
व प्रस्तावों में यह स्वर ध्वनित होता है कि भारत का समाज स्वभाव से ही लोकतंत्रीय 
भावना से पूर्ण है। एशिया के विविध देशों में अधिनायकवादी सत्ता प्रस्थापित होने के 
पश्चात्‌ भी, पारस्परिक मतभेदों के होते हुए लोकतंत्र के प्रति आस्था तथा केरल में 
समाजवादी सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश करने पर जनशक्ति का 
प्रबल प्रदर्शन इस तथ्य की पुष्टि करता है। भारत को जनता की इस प्रवृत्ति को सराहना 
करते हुए जनसंघ ने अपने प्रस्ताव द्वारा इस दिशा में आनेवाले भावी संकट को इंगित 
करते हुए कहा है--''जहाँ-जहाँ स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में कांग्रेस के अतिरिक्त 
दूसरे लोग बहुमत में चुनकर आए हैं, वहाँ सरकार उनको न्याय सहायता देना तो दूर, 
उल्टे उनके मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करती है और उन्हें भंग करने का हर बहाना ढूँढ़ा 
जाता है। शिक्षा का क्षेत्र भी राज्य के सर्वग्राही हस्तक्षेप से नहीं बचे हैं विश्वविद्यालयों 
की स्वायतत्ता समाप्त होती जा रही है। श्रमिक क़ानून भी ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिसमें 
इंटक को छोड़कर दूसरे श्रम संगठन का चलाना ही संभव न हो।'' 

[निश्‍चय की जनता में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा बलवती बनाए रखने के लिए कुछ 
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स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना होगा । दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस तथा विरोधी 
दलों के पारस्परिक समझौते के समय महापौर पद के लिए अपने दल के व्यक्ति के नाम 
पर ज़िद न करके श्रीमती अरुणा आसफ अली के नाम का समर्थन करके तथा लखनऊ 
के मेयर पद के लिए भी पहले कांग्रेस, फिर स्वंतत्र व्यक्ति को प्रथम अवसर भी प्रदान 
करने का प्रस्ताव रखकर इस दिशा में बढाया गया जनसंघ का पग सराहनीय था। 
प्रस्ताव में उच्च पदासीन व्यक्तियों के भ्रष्टाचार की जाँच के लिए अधिकरण 
बनना इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिसका समर्थन करते हुए 
प्रस्ताव कहता है--'' भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए उच्चाधिकार युक्त आयोग 
को नियुक्ति का सुझाव अत्यंत सामयिक और समीचीन है। प्रधानमंत्री ने उसे अमान्य 
कर भ्रष्ट शासकों को अनीति की राह पर चलते रहने की खुली छूट दे दी है।'' 
सिद्धांतहीन समझौते तथा पृथकतावादी तत्त्वों के साथ गठबंधन देश की राजनीति 
को विषाक्त बनाते आए हैं। तुष्टीकरण की नीति का विरोध करते हुए प्रस्ताव की भाषा 
अत्यंत निर्भीक एवं यथार्थवादिता पर आधारित है। 
देश के पृथकतावादी तत्त्व इन के सहारे सौदेबाजी करके अपना राजनीतिक स्वार्थ 
सिद्ध कर रहे हैं। विभिन्न दल समय-समय पर इनसे समझौते करके देश के अंदर 
सांप्रदायिकता को बढ़ाए रखने और बढ़ावा देने का पाप कर रहे हैं। फलतः: आज 
पंजाबी सूबे को माँग, सिक्खिस्तान, स्वंतत्र द्रविडस्तान, झारखंड और नागा राज्यों की 
मागों को इनके द्वारा पोषण मिल रहा है।'' 
भारत के राजनीतिक जीवन में साम्यवादियों द्वारा गत वर्षो में भारतीय समाज 
रचना व एकता को विध्वंस करने के लिए किए गए कुचक्रों तथा आज भी विदेशी 
आङ्रमणकारियों के प्रति सहानुभूति के प्रदर्शन का भंडाफोड़ करना नितांत आवश्यक हो 
गया है। अत्यंत असंदिग्ध भाषा में इस प्रस्ताव द्वारा इन कृत्यों का भंडाफोड़ किया गया 
है। 
परंतु आवश्यकता यह भी है कि इसके लिए कुछ ठोस पग उठाए जाएँ। दूरगामी 
प्रदेशों, ग्रामों तथा सीमावर्ती प्रदेशों में जाना होगा। विपत्तिकालीन स्थिति में साम्यवादी 
बड़े-बड़े उद्योगों, सुरक्षा उद्योगों की दैनिक गतिविधि को समाप्त न कर दें, छोटे-छोटे 
असंतोष को उभाड्कर जनता का ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट करके समस्या उत्पन्न कर व 
जीवन में अस्थिरता उत्पन्न न कर सकें, इसके लिए ठोस पग उठाने होंगे । जनता सभी 


राष्ट्रभक्त दलों से इसकी अपेक्षा करती है। 
चीनी आक्रमण 


बंगलौर अधिवेशन से प्रत्येक भारतीय की यह अपेक्षा थी कि उसमें भारतीय चीन 
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सीमा विवाद तथा चीनी आक्रमण के संबंध में कांग्रेस किसी ठोस पग का निर्णय करेगी, 
परंतु औद्योगीकरण की धुन में मस्त शासकों और शासक दल के पास विरोध-पत्र से 
अधिक शक्तिशाली शस्त्र न निकला। वही घिसीपिटी बातें दुहराई गई । 
चीन के आक्रमण के संबंध में जनसंघ को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने 1953 में ही 
चेतावनी दी थी। प्रश्न उठता है कि जब पड़ोसी ने हमारे शताब्दियों पुराने मित्रता के 
संबंधों को लात मारकर हमारे शांतिपूर्ण उपायों के पश्चात्‌ भी हमारी सीमाओं को 
हड्पकर दिन-प्रतिदिन अपने साम्राज्यवादी पंजे हमारी ओर बढ़ाए हैं, तब उसके साथ 
समझौता-वार्त्ता कैसी? आततायी को न्यायपूर्ण दलीलों से उत्तर नहीं दिया जा सकता है। 
सबसे दुःखद बात यह है कि पंचशील के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले चाऊ की 
सेवाएँ जहाँ भारत के मस्तक पर प्रहार कर रही थीं, उस समय हमारे शासकगण वर्षो 
तक उक्त समाचारों को छिपाकर जनता के साथ विश्‍वासघात कर रहे थे। घटनाक्रम का 
यथार्थवादी चित्रण भारतीय जनसंघ की कार्यसमिति द्वारा पारित भारत-चीन सीमा विवाद 
संबंधी प्रस्ताव में किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है--'' भारतीय क्षेत्र में चीन को 
घुसपैठ मानचित्रों के संबंध में किसी भ्रांति का परिणाम नहीं है और न वह दलाई लामा 
को भारत में आश्रय देने से उत्पन्न रोष का ही फल है । वस्तुतः चीन का आक्रमण दलाई 
लामा के बहुत पूर्व ही प्रारंभ हुआ था, बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में 
कम्युनिस्ट विस्तारवाद के सुविचारित तथा सुनियोजित कार्यक्रम का ही एक अंग है। 
इसकी पूर्ति के लिए चीन ने दोहरी योजना बनाई है। प्रथम, बाहर से आक्रमण और 
द्वितीय देश के भीतर ही एक पंचम स्तंभ का योजनाबद्ध निर्माण |”! 
आवश्यकता इस बात की है कि स्थिति की गंभीरता का योग्य मूल्यांकन करते हुए 
गत वर्षो की भूलें राष्ट्रहित में स्वीकार की जाएँ। निर्भीक एवं असंदिर्ध वाणी में जनसंघ 
ने सरकार के समक्ष पाँच सुझावों द्वारा कठोर पग उठाने की माँग की है : 
1. तिब्बत की स्वायत्तता के संबंध में चीन द्वारा समस्त समझौतों को भंग करने 
के कारण उस पर चीन के स्वामित्व की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। 
2. संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन को स्थान दिलाने के प्रश्‍न पर अपना 
समर्थन वापस ले। 
3. भारत में चीनी समर्थक तत्त्वों की गतिविधियों पर कठोर दृष्टि रखी जाए 
तथा राष्ट्रविरोधी शरारतों का कठोरता के साथ दमन किया जाए। 
4. सुरक्षा साधनों को बढ़ाया जाए | 
विरोध-पत्रों का युग बंद होना आवश्यक है | बंगाल में चीनी होटलों व रेस्टोरेंट्स 
की गतिविधियों, उपद्रवकारी तत्त्वों व सीमा पर हलचलों को सूक्ष्म दृष्टि से देखना, 
व्यापारिक समस्याओं का निराकरण यथार्थवाद पर होना चाहिए। जनसंघ अधिवेशन में 
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कश्मीर केसरी पं. प्रेमनाथ डोगरा द्वारा भारत के स्वर्णिम भाल को रक्षा के लिए असंख्य 

डोगरा वीरों को आहुति देने के लिए सन्नद्ध करने को घोषणा इर: दिशा में प्रखर 

देशभक्ति की परिचायक ही है । देश तृषित नेत्रों से देख रहा है कि देश के शौर्य और 

बलिदानी परंपरा की उपेक्षा करके ' सीधी कारवाई ' से डरकर विभाजन स्वीकार करनेवाले 
हमारे प्रधानमंत्री की कृतियों में कब परिवर्तन आएगा? 

पाञ्चजन्य, फरवरी 8, 7960 

[_] 
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नई दिल्ली में जनसंघ की कार्यकारिणी 


नः दिल्ली, 8 फरवरी : भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री पीतांबर दास ने आज अखिल 
भारतीय कार्यकारिणी समिति के गठन की घोषणा की। 
संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य डी.पी. घोष और विधायक यू.एल. पाटिल, उपाध्यक्ष 
होंगे और श्री दीनदयाल उपाध्याय महासचिव होंगे । 
तीन सचिवों के नाम हैं, श्री जगन्नाथ राव जोशी, सांसद श्री अटल बिहारी वाजपेयी 
और श्री सुंदर सिंह भंडारी । कैप्टन चंद्र सेन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है । 
श्री बलराज मधोक और श्री नानाजी देशमुख को क्रमश: उत्तर और पूर्वी क्षेत्र का 
सचिव बनाया गया । जगदीश प्रसाद माथुर कार्यालय सचिव होंगे । 
कार्यकारिणी के अन्य सदस्य हैं--पं. प्रेमनाथ डोगरा, आचार्य राम देव, श्री कृष्ण 
लाल (एम.एल.सी.), श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री गुरुदत्त वैद्य, डॉ. महावीर, श्री राजकुमार, 
श्री ठाकुर प्रसाद, श्री हरिपद भारती, श्री रामा राव (एम.एल.सी.) श्री एम.ए. वेंकटा 
राव, श्री राजगोपालाचार्य, श्री एन. नारायण मेमन, श्री बच्छराज व्यास ( एम.एल.सी. ), 
श्री यू एम. त्रिवेदी, श्री गिरिराज किशोर कपूर, श्री हरिप्रसाद पांड्या और श्री भेरो सिंह 
शेखावत (एम.एल.ए.) । 
--आर्यनाइज़र फरवरी 2, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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परिशिष्ट 


आक्रमण क़ायम रहते चाऊ का स्वागत 
नहीं किया जा सकता 


वेना जनसंघ केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा दि.16 और 20 मार्च की अपनी नई 
दिल्ली की बैठक में चीनी प्रधानमंत्री के सार्वजनिक स्वागत का निषेध करने 
को घोषणा को है। बैठक के पारित प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 
भारत को भूमि में चीन के आक्रमण के क़ायम रहते तथा इस संबंध में चीन के 
रवैये में किसी प्रकार के परिवर्तन का संकेत न मिलते हुए भी प्रधानमंत्री ने भी चाऊ 
एन लाई को दिल्ली आने का जो आमंत्रण दिया है, उसे भारतीय जनसंघ राष्ट्र के 
सम्मान और प्रभुसत्ता के प्रतिकूल समझता है। यह दुःखद विषय है कि विदेशी आक्रमण 
जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री जन- भावनाओं का सही आकलन एवं प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सके हैं। अब जबकि चीन के प्रधानमंत्री ने दिल्ली आने का आमंत्रण स्वीकार 
कर लिया है तथा दोनों प्रधानमंत्रियों की भेंट निश्चितप्राय है, जनसंघ का मत है कि 
वार्तं का एक ही विषय हो सकता है और वह यह कि चीन की सेना भारत की भूमि ' 
से कब हट रही है। अन्य किसी विषय पर चर्चा करना आक्रमणकारी और आक्रांता को 
समान स्तर पर लाकर आक्रमण को स्वीकार करने जैसा होगा। 
तिब्बत पर चीनी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर अपने सभी अधिकारों को चीन के 
पक्ष में परित्याग चीनी आक्रमण की ओर लंबे काल तक दुर्लक्ष्य तथा इस तथ्य को 
जनता से छिपाए रखना, आक्रमण की समाप्ति के लिए सैनिक कार्रवाई न करने की 
उद्घोषित नीति तथा समझौता-वार्त का कोई आधार निर्धारित न होते हुए भी अपने 
पुराने निश्चय को छोड़कर बिना शर्त चीनी प्रधानमंत्री की वार्त्ता के लिए आमंत्रण ऐसे 
तथ्य हे, जिनसे यह आशंका होती है कि कहीं शांति बनाए रखने तथा चीन को मित्रता 
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प्राप्त करने की अतिरिक्त उत्सुकता में प्रधानमंत्री कोई ऐसा समझौता न कर लें, जिसके 
द्वारा भारत की परंपरागत सीमाओं में हेरफेर तथा देश के किसी भू-भाग को चीन के 
हाथों में सौंप दिया जाए । 

जनसंघ का यह निश्‍चित मत है कि इस प्रकार का कोई भी समझौता सीमाओं को 
सुरक्षा के स्थान पर उन्हें किसी भी आक्रमणकारी के हाथ का खिलवाड़ बनाकर और 
भी संकटापन्न बना देगा। अपनी सीमाओं की सम्मानपूर्ण रक्षा करने में भारत को 
असफलता न केवल विश्व में हमारी अप्रतिष्ठा का कारण बनेगी, अपितु दक्षिण एवं 
दक्षिण-पूर्व एशिया के छोटे-छोटे देशों पर, जो लोकतंत्रीय मार्ग से अपने आर्थिक 
विकास का प्रयत्न कर रहे हैं और अनेक बाधाओं के बावजूद अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी से 
अलग रहना चाहते हैं, इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। 

भारतीय जनसंघ प्रधानमंत्री को यह विश्वास दिलाते हुए कि चीनी प्रधानमंत्री से 
दृढता के साथ बातचीत करने तथा आक्रमण की समाप्ति के लिए कठोर से कठोर 
क़दम उठाने में संपूर्ण देश उनके साथ है, उनसे यह आश्वासन चाहता है कि शांतिपूर्ण 
समझौते के नाम पर कोई समर्पण कर भारत के किसी भी भू-भाग से अपना दावा तथा 
क़ब्ज्ञा नहीं छोडेगे। इस दृष्टि से जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा जनमत को 
संगठित करने के लिए भारतीय जनसंघ अपनी समस्त शाखाओं को आदेश देता है कि 
वे दिनांक 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 'दृढता से काम लो' सप्ताह मनाएँ। 

भारतीय जनसंघ आशा करता है कि चीनी प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर 
सार्वजनिक स्वागत समारोहों का आयोजन कर जन-भावनाओं को और ठेस पहुँचाने 
का प्रयत्न नहीं किया जाएगा। चीनी आक्रमण के कायम रहते चीनी प्रधानमंत्री का 
स्वागत-सत्कार राष्ट्रीय अपमान का ही कारण बनेगा, जिसको रोकने के लिए भारतीय 
जनसंघ ऐसे सभी समारोहों को बहिष्कार करने के लिए जनता से अपील करने को 
बाध्य होगा। 


भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच डो 

भारतीय कार्यसमिति शासन में (जिनमें केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिमंडल शामिल हैं) 
विभिन्‍न रूपों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता प्रकट करती है। यह भ्रष्टाचार इतना 
बढ़ गया है कि समूचे शासन को प्रामाणिकता तथा शुचिता से जनता का विश्‍वास उठ 
गया है और यह माँग की गई है कि उच्चपदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 
आरोपों की जाँच के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाए। किंतु इस माँग 
के प्रति प्रधानमंत्री का रवैया अत्यधिक निराशापूर्ण तथा असंतोषजनक रहा है। एक 
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कांग्रेसजन के नाते प्रधानमंत्री इस प्रश्‍न पर कांग्रेस दल की एक जाँच समिति बनाने का 
विचार कर रहे बताए जाते हैं, जो संभवत: कांग्रेस को भ्रष्टाचारी तत्त्वों से मुक्त करने 
का यत्न करेगी। किंतु जनसंघ अनुभव करता है कि यह कोई दलीय प्रश्‍न नहीं बल्कि 
जनंसघ इस कार्य के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण नियुक्‍त करने की माँग का समर्थन 
करता है और शासन से इस संबंध में अविलंब कारवाई की माँग करता है। 


बेरूबारी का हस्तांतरण 


नेहरू-नून समझौते के अंतर्गत बेरूबारी और कूच बिहार के टप्पों के पाकिस्तान 
को हस्तांतरण के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए निर्देश पर दिए 
गए निर्णय में भारतीय जनसंघ के दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन हुआ है । इस समझौते 
का भारतीय जनसंघ प्रारंभ से इसी आधार पर विरोध कर रहा था कि उसमें भारत के 
भू-भाग को एक विदेशी सत्ता को सौंपने का प्रावधान किया गया था। यदि जनसंघ 
जनमत का दबाव न लाया होता तो शासन इस भूमि को सर्वोच्च न्यायालय की राय 
लिए बिना ही, एक प्रशासनिक अधिकार मानकर पाकिस्तान को दे डालता। जनता का 
अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इस क्षेत्र को बचा लिया। 

भारत के किसी भी भू-भाग को दूसरे को सौंपने का अधिकार न तो शासन को 
है और न संसद्‌ को, यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। अतः समझौते के वे 
अंश जिनमें भारत के भू-भाग के हस्तांतरण की बात कही गई है, प्रभावहीन हो जाते 
हैं। कोई भी संधि जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल ही नहीं अंतरराष्ट्रीय क़ानून 
को दृष्टि से भी अवैध है। अतः इस विषय में अपनी असमर्थता अनुभव करते हुए अब 
शासन को शांत बैठ जाना चाहिए। अवैध संधि को वैध बनाने का प्रयास करना 
बुद्धिमानी नहीं होगी। 

यह दुःख का विषय है कि शासन इस संबंध में संविधान में संशोधन का विचार 
कर रहा है। भारतीय जनसंघ की दृष्टि में यह राष्ट्रहित विघातक पग होगा। संविधान 
और शासन की निर्मिति राष्ट्र की रक्षा और भूमि की अखंडता बनाए रखने के लिए 
होती है। उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, जिसमें देश के किसी भी भू- 
भाग को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के समान हस्तांतरित किया जा सके। ऐसी व्यवस्था 
संवैधानिक शासन को भावना के ही प्रतिकूल होगी। अत: कार्य समिति संसद्‌ के सभी 
सदस्यों से अनुरोध करती है कि यदि शासन ऐसा कोई भी संशोधनकारक विधेयक 
प्रस्तुत करने का दुस्साहस करे तो वे उसे ठुकरा दें। जनसंघ की अपेक्षा है, वे इस प्रकार 
देश के सर्वनाश के आत्मघाती प्रयत्न के पाप से अवश्य ही बचेंगे। जनता को जागरूक 
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एवं सावधान रहना चाहिए, जिससे इस आडे मौक़े पर उनके प्रतिनिधि धोखा न दे 

जाएँ। कार्यसमिति सभी शाखाओं को आदेश देती है कि वे प्रत्येक संसदीय निर्वाचन 

क्षेत्र में मतदाता सम्मेलन कर अपने प्रतिनिधियों को इस संबंध में संशोधन का विरोध 
करने का निर्देश दिलवाएँ। 

--पाउ्चजन्य, मार्च 28, 1960 

[_] 
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परिशिष्ट-12 


17 अप्रैल को एक हज़ार प्रदर्शन 


जनसंघ का आह्वान “आत्मसमर्पण नहीं सप्ताह? 

19 अप्रैल को होने वाली चाऊ एन लाई और नेहरू की वार्ता में भारतीय हितों को 
गिरवी रखने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनसंघ ने जनमतं जगाने और 
संगठित करने का जो राष्ट्रव्यापी अभियान सप्ताह भर से चला रखा है, उसकी चरमोत्कर्ष 
17 अप्रैल को प्रधानमंत्री के तीन मूर्ति निवास के सम्मुख विशाल प्रदर्शन से होगा और ऐसे 
ही प्रदर्शन राष्ट्र के सभी ज़िला मुख्यालयों और राज्य-केंद्रों पर आयोजित किए जाएँगे। 

नई दिल्ली के प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पीतांबरदासजी तथा 
महासचिव दीनदयाल उपाध्याय करेंगे। प्रधानमंत्री से एक ज्ञापन के माध्यम से माँग की 
जाएगी कि वे चीन के आक्रमणकारी रुख के सामने दृढता से पेश आएँ। 

सारी जिला इकाइयों में सकुलर भेजकर (जो लगभग 350 है) केंद्रीय कार्यालय 
ने निर्देश दिया है कि तुरंत प्रभाव से अभियान के लिए तैयारी करें, गति दें, ताकि 10 से 
17 तक ' आत्मसमर्पण नहीं सप्ताह ' मना सकें । बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता का विरोध 
जताते हुए सकुलर में कहा गया है, '' एक आक्रांता देश के प्रधानमंत्री के साथ इस 
प्रकार को बैठक राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप नहीं है । इसके अतिरिक्त हमें संदेह है कि 
शक्ति और मित्रता के लिए अत्यधिक चिंतित होने के कारण सरकार कहीं अक्साइ चिन 
चीन को न सौंप दे।'' 

जिस प्रकार का स्मरण-पत्र प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, वैसा ही प्रांतीय राजधानियों 
में राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री को तथा जिलों में जिलाधिकारियों सौंपे जाएँगे। यह 

आशा को जाती है कि इस दिन देशभर में एक हजार प्रदर्शन किए जाएँगे । 

जनसंघ कार्यकारिणी ने पिछले सप्ताह सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि उसने 

जनमत की उपेक्षा की और श्री चाऊ एन लाई का सार्वजनिक स्वागत समारोह आयोजित 


करने का प्रयास किया तो जनसंघ को विवश होकर लोगों को इसके बहिष्कार के लिए 
कहना होगा। 
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दिल्ली में तैयारियाँ पूरे जोरों पर प्रारंभ हो गई हैं। मंडल के पदाधिकारियों कौ 
बैठक में तय किया गया कि एक लाख लोगों से संपर्क करके उन्हें वार्त्ता बैठक के 
संभावित परिणामों से अवगत करवाया जाएगा। तुरंत ध्यान आकर्षित करने वाला एक 
पैंफलेट दिल्ली इकाई द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें उद्ठंड चाऊ एन लाई का एक 
पाँव लद॒दाख पर और दूसरा वीर भारतीय प्रहरियों की लाशों पर है तथा उसका एक 
हाथ नेहरू से मिलाने के लिए आगे बढ़ा है और दूसरे में संगीन छुरा है, उसके सामने 
नेहरू स्वागत पट्ट गले में लटकाए विनती की मुद्रा में खडे हैं। 
पूरे शहर में सार्वजनिक सभाएँ हो रही हैं। श्री ए.बी. वाजपेयी, बलराज मधोक 
और श्री केदार नाथ साहनी इन सभाओं में कुछ प्रमुख वक्ता रहते हें । शहर के सभी 
भागों में ' आत्मसमर्पण नहीं सप्ताह ' में विशेष बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ 
पर विशेष आमंत्रित नागरिकों को श्री दीनदयाल उपाध्याय सप्ताह भर राजधानी दिल्ली 
में रुककर पंडित नेहरू द्वारा उत्पन्न स्थिति के निहितार्थ समझाएँगे। 
--ऑर्गनाइज़र, अप्रैल 4, 1260 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 
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नः दिल्ली। दिल्ली का तीन मूर्ति भवन आज गत वर्षों में होनेवाले प्रदर्शनों में 

सर्वाधिक विशाल प्रदर्शन का साक्षी बना, जब भारतीय जनसंघ के आह्वान पर 
दिल्ली के हज़ारों लोग प्रधान मंत्री निवास पर एकत्र हुए और उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री 
के साथ प्रस्तावित वार्ता में मज़बूत रुख अपनाने की माँग की | 

लगभग 400 से अधिक महिलाएँ, जिनमें से कुछ की गोद में बच्चे भी थे, इस 
15000 को विशाल भीड़ का हिस्सा थीं। यह प्रदर्शन जो कि ' आत्मसमर्पण नहीं ' सप्ताह 
का शानदार समापन था, इसकी अगुवाई भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पीतांबर दास और 
महासचिव दीनदयाल उपाध्याय ने की। 

प्रदर्शनकारियों के आगे-आगे बीस मोटर साइकिलों का काफिला इस एक किलोमीटर 
लंबे जुलूस के आगे-आगे चला। प्रदर्शनकारी 2.30 बजे तक जनसंघ के अजमेरी गेट 
स्थित केंद्रीय कार्यालय के आगे एकत्र हुए और चार-चार की पंक्तियों में व्यवस्थित 
होकर थांपसन रोड, कनॉट सर्कल, पार्लियामेंट स्ट्रीट और साउथ एवेन्यू से होते हुए 
प्रधानमंत्री निवास की ओर बढ़े। प्रदर्शन में सैकड़ों भगवा ध्वज जगह-जगह फहराते 
दिखाई पड़ रहे थे, जिनसे प्रदर्शन की शोभा बढ़ी । प्रदर्शनकारियों के हाथों में सबसे आगे 
बैनर था, जिस पर लिखा था, “पंडित नेहरू मजबूती दिखाओ? (पंडित नेहरू स्टैंड 
फर्म), साथ ही प्रदर्शनकारियों के हाथों में अनेक पट्टिकाएँ थी जिन पर आदर्श वाक्य 
और नारे लिखे हुए थे। एक रोचक पट्टिका में नेहरू का पुराना चित्र था, जिसमें वे 
मुसकराते चाऊ एन लाई को गले लगा रहे हैं, जिसका शीर्षक था 'चाऊ एन लाई को 
मुसकराहर से बचिए'। एक अन्य बैनर, जिसमें चाऊ के हाथ में संगीन है, उस पर 
लिखा था, ' चाऊ राष्ट्रीय मेहमान नहीं, बह तो केवल चीन का प्रवक्ता है।' एक अन्य 


बैनर में विष्णु पुराण का एक श्लोक था, जिसका अर्थ है ' हिमालय 


से लेकर समुद्र तक 
भारत है और यहाँ के रहने वाले लोग भारतीय हैं ।' 
प Nanaji Deshmukh Library, BJP, तीय हैं Digitized by eGangotri 
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जो जयघोष हुए, उसमें ' पंडितजी को कह देते हैं, हम लद्दाख न जाने देंगे” और 
'नेहरूजी मत समझो भाई, धोखेबाज है चाऊ एन लाई ।' 

प्रदर्शन को प्रारंभ से अंत तक अपने चलित और स्थिर कैमरों में बंद करने के लिए 
देशी-विदेशी पत्रकारों की भीड प्रदर्शनकारियों के साथ रही । अनेक दूतावासो के संवाददाता 
भी साथ रहे, जिनमें विशेष थे चीन के दूतावास के संवाददाता जो अपने टेप रिकॉर्डरों में 
बड़ी तत्परता से सबकुछ समेटने और कैमरों में क़ैद करने लगे थे, यहाँ तक कि नारों 
और भाषणों को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। 

अजमेरी गेट से चार किलोमीटर से अधिक का रास्ता तय करके प्रदर्शनकारी सायं 
छह बजे के आसपास प्रधानमंत्री निवास तीन मूर्ति भवन पहुँचे। प्रधानमंत्री उस समय 
अपनी पूर्व निर्धारित ' राष्ट्रीय विकास परिषद्‌' की बैठक में गए थे, इसलिए घर पर नहीं 
थे। परंतु उन्होंने प्रदर्शनकारी नेताओं को सूचित कर दिया था कि वे शीघ्र ही लौट रहे हैं 
और उनके एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करेंगे। 


श्री उपाध्यायजी का भाषण 

उसी समय श्री दीनदयाल उपाध्यायजी ने उपस्थित लोगों को सफल प्रदर्शन को 
बधाई दी। उन्होंने लोगों की स्वीकृति के लिए ज्ञापन पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया 
था-- 

“ आपको ज्ञात होगा कि चीन के प्रधानमंत्री को जब हमारे इस प्रदर्शन की योजना 
का पता चला तो उन्होंने भारतीय सरकार से इसका विरोध जताया। चीन प्रजातांत्रिक 
कार्यप्रणाली से अपरिचित है। चीन का यह प्रधानमंत्री एक तानाशाह है, जिसके समक्ष 
लोग अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री को जनभावनाओं के 
अनुरूप कार्य करना पड़ता है। आज हमने इस मुद्दे पर उन्हें राष्ट्र की भावनाओं से 
अवगत करवा दिया है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई से होने वाली 
आगामी वार्त्ता में इस पर ध्यान देंगे ।'' 


चाऊ एन लार्ड को खाली हाथ न जाने दो 

जनसंघ के नेता ने कहा, “अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करने के पश्चात्‌ 
अब हमें प्रधानमंत्री को चाऊ एन लाई से शांतिपूर्ण वातावरण में बात करने देनी चाहिए। 
हम उत्सुकतापूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे, जब चाऊ एन लाई को विदा करते हुए 
पंडितजी हमें विश्वास दिला सकेंगे कि उन्होंने उनसे दृढतापूर्वक अपनी बात कही है 
और चीनियों के जो भी नापाक इरादे रहे हों, उन्हें समाप्त कर दिया है। हम यह भी 
आशा (करते हँ कि चीनी प्रधानमंत्री दिल्ली से ख़ाली हाथ नहीं लौटेंगे और भारत को 
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मैत्री अपने साथ ले जाएँगे। परंतु यह तभी संभव हे, यदि वह यह घोषणा करते हैं कि 
चीनी सेनाएँ भारत के अक्साइ चिन से लौटा ली जाएँगी। हमें उन्हें पालम हवाई अड्डे 
पर विदाई देने से ही संतोष नहीं होगा। हम तो उन्हें लद॒दाख के अक्साइ चिन क्षेत्र से भी 
विदाई देना चाहेंगे। 

चीनी दूतावास द्वारा उनके सम्मान में किए जानेवाले स्वागत समारोह के विषय में 
श्री उपाध्याय ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी ने यह माँग की थी, क्योंकि चीन के 
प्रधानमंत्री एक आक्रांता राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आ रहे हैं, इसलिए इनके 
लिए सार्वजनिक स्वागत समारोह का आयोजन न हो। यह संतोष का विषय है कि 
सरकार ने जनभावनाओं का आदर किया है और किसी ऐसे आयोजन से दूर रही है। 
परंतु यह पता चला है कि चीनी दूतावास इस व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वागत समारोह 
आयोजित कर रहा है, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी लोग आमंत्रित किए जाएँगे। 
राजनयिक औपचारिकताओं और पदक्रम से जुड़ी जिन विवशताओं और सीमाओं से 
अधिकारी बँधे रहते हैं, वह समझ में आता है, परंतु सभी गैर-सरकारी आमंत्रित सदस्य 
यह अवश्य मानेंगे कि चीनी दूतावास के भोज में ऐसे समय सम्मिलित होना उनकी 
देशभक्ति को भावना के अनुरूप नहीं होगा। हम अनुभव करते हैं कि चाऊ एन लाई 
सचमुच इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के दृढ संकल्प के साथ यहाँ आए हैं 
इसलिए यहाँ आए चीन के प्रतिनिधि मंडल को अपना सारा समय और शक्ति इस 
समस्या को समझने और सुलझाने में लगानी चाहिए। 


प्रधानमंत्री के साथ भेंटवार्ता 


इसके पश्चात्‌ अध्यक्ष और महासचिव के अतिरिक्त श्री ए.बी. वाजपेयी (सांसद), 
श्री वैद्य गुरुदत्त, श्री बलराज मधोक और श्री केदारनाथ साहनी सहित एक प्रतिनिधि 
मंडल प्रधान मंत्री से मिला और उन्हें चार पृष्ठ का ज्ञापन सौंपा, जिसमें “चीनी आक्रमण 
विषय लोगों की भावनाओं और चिंताओं' को और चाऊ एन लाई से होने वाली वार्त्ता 
विषयक चिंता को व्यक्त किया गया था। 

भेंटवार्त्ता लगभग बीस मिनट चली । इसके पश्चात्‌ ए.वी. वाजपेयी ने उत्सुकतापूर्वक 
प्रतीक्षारत प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री ने ध्यानपूर्वक हमारे 
ज्ञापन को पढ़ा और हमारे पूछने पर कि हम बाहर उपस्थित लोगों को उनकी ओर से 
क्या संदेश दें तो उन्होंने आश्वस्त करने को कहा कि “सरकार लोकसभा और राज्यसभा 
में सीमाओं विषयक घोषणाओं पर दृढता से क़ायम रहेगी । उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से यह 
भी बताया कि किसी भी सरकार की यह नीति नहीं हो सकती है और भारत सरकार की 


तो बिल्कुलु भी नहीं, करि.आकांता,को बाह करने के लिए बल का प्रग्गेग़। नहीं करेंगे | 
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प्रधानमंत्री ने कहा, किंतु यह विषय रक्षा से संबंधित हे और इसे इसी रूप में देखा जाना 
चाहिए ।'' 

प्रधानमंत्री के आश्‍वासन की घोषणा पर लोगों ने वाजपेयी का तालियों से स्वागत 
किया। श्री वाजपेयी ने आगे कहा, ' प्रधानमंत्री की इस घोषणा से हम मानते हैं कि इस 
मुद्दे पर कोई ढील नहीं होगी। आइए, हम सब इस माह को 26 तारीख़ का इंतज़ार 
करें, जब अंतिम वार्त्ता का परिणाम सामने आएगा, जिससे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने 
जनभावनाओं के अनुरूप काम किया है ।'' 

प्रदर्शन भारतमाता के गगनभेदी नारों के साथ समाप्त हुआ। 


ज्ञापन 

ज्ञापन में लिखा था-- 

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, 

'' आपके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई 19 अप्रैल को दिल्ली आ रहे हैं। 
हम अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि आपको चीनी आक्रमण और आगामी वार्त्ता 
विषयक जनता की भावनाओं और चिंताओं से अवगत करवाएँ। 

“यद्यपि हम मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण उपायों से 
होना चाहिए, हम यह अनुभव करते हैं कि जहाँ कोई देश मनमाने ढंग से किसी देश कौ 
सीमाओं का अतिक्रमण करता है, आक्रमण के रहते इससे किसी तरह को शांति-वार्त्ता 
करने का अर्थ है आक्रांत और आक्रांता को समान पायदान पर रखना और एक प्रकार से 
आक्रमणकारी को पुरस्कृत करना। वास्तव में आपके द्वारा रंगून निमंत्रण ठुकराने से 
लोगों को लगा था कि जब तक भारतभूमि से आक्रमण समाप्त नहीं होता, चीन से किसी 
तरह की वार्ता नहीं होगी। आपको भान होगा कि अपने रुख़ में आपने जो बदलाव करते 
हुए चाऊ एन लाई को निमंत्रण दिया है, उसे जनता ने पसंद नहीं किया है। 

“चीन ने भारत के 12 फरवरी के नोट के उत्तर में जो नोट भारत को भेजा है, चीन 
के सीमा विवाद विषयक दृष्टिकोण में किसी परिवर्तन का आभास नहीं मिलता। सभी 
तरह के इस्तेमाल के अधिकारों, परंपराओं और संधियों को नकारते हुए उन्होंने पूरी 
उत्तरी सीमा को चुनौती देने का दुःसाहस किया है। वह तो सर्वस्वीकृत जल विभाजक 
पर्वत सीमांकन को भी मानने को तैयार नहीं है । वह बिना किसी सिद्धांत के नया सीमा 
समझौता चाहता है। चीन आज बलात्‌ भारतीय क्षेत्र पर क्रन्जा किए है और अन्य बड़े 

क्षेत्रो पर हैरान कर देने वाले दावे कर रहा है। उसके साथ इस समय वार्ता करने का 
अर्थ है आक्रांत क्षेत्रों पर उसके अवैध अधिकार को स्वीकार करना और उसके ऊल- 
जलूलडलो क्रो यह स है कि चीन सीमा समझौता की अपेक्षा केवल अपनी 
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शर्ते मनवाना चाहता है । एक ओर बल प्रयोग तथा दूसरी ओर शांति व मैत्री की बातचीत, 
उसकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कूटनीति के ही दो पहलू हैं। 

“ भारत सरकार की सीमा नीति से लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है | यहाँ तक 
कि सीमा पर चीनी आक्रमण के पश्चात्‌ न केवल सरकार आक्रमण का मुक्राबला न कर 
सकी, बल्कि उसने आक्रमण के विषय में देश को अँधेरे में भी रखा। लोग माँगकर रहे 
हैं कि आक्रांताओं को भारत की भूमि से बाहर किया जाए। इस माँग का उत्तर देना तो 
दूर, सरकार के प्रवक्ता घोषणा कर रहे हैं कि इस कार्य में बल प्रयोग नहीं किया 
जाएगा। प्रधानमंत्रियों को मुलाक़ात के विषय पर भी सरकार धीरे-धीरे पक्ष से पीछे हट 
रही है। जिस प्रकार से लद्दाख के अधिगृहीत क्षेत्र, जो चीन के अधिकार में हैं, उनके 
विषय में सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा प्रशासित और गैर-प्रशासित क्षेत्र का भेद बताना 
स्पष्ट करता है कि सरकार इन क्षेत्रों को किसी भी क़ीमत पर वापस लेने के लिए 
कृतसंकल्प नहीं है। इन सब तथ्यों के प्रकाश में स्थिति का आकलन करते हुए हम इस 
निर्णय पर पहुँचने को विवश हैं कि सरकार की चीन नीति न तो दृढ है और न ही 
यथार्थपरक है। 

भारतीय जनसंघ आपको चीन से मैत्री संबंध रखने की आतुरता को समझती है, 
परंतु यह मैत्री हमारे सम्मान और हितों की क्रीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस मैत्री के 
कारण भारत चीन को यूएन. में मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करता रहा है, जिसके 
कारण अनेक देशों के मन में हमें लेकर संदेह भी पैदा हुआ और हमारी गुट निरपेक्षता 
पर भी प्रश्न-चिह्न लगा। जब तिब्बत की स्वाधीनता को नष्ट किया जा रहा था तो हमने 
उसे अनदेखा किया और अपने हितों की बलि देकर चीन की तिब्बत पर संप्रभुता को 
मान्यता दी। चीन से संबंध न बिगड़ने की सरकार की आतुरता ही थी, जिसके कारण 
सरकार ने वर्षों तक चीन की घुसपैठ से देशवासियों को पूरी तरह अपरिचित रखा । परंतु 
वे हमारे सारे मैत्रीपूर्ण कार्यों का मूल्य नहीं डाला। 

* इस स्थितियों में आवश्यक हो गया है कि हम चीन के साथ सख्ती से पेश आएँ। 
चीन की विस्तारवादी लालसा पूरे एशिया के लिए खतरा बन गई है। यदि किसी भी 
कारण से भारत चीन के सम्मुख जरा सा भी झुकता है तो इससे एशिया के उन सारे देशों 
का मनोबल गिरेगा, जो कि अपने को स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक देशों के रूप में निर्मित 
करना चाहते हैं। चीन के साथ सीमा समस्या में किसी प्रकार की कमजोरी दिखाने से 
हमारी स्वतंत्र गुट निरपेक्ष विदेश नीति के आलोचकों की बातों को भी बल मिलेगा। 

आगामी वार्ता में चीन संपूर्ण उत्तरी भारतीय सीमा को विवादस्पद बनाने का प्रयास 
करेगा। वह इन वात्ताओं को लंबा खींचना चाहेगा, ताकि अनधिकृत रूप से बढ़ाई 
सीमाओं पहस्रकब्ञ्ञाळूहऽक्र०सके छरेर, अरनी. आमामी०खोष्कवत कमश्‍कसभे50'हंम अनुभव 
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करते हैं कि जहाँ एक ओर हमें किसी ऐसे समझौते में बँधने से बचना होगा, जिससे 
भारत का कोई भूभाग चीन को देना पड़ता हो, दूसरी ओर हमें इस बात से भी सावधान 
रहना होगा कि हम चीन के साथ लंबी और निरर्थक बातचीत में ही उलझकर न रह 
जाएँ। आज बातचीत का विषय केवल इतना ही हो सकता है कि चीन अनधिकृत रूप 
से हथियाए भारतीय क्षेत्रों को कब ख़ाली कर रहा है। 
हम विनयपूर्वक आपसे आश्वासन चाहते हैं : 
(अ) भारत के किसी भी भूभाग पर, चाहे वह हमारे पास है या चीन के अवैध 
क़ब्ज़े में है, हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, तथा 
(आ) चीन के अवैध क़ब्ज़े से अपने क्षेत्रों को छुड़ाने के हमारे प्रयासों को किसी 
भी प्रकार से सीमित नहीं किया जाएगा। हम अपनी ओर से आपको यह 
आश्वासन देना चाहते हैं कि यदि चीन अपनी शक्ति के घमंड में भारत के 
वैध दावों को मानने से इनकार करता है तो मातृभूमि की रक्षा के लिए 
आपके द्वारा उठाए गए किसी भी क़दम में हम आपके साथ हैं। 
आपका 
पीतांबर दास 
- अध्यक्ष 
भारतीय जनसंघ 
--ऑर्गनाइजर अप्रेल 25, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[] 
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परिशिष्ट-था 


संयुक्त बैठक/जनसभा 


न दिल्ली, प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में अपने भाषण के दौरान लोगों से सीमा विवाद 
के प्रति सचेत रहने को कहा है। हम उनसे पूरी तरह से सहमत हैं । लेकिन साथ 
ही जनसंघ के अध्यक्ष श्री पीतांबर दास ने अपने भाषण में लोगों को न केवल ऐसे शत्रु 
के प्रति सावधान रहने को बोला है, जिसके इरादे हमारे भूक्षेत्र पर आक्रमण करके उस 
पर क़ब्ज़ा करने के हैं, बल्कि उन कमज़ोर शासकों के प्रति भी सचेत रहने को कहा है, 
जो मित्रता एवं शांति की चिंता में दुश्मन के दबाव में आकर कुछ भूभाग गँवाने को तैयार 
हो सकते हैं। श्री पीतांबर दास, जनसंघ की दिल्ली शाखा, पीएसपी एवं स्वतंत्र पार्टी 
द्वारा गांधी मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में 
सांसद श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने कहा, '“यदि चीन सीमा विवाद का ईमानदारी से 
मैत्रीपूर्ण हल चाहता तो चाऊ एन लाई 1954 में ही यह मुद्दा उठा सकते, परंतु फिर 
चीन 12,000 वर्ग मील भारतीय भूभाग कैसे हडप पाता ।'' प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 
महासचिव एवं सांसद श्री एन.जी. गोरे ने कहा कि चीन विशाल शक्ति बन रहा है, यह 
सुखद है, परंतु दुःख की बात है कि वह इस शक्ति का प्रयोग एक दैत्य की तरह कर 
रहा है, वरना पंचशील में विश्वास जताकर भी वह 1000 करोड़ का रक्षा खर्च क्यों कर 
रहा है। सभा को गणतंत्र परिषद्‌ के सांसद श्री प्रताप केसरी देव और स्वतंत्र पार्टी के श्री 
कुलवंत राय ने भी संबोधित किया। 
--आर्गनाइज़र; अप्रैल 25, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
| 
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हैदराबाद में भारतीय जनसंघ 
प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन 


गत सप्ताह हैदराबाद के ऐतिहासिक नगर में जनसंघ की भारतीय 
प्रतिनिधि सभा का अठरहवाँ सम्मेलन हुआ। प्रतिनिधि सभा के 
कार्यक्रम से दो दिन पहले, 27-28 अगस्त को दो दिन केंद्रीय कार्यकारी 
समिति की बैठक वहाँ हुई, पूरे भारत से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने 
भारतीय प्रतिनिधि सभा के उस अधिवेशन में भाग लिया। 


ञः धवेशन को सफल बनाने के लिए स्वागत समिति के आह्वान का नगरवासियों ने 
जैसा उत्साहपूर्ण उत्तर दिया, उससे तो स्वागत समिति के सदस्य भी हैरान हुए 

होंगे। अधिवेशन के दोनों दिन, सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया प्रतापगिरी कोठी का सभा- 
स्थल खचाखच भरा रहा। दूसरे दिन दस हजार से भी अधिक श्रोताओं की भीड़ के लिए 


सभी स्थल को खोल देना पड़ा। 


अध्यक्षीय जुलूस 
रविवार को खुले अधिवेशन से पहले एक शानदार अध्यक्षीय जुलूस शहर के 


मुख्य बाजार से होता हुआ, एक मील से भी अधिक लंबा रास्ता तय करके प्रतापगिरी 
कोठी पहुँचा। ही 

जुलूस में सबसे आगे एक ध्वजवाहक हाथी था, जिस पर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
का बडा चित्र सजा था। जुलूस में अनेक झाँकियों के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक 
महापुरुषों का परिचय करवाया गया था। इनमें से एक में सरदार भगत सिंह को भारत 
माता की बलिवेदी पर अपना सिर चढ़ाते दिखाया गया था। एक अन्य में छत्रपति 
शिवाजी को आशीर्वाद स्वरूप माँ भवानी द्वारा तलवार भेंट करते दरशाया गया था। 
जुलूस के रास्ते में सैकड़ों दीपक अंकित भगवा ध्वज, जुलूस की शान और रंगौनी को 
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बढ़ा रहे थे। अध्यक्षीय सवारी जुलूस में सबसे पीछे थी, जिसमें उपाध्यक्ष, पीतांबर दास, 
आचार्य घोष, श्री यू.आई. पाटिल और स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री लिंगैया चौधरी 
सवार थे। जुलूस के रास्ते में नागरिकों द्वारा लगभग 20 स्वागत द्वार बनाए गए थे। पूरे 
रास्ते में दोनों ओर भारी भीड़ थी। इस अवसर पर असीम उत्साह के दृश्य दिखाई पडे । 
कार्यकारी समिति के सदस्यों को, कांग्रेस का गढ़ माने जानेवाले, "सुख भवन ' के 
चार कमान स्थल पर ठहराया गया था। अन्य प्रतिनिधियों को निकटवर्ती हरी भवन में 
ठहराया गया। विषयवार गोष्ठियों की व्यवस्था हरी भवन के विशाल हॉल में की गई। 
खुले अधिवेशन में पहले दिन श्री दीनदयाल उपाध्याय के अतिरिक्त श्री पीतांबर 
दास और श्री लिंगैया चौधरी ने संबोधित किया तो दूसरे दिन श्री ए.बी. वाजपेयी, श्री 
यज्ञदत्त शर्मा और आंध्र प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष श्री यज्ञ नारायणी ने संबोधित किया। 


स्वागत भाषण 


स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री लिंगैया चौधरी ने भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधियों 
का स्वागत करते हुए अपने स्वागत भाषण के दौरान हैदराबाद में कहा कि *' तानाशाही 
आने वाली है, यदि वह अभी तक नहीं आ पाई तो इसका कारण केवल यह है कि 
तानाशाह उसे थोपने का अभी साहस नहीं जुटा पाया है ।' 

श्री लिंगैया ने कहा कि हमारे दिनों में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय 
जगतू में हमारा सम्मान केवल प्रधानमंत्री श्री नेहरू की व्यक्तिगत गतिशीलता, नीतिज्ञता 
और व्यक्तिगत महानता के कारण बढ़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पंडितजी 
भारत जैसे महान्‌ देश के प्रधानमंत्री पद से अर्थात्‌ देश से भी कहीं ऊपर और महान्‌ हैं। 
वे तो यहाँ तक कहेंगे कि 40 करोड़ के इस प्राचीन महान्‌ देश को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में 
नेहरू के बिना यह सम्मान न मिल पता, जो आज मिला है। अपने प्रधानमंत्री का आदर 
करने, उनकी प्रशंसा करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, परंतु जब हम गत कुछ वर्षो के 
घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं और अपनी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर विचार 
करते हैं तो लगता है कि किसी व्यक्ति को, वह कितना ही महान्‌ क्यों न हो, राष्ट्र से 


| ऊपर रखनेवाली सोच में कोई मूलभूत गलती है, क्योंकि वह भी राष्ट्र का एक अकिंचन 


| 
| 
| 


हिस्सा ही होता है।'' 


भाषण समाप्त करते हुए चेतावनी देते हुए श्री लिंगैया ने कहा, “ इससे पहले कि 
बहुत देरी हो जाए और हम कुछ करने योग्य न रहें, हमें विचार करना चाहिए। चारों 
ओर असंतोष व्याप्त है | हम केवल रोग के लक्षणों से रोग का अनुमान लगा सकते हैं। 
एक सच्ची और राष्ट्रवादी दृष्टि ही इसे पहचानने में सक्षम हो सकती है, न कि वह, 
जिसपर उधार लिए बाहरी चश्मे चढ़े हों।'” 
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विषय समितियों में विचार-विमर्श 

प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम शनिवार को प्रातः विषय समिति को बैठक से प्रारंभ 
हुए। विचारार्थ पहला प्रस्ताव ' नागालैंड' पर था। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए दिल्ली के 
बलराज मधोक ने कहा कि जिस प्रकार इस अद्भुत राज्य में विघटनकारी शक्तियों की 
माँगें स्वीकार की गई हैं, उससे न केवल केंद्र परामुखी ताक़तों को बल मिलेगा, बल्कि 
लोगों का प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्‍वास भी घट जाएगा। 

प्रो. मधोक ने प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर आलोचना को कि उनका इतिहास 
विघटनकारी शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण का रहा है और उन्होंने कहा कि यह बात 
भी दुर्भाग्यपूर्ण है के वे आमतौर पर समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर करने 
की प्रवृत्ति रखते हैं। 

आसाम की जनजातीय समस्या को केंद्र द्वारा निराकरण का हवाला देते हुए प्रो. 
मधोक ने कहा कि आसाम के राज्यपाल का चुनाव सुखद नहीं रहा। प्रो. मधोक ने 
विशेष रूप से सर अली हैदर अकबर की राज्यपाल के रूप में भूमिका को कड़ी 
आलोचना की। प्रो. मधोक के अनुसार के अली हैदर अकबर के कहने पर ही संविधान 
में छठी अनुसूची जोड़ी गई, जिससे जनजातीय समूहों के अलगाव पर संविधान की मुहर 
लग गई। 

अपनी बात समाप्त करते हुए प्रो. मधोक ने कहा कि पंडित नेहरू ने डॉ. आओ के 
प्रतिनिधि मंडल के संमुख अलग राज्य के गठन की बात मान लौ थी, फिर भी नागलैंड 
पर अंतिम निर्णय आना शेष है । राष्ट्रीय जनमत को, इस निर्णय को बदलने के लिए पूरा 
दबाव बनाना चाहिए, ताकि इस गलती को रोका जा सके। 

आंध्र प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष यज्ञ नारायण ने प्रस्ताव समर्थन करते हुए प्रतिनिधियों 
के अनुरोध पर तेलुगू में कहा कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने की 
आवश्यकता है, देश की सीमाओं पर एक ऐसे राज्य का गठन किया जा रहा है, जिसकी 
पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से हिंसापूर्ण और विघटनात्मक रही है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से 


स्वीकार कर लिया गया। 


योजनाओं का कमज़ोर निष्पादन “चर 
जनसंघ के उपाध्यक्ष और सांसद यू.आई. पाटिल ने तृतीय पंचवर्षीय योजना विषयक 


प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा कि सरकार का दावा है कि पिछली दो योजनाओं से 
राष्टीय आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुईं है, परंतु महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि क्या यह 
वृद्धि आम आदमी के जीवन स्तर उठाने में परिलक्षित हुई है? श्री पाटिल के अनुसार 
स्वयं प्रधानमंत्री ने माना है कि ऐसा नहीं हुआ है। श्री पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए 
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हुआ, क्योंकि सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में असफल रही । श्री पाटिल ने अफसोस 
जताते हुए कहा कि जिस प्रकार का प्रारूप तृतीय पंचवर्षीय योजना का आया है, उससे 
भी ऐसा कर पाने की संभावना नजर नहीं आती। 
श्री पाटिल ने हमारी योजनाओं द्वारा रोजगार पैदा कर पाने में असमर्थता के कारण 
उनकी कडी आलोचना की और कहा कि मूलभूत उद्योगों के विकास के महत्त्व को वे 
भी समझते हैं, परंतु हमारी योजनाएँ आवश्यकता से अधिक भारी उद्योगों के पक्ष में 
झुकी हैं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को लेकर हमारी सोच दयावश कुछ छूट देने की 
ही रही है। 
प्रस्ताव का समर्थन विधायक भैरों सिंह शेखावत ने किया, जो कि राजस्थान 
विधान सभा में जनसंघ के नेता हैं। श्री भैरों सिंह शेखावत ने कहा कि देश को आर्थिक 
पुनर्रचना की राह में सबसे बड़ी बाधा सरकार की ' समाजवादी राज्य' के नारे के प्रति 
आसक्ति है। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं की सफलता के लिए लोक पहल को, 
जो अनिवार्य शर्त थी, वह तो देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार के बढ़ते शिकंजे के 
कारण समाप्त हो रही है। राजस्थान के इन नेता का मानना था कि तीसरी योजना में 
2,200 करोड़ का विदेशी अनुदान का प्रावधान अव्यावहारिक है तथा स्वपोषित वित्तीय 
योजना तैयार करने के प्रयास होने चाहिए थे। 
प्रस्ताव के पक्ष में आंध्र के विधान परिषद्‌ सदस्य (एम.एल.सी.) श्री ए. राजा राव 
ने कहा कि सरकार को पाँच वर्ष से अधिक समय का पट्टा नहीं लिखाकर आई है कि 
देश को विदेशी ऋण का शिकार बनाने का अधिकार जमाते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में भारी भरकम विदेशी ऋण लेने जैसी परिकल्पना कर बैठी है। 
श्री प्रताप नारायण तिवारी ने जो उत्तर प्रदेश से थी, संशोधन का सुझाव देते हुए 
कहा कि जनसंघ को कृषि पर लगाए करों का विरोध करना चाहिए। जब प्रस्तावक ने 


स्पष्ट किया कि अभी कर संबंधी प्रस्तावों का विवरण जारी नहीं हुआ है तो उन्होंने 
अपना संशोधन वापस ले लिया। 


आसाम का अपराध 

इस बैठक का तीसरा एवं अंतिम प्रस्ताव आसाम के दंगे (उपद्रव) पर था। प्रस्ताव 
अखिल भारतीय सचिव श्री जगन्नाथ जोशी ने रखा। इसका अनुमोदन बंगाल प्रदेश 
जनसंघ के सचिव प्रो. हरिपद भारती तथा समर्थन आसाम परिषद्‌ जनसंघ के प्रबंध 
सचिव श्री रमेश कुमार मिश्रा ने किया। यहाँ से अपनी तीखी शैली में श्री जगन्नाथ जोशी 
ने सरकार को असफलता पर बरसते हुए कहा कि केंद्र और आसाम की सरकार लोगों 
को जान, माल एवं गरिमा को रक्षा देने के अपने मूलभूत कर्तव्य के पालन में असफल 
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सिद्ध हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि कई दिनों तक बिना किसी 
लगाम के लूट, हिंसा और हत्या की वारदातें राज्य को ठप्प किए रहीं। आसाम की 
त्रासदी अन्य स्थानों पर भी अशुभ प्रतिक्रियाएँ पैदा कर रही है । तमिलनाडु में डीएमके 
के नेता कहते हुए सुने जा रहे हैं कि '' क्यों न आसाम जैसी घटनाएँ यहाँ भी दुहराई 
जाएँ।'' श्री जोशी ने कहा कि प्रस्ताव द्वारा आसाम सरकार को बरखास्त करने की माँग 
की गई, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि जैसी गलती आसाम सरकारने की है उसे 
सहन नहीं किया जा सकता । श्री जोशी ने कहा कि दंगों में संलिप्त अपराधियों को कठोर 
और निवारक सजाएँ दी जाएँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि “किसी को भी बख्शा न 
जाए, चाहे वह कोई भी टोपी लगाता हो, चाहे वह नामी गुंडा हो अथवा सज्जनता के 
लिबास में लिपटा हो।'' 
भारती का अनुमोदन व्याख्यान भी उतना ही प्रभावशाली और मार्मिक था। श्री 
भारती ने कहा कि आसाम में जो हुआ, उसके लिए मैं “आसाम के गुंडों को दोषी नहीं 
मानता, मैं इसके लिए वहाँ की सरकार को ज़िम्मेदार समझता हूँ। मैं इस सरकार को 
बर्खास्तगी की माँग केवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यह आसाम के नागरिकों के 
जानमाल की सुरक्षा में असफल रही है बल्कि इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस 
हत्याकांड के दौरान सरकार में बैठे कुछ लोग बाहरी शक्तियों के प्रभाव में काम करते 
रहे हैं।'' 
प्रो. भारत ने कहा कि आसाम एक बहुभाषी राज्य है, परंतु वे इस बात को अभी 
उठाना नहीं चाहते। आसाम में जो हुआ, उससे कुछ मूलभूत प्रश्न पैदा हुए हैं प्रश्‍न यह 
है कि क्या भारत के हर नागरिक को भारत-भू के पुत्र के रूप में किसी भी राज्य में 
जाकर शांति और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है? जनसंघ 
की राष्ट्रीय एकता की अवधारणा स्पष्ट है कि यदि किसी भी कारण से नागरिकों के 
जान-माल के लिए ख़तरा पैदा होता है तो यह राष्ट्रीय अखंडता पर आघात है। 
प्रो. भारत ने फखरुद्दीन अहमद नामक मंत्री की भूमिका का विशेष उल्लेख 
करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री चन्ना रुग्ण होने के कारण बिस्तर पर पडे थे तो वह 
मंत्री वास्तव में आसाम का मुख्यमंत्री बन बैठा था। मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री का रोग 
शारीरिक था या कूटनीतिक था।'' भारत ने माँग की कि इन दंगों में मुसलमानों को 
भूमिका की जाँच करवाई जानी चाहिए। 
पंडित नेहरू भी बंगाल प्रदेश जनसंघ के नेता श्री भारती द्वारा कटु आलोचना के 
पात्र बने । उन्होंने कहा, “ वे घटनाक्रम के एक माह 'बीतने पर आए और वह भी केवल 
अच्छे व्यबहार व परस्पर प्रेम का पवित्र उपदेश देने के लिए। मुझे याद आता है, 1947 
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में प्रधानमंत्री हवाई यात्रा करके पटना पहुँचे थे और बिहार को बम से उड़ाने की धमकी 
दी थी, यदि हिंसा न रुकी तो। क्या वह इसलिए था, क्योंकि मुसलिम शिकार बने थे? 
आज ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ हिंदू शिकार बने हैं ?'' 
आसाम के नेता श्री रमेश कुमार मिश्रा ने भी हिंसा को कटु आलोचना को । उन्होंने 
कहा, ''यह हम सब पर धब्बा है।'' साथ ही उन्होंने कहा था, आसाम की समस्या भाषा 
के विवाद का संतोषजनक एवं न्यायोचित समाधान माँग रही है । उन्होंने कहा कि राज्य 
असमिया भाषा के लिए सम्मानजनक स्थान की माँग स्वाभाविक एवं विधिसम्मत है। 
यह विस्फोटक स्थिति इसी आकांक्षा से उपजी प्रतिक्रिया है, जिसका असामाजिक तत्त्वों 
ने लाभ उठाया। श्री मिश्रा ने जोर देकर कहा कि असामिया भाषा को लेकर यहाँ के 
लोगों की शंकाओं का समाधान अवश्य किया जाना चाहिए। श्री मिश्रा ने दंगा पीड़ितों 
की सहायता और पुनर्वास पर भी बल दिया। 
नागपुर के श्री प्रभाकर फैजपुरकर ने एक संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 
प्रस्ताव में आया शब्द 'अंधाधुंध निष्कासन' के स्थान पर ' बडी मात्रा में निष्कासन' 
किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरे राज्य में न होकर सीमित स्थानों पर ही हुआ। 
प्रस्तावक श्री जोशी ने स्पष्ट किया कि ' अंधाधुंध निष्कासन' शब्द दंगों के पीछे काम 
कर रही भावना को व्यक्त करने के लिए हुआ है। परंतु उन्होंने फैजपुरकर के संशोधन 
को इस रूप में स्वीकार किया कि ' आसाम' के स्थान पर ' आसाम घाटी' शब्द का 
प्रयोग अधिक समीचीन होगा, क्योंकि यह क्षेत्र दंगों से सर्वाधिक प्रभावित था। इस 
प्रकार संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 
रविवार को प्रात:कालीन विषयों से संबंधित बैठक में “हड्ताल प्रस्ताव” पर जीवंत 
बहस हुई। दस के लगभग लोगों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया और दो सदस्यों ने 
तो इस प्रस्ताव का सदन द्वारा पूरी तरह निरस्त करने की वकालत की। 
कार्यकारी समिति में प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए ए.बी. वाजपेयी ने हड़ताल के 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने हड़ताली नेताओं से मिलने से 
इनकार न किया होता, तो हड्ताल टाली जा सकती थी। दुर्भाग्य से कांग्रेसी नेताओं की 
हठधर्मिता और हड़ताली नेताओं की राजनीतिक समझ की कमी के कारण हड्ताल हुई। 
सरकारी नौकरियों में हड्ताल प्रतिबंधित करने के सुझावों की ओर संकेत करते 
हुए उन्होंने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबंध से 
कर्मचारी संगठनों का असंतोष, स्वस्थ ढंग से व्यक्त करने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा 
और सतत तनाव की स्थिति निर्मित होगी वाजपेयीजी ने कहा कि सरकार ग़लत दिशा 
से समस्या का समाधान खोज रही है। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण 
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जाए, तैयार करने की अपेक्षा वह हड़ताल से उपजे जनता के क्रोध को भुनाकर हड़ताल 
का अधिकार मिटा देना चाहती है। 
श्री वाजपेयी ने इस बात की भर्त्सना की कि सरकार हड़ताल के बाद उपजी 
स्थिति का इस्तेमाल सत्ताधारी दल की श्रमिक शाखा के फायदे के लिए कर रही है। 
उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को बहाली पर जोर दिया। 
श्री वाजपेयी ने कहा कि जो सरकार चीनी आक्रमण के विरुद्ध पूरी तरह असफल 
हुई, वह चीनी हमले का हौआ खड़ा करने में भी असफल रहती। कर्मचारियों की माँगों 
को मनमाने ढंग से ठुकराकर उसी आधार पर जनसमर्थन माँगा। पंडित नेहरू ने कहा कि 
चीनी समस्या दशकों तक चल सकती है। श्री वाजपेयी ने पूछा कि क्या इस बहाने से 
दशकों तक कर्मचारियों की उचित माँगों को ताक पर रख दिया जाएगा? 
प्रस्ताव का समर्थन पूर्वी क्षेत्र के जनसंघ के सचिव नानाजी देशमुख ने किया। श्री 
देशमुख ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से 'तेरहवें श्रमिक सम्मेलन! की सिफ़ारिशों 
को अनदेखा किया, उसने श्रमिकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा 
कि सरकार को आदर्श नियोक्ता के रूप में दीखना चाहिए और उसे यह कहना शोभा 
नहीं देता कि श्रमिक सम्मेलन की सिफ़ारिशें केवल निजी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं । 
हैदराबाद के श्री ए. लक्ष्मीनारायण ने कहा कि वह इस प्रस्ताव के सर्वथा विरुद्ध 
हैं। इस प्रस्ताव में हड़ताल पर आम लोगों की प्रतिक्रिया को अनदेखा किया गया है। 
वास्तव में हड़ताल की असफलता का कारण संगठनात्मक कमजोरी न थी बल्कि उसके 
प्रति लोगों का नकारात्मक रवैया था। उन्होंने कहा कि इस बात को भी अनदेखा नहीं 
किया जाना चाहिए कि केंद्रीय कर्मचारी अन्य नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। 
इसके अलावा उनके वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि करने से करों का बोझ और बढ़ेगा। 
जनसंघ के घोषणा-पत्र में लिखा है कि हड्ताल को अंतिम उपाय के रूप में ही 
अपनाया जाना चाहिए 
मद्रास के श्री हरभगवान ने भी लक्ष्मी नारायण को स्थिरता के लिए, सरकारी 
कर्मचारियों में प्रतिबद्धता अत्यावश्यक है और सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर 
जाने का अधिकार देना, अनेक ख़तरनाक संभावनाओं को जन्म देगा। 
मद्रास के ही एक अन्य प्रतिनिधि श्री पी.सी. कल्याण सुंदरम, जो मद्रास ' भारतीय 
मजदूर संघ' के अध्यक्ष भी हैं, ने प्रस्ताव का समर्थन किया और साथ ही कहा कि 
द्रस्ताव की भाषा जम्रतापूर्ण है। 
श्री कल्याण सुंदरम ने कहा कि श्रमिक संघ के सदस्य के रूप में वे इस बात पर 
जोर देना चाहेंगे कि हड़ताल का अधिकार श्रमिक संघ बनाने के अधिकार से ही 


निकला है। यदि यह अधिकार छीन. लिया जाता है तो श्रमिक संघ आंदोलन और 
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लोकतंत्र दोनों ही समाप्त हो जाएँगे। 
इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में आंध्र प्रदेश के विधायक रामा राव तथा श्री 
जे. यज्ञ नारायण भी थे। श्री रामा राव ने कहा कि श्रमिक संघों पर प्रतिबंध हमारे देश को 
तानाशाही सत्ता की दिशा में ले जाएगा । श्री यज्ञ नारायण ने स्पष्ट किया कि जनसंघ के 
घोषणा-पत्र में हड़ताल के अधिकार को मान्यता दी गई है । हालाँकि पार्टी उचित या 
अनुचित हड़ताल का फ़ैसला ले सकती है, परंतु घोषणा-पत्र में साफ़ कहा गया है कि 
सरकार के किसी भी क़दम का, जो हड़ताल को दबाने के लिए उठाया गया हो, उसका 
हम विरोध करेंगे। चर्चा में भाग लेते हुए महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि 
लगता है, कुछ वकताओं ने हड़ताल के अधिकार के प्रति विरोध जताया है, किंतु पूरा 
भाषण सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि किसी ने भी पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन नहीं 
किया है । जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया है, उन्होंने भी केवल ' अनिवार्य सेवाओं ' पर 
हड्ताल के प्रतिबंध को ठीक माना है। श्री उपाध्याय ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए 
कि सरकार अनिवार्य सेवाओं पर हड्ताल प्रतिबंधित करने का अधिकार रखती है। 
हालाँकि क्या अनिवार्य है, क्या नहीं, यह एक जटिल सवाल है, जिस पर समय और 
परिस्थिति विशेष के संदर्भ में ही निर्णय लिया जा सकता है । कभी-कभी निजी क्षेत्र की 
हड्ताल सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल की तुलना में अधिक घातक सिद्ध हो सकती है। 
वहीं यह पहलू भी ध्यान में रखना होगा कि सरकार की वर्तमान नीतियाँ सार्वजनिक 
क्षेत्र की तेज़ी से विकास कर रही हैं और सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध 
लगाना लोकतंत्र को गंभीर रूप से सीमित करना होगा। 
इसके बाद प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें बहुमत से इसे स्वीकार किया गया। 
इस प्रस्ताव के विरुद्ध केवल चार मत पडे। इसके पहले पंजाब पर भी एक प्रस्ताव 
पारित किया गया। यह प्रस्ताव बिहार प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष श्री ठाकुर प्रसाद ने रखा 
था और इसका अनुमोदन दिल्ली के श्री केदार नाथ साहनी ने किया। 
जनसंघ को भारतीय प्रतिनिधि सभा ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित 
प्रारूप पर विचार किया। उसने पाया कि क्षेत्रीय और प्रांतीय विवरणों पर विचार किया 
जाना शेष है और प्रारूपों में अधिकांश विषयों पर अस्पष्ट और सामान्य निर्देश ही दिए 
गए हैं। समिति ने अनुभव किया कि प्रारूप में दिए ख़र्च और उसके आवंटन को भी 
आगे चलकर विभिन्‍न समूहों के दबाव और हितों के अनुरूप बदला नहीं जाएगा, यह 
भी निश्चित नहीं है। परंतु इसका यह निश्चित मत है कि “तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
सुझाए लक्ष्यों, वरीयताओं और युक्तियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि देश की 
आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखा गया है।”' इस समिति 
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का मानना है कि पहली दो योजनाओं की भाँति यह योजना भी व्यावहारिकता को 
अपेक्षा मतवादिता से उपजी है। 

समिति ने कहा, “तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिए लक्ष्य जनता को 
वर्तमान आवश्यकताओं और समस्याओं की अवहेलना करते हैं । जब लोग बढ़ती क़ीमतों 
के शिकार हों, मुद्रास्फीति से त्रस्त हों, उस समय स्वपोषित अर्थव्यवस्था और भारी 
उद्योगों पर बल देना, अपने आपको धोखा देना है। योजना का लक्ष्य मूल्यों को स्थिरता 
प्रदान करके पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ पैदा करना और लोगों के जीवनस्तर को ऊपर 
उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मूल्य नियंत्रण के लिए पाबंदियाँ लगाने का संकेत दिया है। 
नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुशल और ईमानदार प्रशासनिक 
व्यवस्था अपेक्षित है, उसके अभाव में कालाबाज़ारी पनपती है और उपभोक्ताओं को 
कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। जहाँ उच्चतम पदों पर बैठे लोगों की ईमानदारी पर भी 
प्रश्न चिह लग रहा हो, वहाँ नियंत्रण आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं हो 
सकते। इससे भी बढ़कर कार्यपालिका को अधिक अधिकार दिए जाने से नागरिकों के 
प्रजातांत्रिक अधिकारों में और अधिक कटौती हो जाएगी। 

“ भारतीय जनसंघ योजना की वरीयताओं में भी परिवर्तन की माँग करती रही है। 
यद्यपि हम मानते हैं कि समेकित और संतुलित विकास के लिए सभी दिशाओं में कुछ न 
कुछ विकास किया जाना आवश्यक है, परंतु फिर भी हम मानते हैं कि वर्तमान स्थिति में 
अधिक ज़ोर कृषि के द्रुत विकास, लघु उद्योगों और श्रम आधारित उत्पादन वाले उद्योगों 
पर होना चाहिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक योजना का प्रारूप खाद्यान्नों 
में देश को आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित है, परंतु इस आकांक्षा की पूर्ति 
होती दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि कृषि विकास के कार्यक्रम अपर्याप्त हैं और जिन 
नीतियों को सुझाया जा रहा है, उनसे कृषकों के अधिकारों में और अनिश्चितता आएगी। 
लघु उद्योगों को तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से भी कम आवंटन किया गया है। 

“पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं ने यह दरशाया है कि निजी क्षेत्र के छोटे 
और बडे उद्यमी देश के आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान कर सकते हैं । कोई 
कारण नहीं है कि हम उनकी क्षमताओं के उपयोग का अवसर न निकालें । यदि सरकार 
समाजवाद की सनक से मुक्ति पा ले तो यह संभव है कि हम वर्तमान प्रस्तावित योजना 
से वृहत्तर आकार की योजना प्राप्त कर लें और देश की समस्याओं को भी सुलझा लें। 
सामाजिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य वित्तीय और अन्य नियंत्रणों के माध्यम से भी 
प्राप्त किया जा सकता है । 

“तृतीय योजना के लिए संसाधनों की प्राप्ति के आकलन बढ़ा-चढ़ाकर दरशाए 
गए हैं, जो शायद ही ठीक निकलें। विदेशी ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता न तो राजनीतिक 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


292 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड आठ) 


दृष्टि से विवेकसम्मत है और न ही आर्थिक दृष्टि से उचित है। इससे अपना भविष्य 
गिरवी रखने के साथ-साथ विदेशी उत्पादन प्रणालियों को भारत में प्रस्थापित करना 
होगा । यह उत्पादन प्रणालियाँ भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं 
और आनेवाले समय में लंबे समय तक अभावों की समस्या को और गंभीर बना देंगी। 

“योजना आयोग ने विदेशी आक्रमण के बढ़ते ख़तरे और उसके परिणामस्वरूप 
सुरक्षा व्यय बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया है।'” 

“न तो अपने संसाधनों के आकलन में और न ही परिव्यय में सुरक्षा उद्योगों की 
स्थापना पर अधिक खर्च करने पर विचार किया गया है।'' 

“यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में लिए गए कार्यक्रमों से बडी सीमा तक नियंत्रित होगी, तो भी 
जनसंघ मानती है कि योजना के लक्ष्यों, वरीयताओं और दिशाहीन योजना प्रविधियों में 
परिवर्तन की आवश्यकता है, जिनसे आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ है। यदि परिकल्पित 
कार्यक्रमों में सुधार लाना है, विकास प्रक्रिया को जीवित करना है तो सरकार को अपनी 
महत्त्वोन्मादी मनोस्थिति और मताग्रही कार्यप्रणाली से मुक्ति पानी होगी और लोगों के 
वास्तविक आर्थिक हित साधन के लिए मर्यादित नियोजन को अपनाना होगा। 

“' भारतीय जनसंघ यह अनुभव करती है कि आर्थिक नियोजन सदा ही राष्ट्रीय 
सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में होना चाहिए। यही कारण 
है कि 'समाजवादी अर्थतंत्र' जिससे राज्य के हाथ में शक्ति केंद्रित होती है, प्रजातांत्रिक 
मूल्यों के साथ मेल नहीं खाता। नियोजन का लक्ष्य मुख्य रूप से ऐसी स्थितियों को 
उत्पन्न करना होना चाहिए, जिससे अधिक-से-अधिक लोग उपयोगी आर्थिक क्रिया- 
कलापों में पहल कर सकें और सुविधाओं का उपयोग कर सकें। 

“समिति माँग करती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित आधार पर तैयार 
को जानी चाहिए : 

1. इसका लक्ष्य पूर्ण रोजगार प्रदान करना होना चाहिए। 

2. खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता पाने के लिए और खाद्यान्नों का उत्पादन बढाने के 
लिए, किसानों की ज़रूरतों को पूर किया जाना चाहिए। जहाँ एक ओर 
आर्थिक रूप से सक्षम जोनों का निर्माण हो, वहीं सहकारी कृषि जैसे मताग्रही 
कार्यक्रम त्याग दिए जाने चाहिए। 

3. कृषकों और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए, 
ताकि न केवल अधिक खाद्यान्न उत्पादन का उत्साह बना रहे, बल्कि औद्योगिक 

क्षेत्र में भी सतत विकास हो सके। 


4. मूल्यों में स्थिरता बनाए रखी जाए। बढ़ते मूल्य अथवा इनमें तीव्र उतार- 
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चढ़ाव न केवल निश्चित आय वर्ग के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए 
भी कठिनाई पैदा करता है बल्कि सट्टेबाजी को भी बढ़ावा देता है, जिससे 
वास्तविक निवेश बाधित होता है। श्रम आधारित उद्योगों में वृद्धि और परिवर्तित 
वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों के द्वारा सरकार मूल्य वृद्धि रोक सकती है। 
` यंत्रचालित, मध्यम और लघु आकार के उद्योग हमारे आर्थिक ढाँचे का 
आधार होने चाहिए. और लघु उद्योगों तथा भारी उद्योगों के क्षेत्र पूरी तरह 
अलग-अलग सुनिश्चित होने चाहिए। 
` सिद्धांत अपनी जगह हैं, परंतु व्यावहारिक सच्चाई का तकाजा है कि सार्वजनिक 
क्षेत्र की गतिविधियों के विकास की अपेक्षा उन्हें अधिक व्यवस्थित करने 
पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। 
स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, साथ ही विकासशील 
अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित लोगों के प्रशिक्षण पर 
बल दिया जाना चाहिए। 
--ऑर्यनाइज़र; सितंबर 5, 1960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[] 
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मद्रास में जनसंघ ने पॉव जमा लिए हैं! 


एरर में भारतीय जनसंघ तमिलनाडु के लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी है । 

तमिलनाडु जनसंघ के 8 सितंबर, 1960 को सुप्रसिद्ध गोखले स्थल आयोजित दो 
दिवसीय प्रथम सम्मेलन को देखकर मुझ पर सर्वोपरि प्रभाव यही पडा | तमिलनाडु के 
सौ से भी अधिक प्रतिनिधियों ने राज्य के विभिन्न भागों से आकर इस सम्मेलन में भाग 
लिया। 

सम्मेलन का प्रारंभ रंगारंग अध्यक्षीय जुलूस से हुआ जो मद्रास की प्रमुख सड़कों 
से होकर गुजरा। इसमें आगे-आगे मद्रास के परंपरागत शहनाई वादक थे, जिनके पीछे 
जनसंघ कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों की लंबी क़तारें थीं, जिनमें बीच-बीच अनेक 
वाहन चल रहे थे। उनमें से एक में सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष पी. महादेवन, तमिलनाडु 
जनसंघ के अध्यक्ष श्री वी. राजगोपालाचारी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री के. संजीवा 
रेड्डी तथा दक्षिण क्षेत्र के जनसंघ के सचिव श्री जगन्नाथ राव जोशी सवार थे। एक 
अन्य सुसज्जित वाहन पर, आकर्षण के प्रमुख केंद्र मदुराई के प्रो. पेरिया स्वामी, अपने 
कलाकारों के साथ लोकप्रिय नृत्य 'करागम' का प्रदर्शन कर रहे थे । 


डी.डी.; बी.आर.; वी.आर.; और जे.एन. 

सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय के 
भाषण से हुआ | उन्होंने विस्तारपूर्वक इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि वर्तमान शासक दल 
भारत को भावनाओं और आत्म के साथ सामंजस्य बिठाने में असफल रहा है और यही 
भारत के अधिकांश रोगों का मूल कारण है, जिनसे देश त्रस्त है। 

सहकारी खेती को ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के मंत्री भी 
आपस में सहयोग न कर पाते हों, वह ऐसी आशा कैसे कर सकती है कि देश के ग़रीब 
किसान आत्मविनाश के लिए उससे सहयोग करेंगे। भारत के लोग सरकार के साथ 
सहयोग कर सकते हैं, यदि सरकार अपनी योजनाएँ और नीतियाँ बनाते समय भारत की 
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आत्मा और जीवन के सही तारों को छुए। 

नौ अक्तूबर के खुले अधिवेशन को श्री बी. राजगोपालाचारी के अतिरिक्त जनसंघ 
के अध्यक्ष यज्ञ नारायण शर्मा, उत्तर प्रदेश जनसंघ के सचिव बलराज मधोक तथा दक्षिण 
क्षेत्र जनसंघ के सचिव जगन्नाथ राव जोशी ने भी संबोधित किया । 

श्री यज्ञ नारायण ने कहा कि 1947 के बाद की कांग्रेस उससे पूर्व को कांग्रेस से 
उतनी ही भिन्न है, जितना कि आम वानरों से हनुमानजी भिन्न हैं। 

भारत-पाक संबंधों का जिक्र करते हुए प्रो. बलराज मधोक ने कहा कि पंडित 
नेहरू की “नदी जल आवंटन संधि' और "कश्मीर में यथास्थिति बनाए रखने की घोषणा' 
राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध गंभीर विश्‍वासघात के समान है। कश्मीर में यथास्थिति उनके 
अनुसार (प्रधानमंत्री द्वारा) पाकिस्तानी आक्रमण के सम्मुख आत्मसमर्पण है और उसके 
अवैध क्रब्जञे में गए तीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छोड़ देना है। 

श्री जगन्नाथ राव जोशी ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा कि भारत में किसी 
भी राजनीतिक दल की नीतियों और कार्यक्रमों की कसौटी राष्ट्रीय एकता की रक्षा, 
सामाजिक एकात्मकता तथा आर्थिक स्थिरता को स्थापना है । इन मानकों पर कांग्रेस बुरी 
तरह असफल हुई है । उसने राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर दिया है, आर्थिक स्थिरता को 
कमजोर किया है और लोगों को जाति, धर्म और भाषा आदि के आधार पर असंख्य 
परस्पर संघर्षरत समूहों में बाँट दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी 
वास्तव में अव्यवस्था और निर्दयता फैलाने का काम कर रही है और पी.एस.पी. 
अल्पकालीन चुनाबी लाभ के लिए देशभर में हर तरह की विघटनकारी शक्तियों से 
अवसरवादितापूर्ण समझौतों के लिए बदनाम हो चुकी है। उन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा 
कि भारतीय जनसंघ ही एकमात्र ऐसा दल है, जिसने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने, 
सामाजिक समरसता पैदा करने और राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को स्थिरता देने के स्पष्ट 
कार्यक्रम और लक्ष्य दिए हैं, वे सब लोग जो इन लक्ष्यों की पूर्ति चाहते हैं, देर-सवेर 
जनसंघ के साथ अवश्य आएँगे। 


अध्यक्षीय भाषण 
अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री पी. माधवन ने एक भावपूर्ण दलील देते हुए कहा, 


“हमें प्रबुद्ध राष्ट्रवाद के सर्वोच्च और अडिग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक और 
आध्यात्मिक मूल्यों के आधिपत्य को स्थापित करने का कार्य करना चाहिए।'' 

श्री माधवन ने हमारी तर्कहीन योजनाओं की कटु आलोचना करते हुए कहा, 
“योजनाओं की रक्तपिपासु देवी नवीन संहारक देवी है, जिसे खुश करने की आशा से 
हम नरबलि देने को कटिबद्ध हैं।' जर्मनी, रूस और ब्रिटेन में हुए योजनाबद्ध विकास 
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का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ''इन सब देशों ने अपनी योजनाओं को विदेशी 
अनुरोध और परामर्श के बिना तैयार किया। उन्होंने प्राथमिकता की बातों को पहले 
लिया और अपने विकास के सभी चरणों में ठोस लाभों को अधिकतम लोगों तक 
पहुँचाया। उनके पास औद्योगीकरण और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की बहुमूल्य पूँजी 
पहले से विद्यमान थी, जो योजनाबद्ध विकास के प्रभावों को समझती थी और वे लोग 
इस रास्ते पर उत्साह एवं कुशलता के साथ आगे बढ़े। परंतु हमने उल्टी गंगा बहाई है, 
इसके लिए मूलभूत आवश्यक प्रशिक्षण दिए बिना जो कि नैतिक और आध्यात्मिक है, 
हमने लोगों को जुए की अति प्राचीन स्वाभाविक प्रवृत्ति का शिकार बना दिया है।'' 
प्रधानमंत्री पर सीधे प्रहार करते हुए श्री महादेवन ने कहा, '* क्या हमारे प्रधानमंत्री 
से बढ़कर श्रेष्ठतम हास्यप्रद कीर्तिमान की कल्पना भी की जा सकती है, जिन्हें अपने 
देश को छोड़कर सर्वत्र शांतिदूत के रूप में जाना जाता है? वे कभी संतुष्ट न होनेवाले 
चीन और पाकिस्तान के तुष्टीकरण द्वारा शक्ति खरीदते हैं, परंतु अपनी घरेलू कमजोर 
नीतियों के असहाय शिकार लोगों को अपने हाल पर छोड़ते हुए उन्हें जरा भी दया नहीं 
आती। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें "पीस' अर्थात्‌ शांति पुरुष कहकर आदर दिया जाता 
है, क्योंकि वह हमारे देश को 'पीस' अर्थात्‌ टुकडे-टुकडे करके विदेशियों को बाँट रहे 
हैं।'! 


इससे पूर्व स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री संजीवा रेड्डी ने प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया। 


प्रस्ताव 


सम्मेलन में नौ प्रस्ताव स्वीकार किए गए। चीनी आक्रमण विषयक प्रस्ताव में 
सरकार से माँग की गई कि चीन द्वारा हस्तगत क्षेत्र को अविलंब ख़ाली करवाया जाए। 
और दोनों पक्षों में विचार-विमर्श तथा बैठकों की आड़ में भारतभूमि पर आक्रमण के 
मुद्दे को नजर से ओझल न होने दिया जाए। एक अन्य प्रस्ताव में मुसलिम लीग की 
गतिविधियों के पुनः प्रकोष्ठ के प्रति देश को चेतावनी दी गई। 

एक अन्य प्रस्ताव जो कि “नदी जल बँखवारे' को लेकर था, उसमें आशा की गई 
कि भारत द्वारा इसमें किए गए त्याग और दी गई रियासतों से प्रभावित होकर पाकिस्तान 
कश्मीर पर अपने आधारहीन दावों को छोड़ देगा। 

एक प्रस्ताव में मदुरई और करायकुडी में विश्वविद्यालय स्थापना को माँग रखी 
गई तो एक अन्य प्रस्ताव में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु” तथा “मद्रास” 
शहर का नाम ' चैन्नई' रखने की माँग थी, जो कि एक तेलुगू जमींदार ' श्री चैनप्पा' के 
नाम पर है, जो कभी इस शहरी भूमि का स्वामी था। 
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अन्य पारित प्रस्तावों में प्रवासी भारतीयों, नागालैंड, तीसरी योजना, आसाम की 
स्थिति और उद्योगों की चर्चा थी। एक अन्य शोक प्रस्ताव मद्रास जनसंघ के संस्थापक 
अध्यक्ष डॉ. वी.के. जॉन के निधन विषयक पारित हुआ। अपने समापन भाषण में श्री 
वी. राजगोपालाचारी ने सम्मेलन से प्राप्त प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं 
से अनुरोध किया कि अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए तमिलनाडु में जनसंघ को 
सुदृढ करें। 
इस अवसर पर महिला सम्मेलन भी हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कमला 
मधोक ने की। 
पंजाब सभा के अध्यक्ष और मद्रास के एक प्रमुख व्यापारी ने प्रो. मधोक और 
अन्य नेताओं से मिलने के लिए चायपान का आयोजन किया। 
तमिलनाडु जनसंघ के ऊर्जावान और युवा अध्यक्ष श्री गोविंदराज इस सम्मेलन की 
आत्मा थे, जिन्हें उनके निष्ठावान सहयोगियों श्री देवराज और संयुक्त सचिव श्री नारायण 
और श्री हरभगवान जेठानी का कुशल सहयोग प्राप्त हुआ। 
--ऑर्गनाइज़र अक्तूबर 29, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
DO 
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परिशिष्ट-४ 


जनसंघ ने कश्मीर दिवस मनाया 


नेहरू के यथास्थितिवादी कथन की जिंदा 
भारतीय जनसंघ महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 


घोषणा के अनुसार 23 अक्तूबर रविवार को देशभर की भारतीय 
जनसंघ की शाखाओं ने कश्मीर दिवस मनाया। 


[Ck मंत्री द्वारा न्यूयॉर्क में जारी बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर में यथास्थिति बनाए 

रखने की बात कही थी, के विरोध में प्रस्ताव पारित किए गए और उसकी निंदा 
करते हुए भाषण दिए गए। यह स्पष्ट किया गया कि पंडित नेहरू के इस बयान का अर्थ 
यह होता है कि “भारत ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के एक-तिहाई भूक्षेत्र को हथियाना 
स्वीकार कर लिया है और इस क्षेत्र पर अपने उचित दावे को त्याग दिया है।'” 

दिल्ली : दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष प्रो. बलराज मधोक ने करोलबाग में 
एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तुष्टीकरण की नीति 
कभी लाभप्रद नहीं होगी। पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए पंडित नेहरू ने भारतीय 
हितों के विरुद्ध जाकर, नदी जल बँटवारे की संधि की ऐसा करके उन्होंने पाकिस्तान की 
भूख को अधिक जगाया है। 

इस अवसर पर बोलने वाले डॉ. महावीर ने भी कहा कि पंडित नेहरू द्वारा कश्मीर 
विवाद निपटाने विषयक कार्य गड्बड्यों की शृंखला मात्र हैं उन्होंने कहा कि भारत के 
लोग आसानी से क्षमा कर देने बाले हैं, परंतु अब समय आ गया है कि मंत्री महोदय भी 
गलतियाँ करते जाने की प्रवृत्ति पर लोकमत का अंकुश लगाए। 

लखनऊ : भारतीय जनसंघ की शहरी शाखा द्वारा आयोजित एक सभा में, जनसंघ 
अध्यक्ष पीतांबर दास ने कहा कि “पाकिस्तान को नदी जल-बँटवारे की अत्यधिक 
उदारता भरी भेंट देने पर भी आक्रमक पाकिस्तान की प्यास नहीं बुझी। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता नगर जनसंघ के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा ने की। 
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पीतांबर दत्त शर्मा ने कहा कि आज तक भारत ने पाकिस्तान के साथ जितनी भी 
संधियाँ और समझौते किए हैं, हर बार उनमें भारत को घाटा हुआ है । उन्होंने कहा कि 
ऐसा लगता है कि यदि वर्तमान सत्ताधारी ही भारत के भाग्य-विधाता बने रहे तो भारत 
सदा ही घाटा उठाता रहेगा। 
श्री पीतांबर दास ने नेहरूजी की विश्व राजनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभाने 
की निंदा करते हुए कहा कि उनका ऐसा करना भारतीय हितों के लिए हानिकारक सिद्ध 
हो रहा है। 
भारतीय जनसंघ के पूर्वी क्षेत्र के सचिव श्री नानाजी देशमुख ने इस अवसर पर 
कहा कि कांग्रेस सरकार की कश्मीर विषयक नीतियाँ जनता की भावनाओं के अनुरूप 
नहीं हैं। 
इस अवसर पर बोलने वाले अन्य लोगों में वाराणसी निगम में भारतीय जनसंघ के 
नेता श्री सरजू प्रसाद और श्री योगेंद्र पाल शास्त्री भी थे। 
मंगलोर : स्थानीय मैदान में एक बड़ी सभा हुई । महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय 
ने कहा कश्मीर एक ऐसा राज्य है, जिसपर पाकिस्तान और चीन के आक्रमण का प्रभाव 
पडा है। इसलिए कश्मीर समस्या वह कसौटी है, जिसपर भारत की गृह मंत्रालय की 
नीतियाँ ही नहीं, सुरक्षा और विदेश नीति को भी परखा जाएगा। पंडित नेहरू के कश्मीर 
विषयक नवीनतम बयानों ने दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एक गंभीर भ्रम पैदा किया 
है, यहाँ तक कि “यथास्थिति' के बयान का अर्थ पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्रों को 
छोड़ देना लगाया जा रहा है। 
श्री उपाध्याय जो उसी दिन रेलगाड़ी द्वारा शहर में पहुँचे थे, उन्हें इस अवसर पर 
501 रुपए की थैली भेंट की गई। इससे पूर्व जनसंघ कार्यकर्ताओं का एक जुलूस शहर 
की सडकों पर निकाला गया। दोपहर को श्री उपाध्याय ने स्थानीय मंडल समितियों के 
पदाधिकारियों को एक सभा में संबोधित किया। 
कलकत्ता : कलकत्ता में यह दिन जनसंघ के स्थापना दिवस 21 अक्तूबर के साथ 
सामंजस्य बिठाते हुए अन्य स्थानों से दो दिन पहले मनाया गया। अमृता समाज हॉल में 
एक सभा का आयोजन किया गया। बंगाल जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य देवा प्रसाद घोष 
ने सभा की अध्यक्षता कौ। 
इस सभा में कश्मीर विषय पर पारित प्रस्ताव में कहा गया कि भारत द्वारा 
पाकिस्तान की रजामंदी और संतुष्टि के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के अयूब खाँ को पुन: 
तलवारें लहराने का मौका दिया है।'' इसमें माँग की गई कि “ पाकिस्तान के साथ 
हथियाए. गए भारतीय क्षेत्रों को खाली करने के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर बातचीत 
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अथवा चर्चा न की जाए।'' 


इस अवसर पर अनेक अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। पाकिस्ताः सरकार द्वारा 
“वीज़ा' नियमों में इकतरफा परिवर्तनों की भरपूर निंदा की गई। प्रस्ताव में कहा गया, 
“पाकिस्तान में बी और सी श्रेणी के 'वीज़ा' धारकों को वर्ष में आठ बार भारत में 
आने-जाने की सुविधा थी, जिसे कम करके एक बार कर दिया गया है। इसके 
परिणामस्वरूप 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते का उल्लघंन हुआ है (इसके अनुसार 
पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को आने-जाने की खुली छूट थी) । वास्तव में 
इसका उल्लंघन तो तब भी हुआ, जब 1952 में पासपोर्ट और वीजा प्रणाली लागू की गई 
थी, अब पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत में अपने संबंधियों से संपर्क रखने का जो 
सीमित अधिकार था, वह भी लगभग समाप्त कर दिया गया है ।'' 
चीनी आक्रमण सिंध नदी जल संधि और भारत ने “मुसलमानों की उग्रता के 
पुनर्जन्म' तथा ढाका-रावलपिंडी रेल परियोजना” पर भी प्रस्ताव पारित किए गए। 
ग्वालियर : यहाँ महाराजा बेडा में एक जनसभा हुई । इसकी अध्यक्षता श्री बाबू 


लाल गुप्ता ने की। इसे अन्य लोगों के साथ-साथ मेयर श्री एन.जे. शेज्ञवाकर ने भी 
संबोधित किया। 


--आर्गनाइज़र; अक्तूबर 37, 7960 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[] 
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जनसंघ का अध्यक्ष पद 


पाँच नामांकन 
“टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली, नवंबर 2। 
भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद के लिए पाँच नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। नामित 
व्यक्ति हैं श्री पीतांबर दास (उ.प्र.), श्री एम.ए. रामा राव (आंध्र), श्री दीनदयाल 
उपाध्याय (दिल्ली), कैप्टन केशव चंद्र (पंजाब) और डॉ. महावीर (दिल्ली) । 
वर्तमान में श्री पीतांबर दास अध्यक्ष हैं, श्री दीनदयाल उपाध्याय महासचिव हैं 
और कैप्टन केशव चंद्र कोषाध्यक्ष हैं। 
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है और चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति 
की अंतिम तारीख़ 1 दिसंबर है। 
नव निर्वाचित अध्यक्ष 30 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होनेवाले वार्षिक 
अधिवेशन में अपना कार्यभार सँभालेगा। 
-- ऑर्गनाइज़र नवंबर3, 1960 
(अंग्रेजी से अनूदित) 
[_] 
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राजधानी में जनसंघ 
सालक स्तर पर प्रयत्न तेज़ होने का परिणाम यह हुआ है कि पार्टी सदस्य 
संख्या गत वर्ष को 14000 से बढ़कर 19000 हो गई है अर्थात्‌ याँच हजार की 
वृद्धि हुई। देहली में वर्तमान में 170 स्थानीय समितियाँ, जो 30 मंडल समितियों में हैं 
(नगर निगम में 34 चुनाव क्षेत्र हैं) कार्यरत हैं कुछ मंडल इकाइयों ने अपना संगठनात्मक 
आधार बढ़ाने के लिए चुनावों से पूर्व प्रत्येक चुनाव स्थल पर एक स्थानीय समिति बनाने 
के उद्देश्य से अपनी गतिविधियाँ तेज़ की थीं और इसमें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई 
है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार अजमेरी गेट मंडल में 25 चुनाव स्थलों में 17 स्थानीय 
समितियाँ हैं। इसी प्रकार रामनगर, दरीबा पान मंडल में 40 चुनाव स्थलों में 19 स्थानीय 
समितियाँ हैं । 
सीमाओं पर चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली इकाई की गतिविधियों में 
बहुत तेजी आई। प्रत्येक मंडलीय इकाई के सदस्य व्यक्तिगत प्रचार, सामूहिक प्रचार 
और मुहलला समितियों के माध्यम से जनसंपर्क अभियान में साधारण लोगों तक आक्रमण 
के प्रभावों को समझाने के लिए निकले । इस अभियान के दौरान अनुमान है कि 75000 
से भी अधिक नागरिकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क साधा गया। एक मास लंबे इस 
अभियान के उचित समापन के रूप में प्रधानमंत्री निवास तीनमूर्ति भवन के सामने एक 
विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्हें चीनी नेताओं के साथ वात्तांओ में दूढ रहने का 
अनुरोध किया गया। 
दिल्ली नगर निगम की गतिविधियाँ गत दो वर्षो से भिन्न रूप में हुई। स्वतंत्र 
उम्मीदवार के रूप में चुने गए अधिकांश सदस्य (जो कांग्रेस के ही विद्रोही थे) पुनः 
सफ़ेद टोपियाँ लगाकर वहीं जा मिले, जहाँ से आए थे। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस 
को कॉर्पोरेशन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। दो वर्ष तक सत्ता से बाहर रहने के कारण 
ऐसा लगा कि उन्होंने इस अवसर को अशोभनीय ढंग से प्रयोग करना चाहा। इस सत्ता 
लालसा का एक घृणित पक्ष यह था कि उन्होंने निगम के अधिकारियों पर अनावश्यक 
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दबाव डालना और धौंस दिखानी प्रारंभ की, ताकि वे उनकी मनमानी में सहयोग करें । 
जनसंघ ने तेज़ी से और पूरी ताक़त से प्रतिरोध किया। निगम में दल के नेता केदार नाथ 
साहनी ने कांग्रेस की चालाकियों को परदाफ़ाश किया और विस्तार से बताया कि वह 
किस प्रकार निगम अधिकारियों को सोची-समझी रणनीति द्वारा हतोत्साहित कर रही 
थी। यद्यपि गृह मंत्रालय द्वारा इन आरोपों की जाँच की जनसंघ की माँग ठुकरा दी गई, 
परंतु इससे कांग्रेसी नेताओं पर अंकुश लगा और निगम अधिकारी कुछ महीने पहले की 
अपेक्षा अब अधिक आजादी से काम करने लगे। 

नगर निगम के हमारे दल में हिंदू सभा के श्री बलराज खन्ना का प्रवेश एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो 1958 से ही भारतीय जनसंघ के सहयोग से चुने जाने के 
पश्चात्‌, निगम के भीतर हमारे साथ निरंतर सहयोग करते आए थे और अब उन्होंने 
हमारी विधिवत्‌ सदस्यता ग्रहण कर ली है। इससे निगम में दल की संख्या बढ़कर 28 
हो गई है। 

नगर निगम के कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में दल के प्रतिनिधियों को बड़ी 
सफलता प्राप्त हुई, जब वे ' केंद्रीय वेतन आयोग ' की सिफ़ारिशों को नगर निगम कर्मचारियों 
पर भी लागू करवाने में सफल हुए। 

कांग्रेस ने सुचिंतित योजना के अनुसार अपनी “महा दिल्ली ' की माँग को पुनः तेज 
कर दिया है, जिसमें वर्तमान देहली के अतिरिक्त पंजाब, यूपी और राजस्थान के कुछ 
भाग शामिल होंगे। जनसंघ ने सदा ही इस माँग को कुछ राजनीतिज्ञो के निहित स्वार्थों 
की पूर्ति का साधन माना है, जिनकी आजकल में दिल्ली कांग्रेस में चलती है। जनसंघ ने 
सुसंगत रूप से संकेत किया है कि पंजाब के बँटवारे के अकालियों द्वारा पंजाबी सूबा 
बनाने को बल मिलेगा। जनसंघ द्वारा कांग्रेस के मनसूबों को प्रकट करने और उसका 
उत्कट विरोध करने के परिणामस्वरूप अब कांग्रेसी नेता क्षमायाचना जैसे स्पष्टीकरण 
देने लगे हैं। 

आनेवाले आम चुनावों के लिए और निगम चुनावों के लिए एक वर्ष से कुछ ही 
समय अधिक बचा है, आने वाली परीक्षा की घड़ी का सामना करने के लिए प्रदेश के 
मंडल अपने काम में जुटे हैं तथा गत वर्ष की गतिविधियाँ उन्हें अपने मकसद में आस्था 
और अपने में विश्वास पाने में सहायक हो रही हैं तथा उनमें कार्य संपन्न करने कौ 


क्षमता पैदा कर रही हैं। 
--ऑर्गनाइज़र; दिसंबर 74, 7960 


(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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महाराष्ट्र प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन 


महाराष्ट्र मे कार्य व्यवस्थित है 

पिछले महीने नासिक में महाराष्ट्र प्रदेश जनसंघ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर 
पर जो 1500 प्रतिनिधि एकत्र हुए थे, उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि इस वर्ष 
जनसंघ न केवल शहरों और क़सबों में सराहनीय प्रगति करने में सफल हुई है बल्कि 
ग्रामीण अंचलों में भी आगे बढ़ी है। ग्रामीण अंचलों में लोकप्रियता का मूल आधार 
सुगठित गहन आंदोलन है, जो पार्टी ने सरकार की सहकारी खेती की नीति के विरुद्ध 
चलाया। आंदोलन के दौरान लगभग 5000 गाँवों में संपर्क स्थापित किया गया। नासिक 
अधिवेशन में ही 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे। 

महाराष्ट्र में पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 45000 है। वर्तमान में प्रदेश में 
64 मंडल समितियाँ और 525 स्थानीय समितियाँ कार्यरत हैं। 

पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता 1960 के चुनावों में परिलक्षित हुई, जब नागपुर से श्री 
बच्छराज व्यास और पूना से श्री मनोहर राव गवांडी, बंबई विधान परिषद्‌ के लिए, 
स्नातकोय चुनाव क्षेत्र से चुने गए, जो कि क्रमशः महाराष्ट्र और विदर्भ में हैं । बंबई के 
श्री गोविंद राव जोगलेकर को महाराष्ट्र के अध्यापकीय निर्वाचन क्षेत्र से भी ऐसी ही 
सफलता प्राप्त हुई । स्थानीय निकायों के स्तर पर कल्याण के उपचुनाव में बी.जे.एस. के 
प्रतिनिधि ने कांग्रेस और समिति के प्रतिद्ंद्वियों को पराजित किया और नगर पालिका के 
लिए चुने गए। अकोटा और दुर्गापुर के नगर पालिका चुनावों में जनसंघ ने दोनों स्थानों 
पर दो-दो स्थानों पर विजय प्राप्त की। वर्तमान में बंबई के कार्यकर्ता बंबई नगर निगम 
के फरवरी में होनेवाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 

इन चुनावी सफलताओं से भी बढ़कर संतोष का विषय वह विश्वास है, जो इन 
चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपनी योग्यता और सेवा से अपने मतदाताओं में उत्पन्न करने में 
सफलता प्राप्त की है। विधान सभा में हमारे दल के नेता श्री रामभाऊम्हालगी ने अपने 
योगदान से लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे आगे नगर पालिकाओं के क्षेत्र में 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


महाराष्ट्र प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन 305 


बुल्धाना ज़िला की नादूरिया नगर पालिका का उदाहरण है, जहाँ जनसंघ कार्यकर्ता 
अध्यक्ष चुना गया, जिसने इस समय हजारों के क़्र्ज में दबी नगर पालिका को ही कर्ज 
मुक्‍त नहीं किया बल्कि अपने एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त होते-होते चहुँमुखी विकास 
करते हुए नगर पालिका के कोष में एक बडी राशि जमा राशि भी पीछे छोडी । 
आंदोलनों के क्षेत्र में जैसा पहले कहा गया है, सहकारी कृषि विरोधी आंदोलन 
व्यापक स्तर पर चलाया गया। विदर्भ क्षेत्र की जनसंघ ने “विदर्भ काश्तकारी अधिनियम ' 
में संशोधन के विरोध में आंदोलन चलाया। इस संदर्भ में पार्टी के सांसद यू.ए. पाटिल के 
नेतृत्व में, विधान सभा के पिछले नागपुर अधिवेशन में, विधानसभा के समस्त किसानों 
का विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पूरे राज्य में महँगाई विरोधी अधिवेशन 
किए गए। महिला इकाई ने भी पूना में महँगाई विरोधी सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में 
एक हज़ार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। 
--रऑर्गनाइजर जनवरी 2, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 
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199-200 सार्वजनीन आचार शास्त्र 195 


संविधान की धाराएँ 218, 220, 222 सिंध जल संधि 187, 247 
संविधान की 370वीं धारा 142, 143 सीधी कार्रवाई 195, 201, 206 


संसदीय समिति 87-90 । सुखसागर 223 

संसाधन कार्यकारी समूह 128-129 सुखेषणा 109, 113 
संरक्षित वन 219 सुदूर दक्षिण अमरीका 162 
सरसंघचालक 54 ४ सुलेमान की बाँध 10 
समाजवादी 78, 129, 136, 165, 176 ` | सेल्फ गवर्नमेंट 38 
समूहतंत्र 162 सैनिक क्रांति 240 


'समझौता-वार्त्ता 61-62 
समर समिति 27-28 
सहकारी खेती 7, 30 


सैनिक तानाशाही 96, 137 
सैन्य लेखाकार 115 
स्टॉक एक्सचेंज 205 


सहयोगी राजभाषा 88 स्वाध्याय वर्ग 19, 242 

सत्य शोधन 107, 110 

सत्यार्थ प्रकाश 223 ह 

सर्वोच्च न्यायालय 25, 29, 73, 145, 243, | हदबंदी 8 
247, 248 | हाटपीपलिया 20 

सांप्रदायिकता 13, 21, 31, 249, 250, | हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं 82 
254 हिंदी विरोधी 83 

साइकिल टैक्स 24 हिंदू उत्तराधिकार क़ानून 23 

सामाजिक कुरीति 14 हिरण्यकशिपु 220 
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+ मदन दास 

महाराष्ट्र के करमाला गाँव में जन्म । संघ के वरिष्ठ 
प्रचारक । बाल्यकाल से ही संघ के संपर्क में आए | सी.ए. 
और एल.एल.बी. की पढ़ाई के बाद 1964 से ही अखिल 
भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ में सक्रिय | लंबे समय तक 
विदयार्थी परिषद्‌ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे तथा संघ के जीवनव्रती 
प्रचारक हैं । संघ के सहसरकार्यवाह का दायित्व निभाने के अतिरिक्त अखिल 
भारतीय प्रचारक प्रमुख भी रहे हैं। 


वह काल लेखक 

श्री अलुल जैन 

दिल्ली में जन्म। कॉलेज के प्रथम वर्ष से ही ||| 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ में सक्रिय। कई | 
अखबारों व पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं । आ 
“मंथन? पत्रिका का संपादन तथा कई सरकारी संस्थाओं 
में सलाहकार की भूमिका निभाई | (विराट पुरुष नानाजी 
देशमुख समग्र” का संपादन | पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, कर्तृत्व व 
विचारों पर 13 कड़ियों की डॉक्यूमेंट्री का निर्माण व निर्देशन। संप्रति 
दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव तथा एकात्म मानवदर्शन 
अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के सचिव हैं । 


समर्पण परिचय लेखक 

श्री ब्रजकिशोर शर्मा 

1934 में बैतूल (मध्य प्रदेश) में जन्म | लखनऊ 
विश्वविद्यालय से एल-एल.बी. एवं एल-एल-एम. | 
लखनऊ विश्वविद्यालय (1959-65) एवं राजस्थान 
विश्वविद्यालय (1965-69) में अध्यापन | 1969 में विधि 
मंत्रालय, भारत सरकार में आए। इंट्रोडक्शन ठु द 
:कॉन्स्टीद्यूशन ऑफ इंडिया? और भारत का संविधान: एक परिचय” 
बेहद लोकप्रिय पुस्तकें | राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष रहे। राजा 
राममोहनराय लाइब्रेरी फाउंडेशन? के अध्यक्ष हैं। 
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अनुसंधान एवं संपादन सहायक 
श्री इष्ट देव सांकृत्यायन 
« श्री राजेश राजन * श्री देवेश खंडेलवाल 


° डॉ. विकास द्विवेदी « श्री राम शिरोमणि शुक्ल । 
« श्रीमती सुमेधा मिश्रा ° डॉ. अरुण भारद्वाज 


टंकण एवं सज्जा 


० श्री प्रेम प्रकाश राय ० श्री नरेंद्र कुमार 
° श्री राकेश शुक्ल * श्रीमती दीपा सूद 
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कृतित्व : 1973 में प्राध्यापक की नौ 
छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 
आपातकाल में अगस्त 1975 से अप्रैल 1977 
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को उपाधि के लिए “दीनदयाल उपाध्याय का 
राजनैतिक जीवन चरित-कर्तृत्व व विचार 
सरणी' विषय पर शोधकार्य। 1983 से 
साप्ताहिक “विश्ववार्ता' व “अपना देश ' स्तंभ 
नियमित रूप से भारत के प्रमुख समाचार-पत्रो 
में लिखते रहे । 
सन्‌ 1986 में “दीनदयाल शोध संस्थान ' के 

सचिव बने | शोध पत्रिका 'मंथन' का संपादन। 
1986 से वार्षिक ' अखंड भारत स्मरणिका” का 
संपादन। 1996 से 2002 तक राजस्थान से 
राज्यसभा सदस्य एवं सदन में भाजपा के मुख्य 

सचेतक रहे। 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र 

केउपाध्यक्ष। 2006 से 2008 तक भाजपा राजस्थान 

के अध्यक्ष। 2008-2009 राजस्थान विकास 

एवं निवेश बोर्ड के अध्यक्ष । 1999 से एकात्म 

अध्यक्ष | पंद्रह खंडो में प्रकाशित ' पं. दीनदयाल 
उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय ' के संपादक । 
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| पं. दीनदयाल उपाध्याय का बचपन बहुत 
| ही विकट स्थितियों में बीता, तो भी वे सदैव एक 

| मेधावी छात्र के रूप में रेखांकित हुए। 
द्वि-राष्ट्रवाद की छाया ने जब भारत की 
| आजादी की लड़ाई को आवृत्त कर लिया था, 
| | तब 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम 
हि से उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ 
किया। वे उत्तम संगठक, साहित्यकार, पत्रकार 
एवं वक्ता के नाते संघ-कार्य को बल देते रहे। 

1951 में जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की 
स्थापना हुई, तभी उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। देश की अखंडता के लिए 
कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन तथा बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के 
विरुद्ध आंदोलन चलाकर उन्होंने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम के 
मुद्दों को जीवित रखा । भारत की अखंडता के लिए उनका पूरा जीवन लगा। 

देश के लोकतंत्र को सबल विपक्ष की आवश्यकता थी; प्रथम तीन 
लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनसंघ एक ताकतवर विपक्षी दल के 
रूप में उभरा। बह विपक्ष कालांतर में विकल्प बन सके, इसकी उन्होंने संपूर्ण 
तैयारी की। 

केवल तंत्र ही नहीं, मंत्र का भी विकल्प आवश्यक था। विदेशी वादों के 
स्थान पर उन्होंने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीयकरण 
का आह्वान किया। 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 
1968 में उन्हें अध्यक्ष का दायित्व मिला। अचानक उनकी हत्या कर दी गई। 
उनके द्वारा विकसित किया गया दल ' भारतीय जनता पार्टी' ही देश में 
राजनेतिक विकल्प बना। 
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